सूचना का अधिकार अधिनियम--2005 


कार्यालय 
मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून | 
(मैनुअल संख्या-05) 


खण्ड- क्‍ द 

]नुअल .. मैनुअल का नाम पृष्ठ संख्या 
_संख्या लि विलय मन 

05. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन। ७| से 365 

धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा 

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए 

प्रयोग किए गये नियम, विनियम, 

अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख |... 






शासनादेश संख्या व दिनांक 










सख्या-2588 / एक--4 / सा0प्र0 / 200 
4 दिनांक 29 नवम्बर, 200॥ 
संख्या-यू0ए00.. 450// एक-4 / 2002 
दिनांक 26 सितम्बर, 2002 








संख्या-28 / सा0प्रशा0 / 2004, 
दिनांक 9 फरवरी, 2004 

सं0-बी0सी0 46044/4 /82-- एस 
सी एण्ड वी सी डी-॥, दिनांक 
8 /25 नवम्बर, 4982 









संख्या-432 / 26--3--86--44 
(विएस0),//86 दिनांक ॥0 जुलाई 
4986 
संख्या-4044 / 303)जी / 2005 
दिनांक 24 दिसम्बर, 2005 











संख्या-224,/ 34(3) // 48[44) // 2006 
दिनांक 23 मार्च, 2006 
संख्या-एस0आर0--4907 / 44--94- 
28(4) /90 दिनांक 43 
संख्या-एस0आर0.. 42706 / 4-94-- 
500(90)/93दिनांक 45 अप्रेल, 4994 
संख्या-क0नि0--5--5443 / 44-- 
2000-500(447),/2000. दिनांक 28 
सितम्बर, 2000 
संख्या-क0नि0-5--242 / 4-2000 
-342(29),/2000 दिनांक 29.2,2000 
संख्या-3446 / महानिएनि0 /” संशोधन 
/2002-2003,दिनांक 2नंवम्बर, 2002 



























3. | संख्या-572.. वि0अनु0-+ / स्टाम्प / 
___2002 दिनांक 28 अक्टूबर, 2002 
44. | संख्या-37 / वि0अनु0-5 / स्टाम्प / 


2003 दिनांक 48 सितम्बर, 2003 


कमणिका 


विवरण 


पृष्ठ 
संख्या 


निवास प्रमाण पत्र 


राज्य के दुर्गग इलाकों में पटवारी 
चौकियों पर स्थाई निवास प्रमाण पत्र 
बनाये जाने एवं अन्य राजस्व सुविधायें 
प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में | 





थाई निवास प्रमाण पत्र | ॥ 
अन्य यों /संघ शासित क्षेत्रों से 
प्रवासित व्यक्तियों को अनुसूचित 
जाति,/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र 
जारी करना | ु 


क्व।| 


अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 

5 पिछड़ी जातियों की सूची के संबंध 
| 

समस्त प्रमाण एवं , 

क्वबनउमदजेद्य में माता का नाम भी! 

सम्मिलित किया जाना | कक 

विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का | 

सत्यापन | 

उत्त्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली 4942 का 

संशोधन । 

रजिस्ट्री फीस से सम्बन्धित संशोधन 











अनुबन्ध पन्न पर दिए गए स्टाम्प शुल्क के 
बैनामा के समय समायोजन के सम्बन्ध में 
होने वाली परेशानियां। 

के निस्तारण में होने वाली 
अनियमिततायें:- आव्रश्यक मार्ग--निर्देश 


प्न्गयय) 


भारतीय स्टाम्प अधिनियम 4908 में 
संशोधन विषयक । 

भारतीय स्टाम्प उत्तराचल संशोधन) 
८: सिलम्पक पर जद 

वीर चंच्र सिंह गढ़वाली प 


स्वरोजगार योजना के अन्ताति रू0 0.00 


। दस लाख) की सीमा तक के ऋण प्राप्त 


करने के लिए बैंक के पक्ष में निष्यादित 
भूमि के पंजीकृत बच्धक विलेख पर प्रभार्य 
स्ट्मम्प ए सेछूट हि 








5. | संख्या-460 / वि0अनु0-5/स्टाम्प / [वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन 
2003 दिनांक 45 सितम्बर, 2003 स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रू0 40.00 
(दस लाख) की सीमा तक के ऋण प्राप्त 
करने के लिए बैंक के पक्ष में निष्पादित 
भूमि के पंजीकृत बन्धक विलेख पर प्रभार्य 
स्टाम्प शुल्क से छट 
कार्य संविदा से सम्बन्धित अनुबन्ध 
के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क का 
निर्धारण । 
। सख्या-सा0-3-780,/ दस-904 //96 | पंशन देयों की स्वीकृति की प्रकिया का 
है दिनांक 24 जून, 4996 विकेन्द्रीकरण | 












संख्या-448 / विअनु--5 / स्टाम्प / 200 
4 दिनांक 3 मार्च, 2004 















पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में 




























































8. | संख्या-सा-ए--482 / दस-96--40 
(4),“95 दिनांक 40 सितम्बर, 4996 | प्रकिया 
49. | संख्या-सा-3--268 / दस--904 /94 | राज्य सरकार के पेंशन, पारिवारिक पॉप 
दिनांक 25 मार्च, 499_ भोगियों को अंतरिम राहत की स्वीकृति। 
20. संख्या-सा-3-444 /दस-304-9 . | राज्य सरकार के सिविल, पारिवारिक 
दिनांक 4 मई, 4997 पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की 
ह _ ! स्वीकृति। 
24. | संख्या-सा-3--4722 / देस--309 ,“ 97 ] 
दिनांक 23 दिसम्बर, 4997 संस्तुतियों का स्वीकार किए जाने के 
फलस्वरूप पुनरीक्षित / समेकित 
पेंशन / पारिवारिक 8 धनराशि पर 
22. | संख्या-सा0--3--53 / देस-97-2/ 3965 के 
8|(टीएसी0) दिनांक ॥2 नवम्बर, [अधीन पारिवारिक पेंशन को 





पात्रता-विकलांग तथा मानसिक रूप से 
विक्षिप्त सन्‍्तानों को पारिवारिक पेंशन का 
वितरण | 


997 












संख्या-568 / वि0अनु0--4 / 2002 
दिनांक 43 जून, 2002 


, 23, 













4965 के अच्तर्गत वसूली प्रमाण पत्र पर 
वसूल किये जाने वाले प्रवेशीय सरकार के 
अतिरिक्त अन्य देयों की वसूली 

का निर्धारण। 







| संख्या-658 /8(),/2006. विनांक की भूमि 
28 सितम्बर, 2006 का विनियमितीकरण करने के सम्बन्ध में । 


संख्या-429/ /80),//2005 दिनाक | अनुसूचित जाति की बच्धक भूमि की 





। 





5 अगस्त, 2005 वसूली प्रकिया में की गई नीलामी के 
सम्बन्ध में। त्ज््त 
संख्या-487 / राजस्व /2002 दिनांक | उत्तराचल राजस्व संग्रह चतुर्थ श्रेणी 
7 अक्टूबर, 2002 कर्मचारी संघ, राजस्व विभाग, उत्तरांचल 
को मान्यता | पे 





संख्या-398 /80]) /200 दिनांक | उत्तरावल में कार्यरत संग्रह चपरासी का 
| पदनाम परिवर्तन ह 


बन पतन कटरतक 








28. | सख्या-749 / 4800) / 2005 
30 नवाबर, 2005 


29... संख्या-249 /8(4),//2006 .. दिनांक 


6 मार्च, 2006 





30. 


संख्या-65मु0मं0 ,/ 8() /2006 
दिनांक 46 मई, 2006 


संख्या--4599 ,/ एक-4 / 2000-8(8) 
/ 4980-रा0-4 दिनांक 2 अगस्त, 
2000 


संख्या--2244 / राजस्व / 2004 दिनांक 


46 जुलाई, 2004 


संख्या-629 / जिस / रा0क्‌0बीमा / 
2004--2002 दिनांक 28 विसम्बर, 02 





संख्या-4078 / 8(),//2004.. दिनांक 
25 नवम्बर, 2004 


3. | संख्या-05 जी0आइईइ0-4 / (॥)/ 2005 
दिनांक 24 मार्च, 2005 


36, | संख्या-390 /80) /2005 . दिनां 
43 जन, 2005 

संख्या-यू0ओ0.. 82 /राजस्व/200. 
दिनांक 28 'जनवरी, 2002 


(7. 








भअणी कर्मचारी संघ 
उत्तरांचल के दिनांक 23 व॑ 24 दिसम्बर, 
2005 को हो रहे तृतीय द्विवार्षिक राज्य 
स्तरीय अधिवेशन हेतु अवकाश स्वीकृत 
किये जाने के सम्बन्ध में। 
भू-राजस्व के अवशेष की बकाया के रूप 
में बोक्‍्सा जनजाति के किसी व्यक्ति के 
बिरूद्द जारी वसूली प्रमाण पत्र के तहत 
पली किये जाने के सम्बन्ध में। 
पर्वतीय राजस्व सीजनल संग्रह अमीन एवं 
संग्रह परिचारक संघ, उत्तरांचल द्वारा 
दिनांक 7.2.2006 से 4.4.2006 तक किये 
गये धरना, प्रदर्शन आदि के सम्बन्ध में | 


























उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) 
अधिनियम 4982. उ0प्र0. अधिनियम 
संख्या-20.. 4982) द्वारा विभिन्‍न 


अधिनियमों में किये गये महत्वपूर्ण 
संशोधनों का आशय कार्यान्वयन की 
ना हेतु स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध 
| 


उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि 

व्यवस्था अधिनियम 4950. (उत्तरांचल 

अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश) 2004 
जित७ 


उत्तरांचल में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 
लागू होने पर ग्राम पंचायतवार जिन्सवार 
एवं मिलान खसरा तैयार किये जाने के 
संबंध में 

कु्मांयू एवं गढ़वाल मण्डल के प 
क्षेत्रों में कार्यरत पटवारियों एवं भू-लेख 
निरीक्षकों तथा उनसे सम्बद्द अनुसेवकों 
को कतिपय भत्ते की दरों में पुनरीक्षण 
किये जाने के सम्बन्ध में। 

भारत सरकार के कार्मन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 
महिला सशक्तीकरण हेतु सरकार भूमि को पत्र 
व्यक्तियों में आवंदित करते समय आवंटन 
पद्टा/पदटे में पति पत्नी का भाग संयुक्त रूप 
से दर्ज करने के सम्बन्ध में। कल छलतबल 

उत्तर प्रदेश भूमि लेख (त्तरांचल 
संशोधन) नियमावली 2005 

भूमि अधिनियम 4894 यथा 
संशोधित की धारा-44 के अन्तर्गत 
एवार्ड्स की घोष॑णा के निमित्त॑ अधिकार 
का प्रतिनिधायन। 








हम संख्या-703 / १--43-2004-8-3)/ | प्रदेश के औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश 
2004-रा0-१3 दिनांक 27 मई, 2004 | नीति, 2004 के अन्तर्गत अवस्थापन 
सुविधाओं एवं उसके सदृश सेवा क्षेत्र को 

दिये जाने वाले प्रोत्साहन/लाभ के 











हद सम्बन्ध में। 
39. | संख्या-422 //480)/2005 .. दिनांक | डिप्टी कलेक्टर को जिलों में कलेक्टर के 
45 सितम्बर, 2005 अधिकारों का प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकत अधिकार | 












तहसीलों में प्रशासनिक अधिकारी के पद 
पर पदोन्नति में नियम-22 बी का लाभ 
प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। 
नवसूजित तहसील, उपतहसीलों 


40. सख्या-4445 / राजस्व / 2003 दिनांक 
30 अप्रैल 2003 











44. | संख्या-57 / 48(4) / 2005 दिनांक 25 






_ जनवरी, 05 पर कक दल 
42. | संख्या-992) /480)2005.. दिनाक | वरिष्ठ सहायक के गरी ज्येष्ठ 
34 मार्च, 05 सहायक के पद में उच्चीकत किये जाने 






के सम्बन्ध में। 
राजस्व विभाग के अन्तर्गत धारा-50) 
अन्तर्गत लोक सूचना धारा-5(2) सहायक 
लोक सूचना अधिकारी एवं धारा 49 के 
अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी नामित करने 
विषयक ज्ञाप। 








43. | संख्या-530 /80) / 200 दिनांकि 6 
अगस्त,06 











44, संख्या--2344 / 30--2 /2005 दिनांक 
2सितम्बर, 06 









बाहर समूह 
ग के पदों पर सीधी भर्ती के लिए शुल्क 
धिसचना। कि 
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की 
धारा-5 एवं धारा-49 के अन्तर्गत राजस्व 
विभाग उत्तरांचल शासन के अधीन लोक 
सूचना अधिकारी, सहायक॑ लोक सूचना 
अधिकारी प्रथम विभागीय. अपीलीय 
अधिकारी नामित करने विषयक ज्ञाप | 













संख्या--530(3) / 48(4) // 2005 
दिनांक 22 सितम्बर, 2006 





















46. | संख्या-45400) / कार्मिक-2. दिनाक | राज्याधीन | में आरक्षण हेतु जाति 
____29 मार्च 03 प्रमाण पत्र | हलक कि 
47. | संख्या-4799 /30(2) / 2005. दिनांक 4 गोग द्वारा उत्तरांचल राज्य 
44 जुलाई,05 सम्मिलित सेवा परीक्षा 2002 के अन्तर्गत 
चयनित ,/संस्तुत अभ्यर्थियों के जाति 
प्रमाण पत्रों की जांच के सम्बन्ध में | 
क. | सिख्या7&/ एक--200 दिनाक 9| विदेश को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का।.. 
49. राख्या-4997 / कार्मिक-2/2000. | अधिवषदा आयु. प्राप्त, कर. पर ० 
दिनांक 5 दिसम्बर, 200। कर्मचारी /अधिकारी की सेवानिवृत्ति) | ४४ 
50. | रख्यो -84 / कामिक-2/2002,... | लोक से आधोग को विभिन्‍न पदों वे ' ह | 


अिलिभतानन- ९० मनन +लन करगाक्‍क न मन क नकल नल कैत पक कनलीी न नव न अनन-3+« 


दिनांक 29 जनवरी, 2002 जा पद चयन हेतु अधियाचन अल हि किए न्‍ 
जाने के सम्ब्ध में। से 








584. | सख्या-॥3/ कार्मिकि-2 /2002 उत्तरांचल (लोक सेवा आयीग के 
दिनाक 7अगस्त,2002 क्षेत्रान्त्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का 
विनियमितीकरण नियमावली 2002 
52. | सख्या-3095 / कामिक-2 / 2002, तद नियुक्तियों /पदोन्‍नतियो... पर 
9. दिनांक 6 अगस्त, 2002 प्रतिबन्ध विषयक । 
53. | संख्या-44 ,” कार्मिक उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन अकादगी 
अनुभाग-2/2003 दिनाक 5 अप्रैल, | नैनीताल के नाम को परिवर्तित कर 
2003 उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल” 





किए जाने विषयक | 
| द्वारा कार्यालयों में स्वच्छता, 














सख्या-4297 / तीस-2 / 2004 
दिनांक 25 अगस्त, 2004 समयबद्धता एवं शिष्टता के सम्बन्ध में | बह 
संख्या-426 /तीस-१-2004 दिनाक | शासन में शाखाओं का गठन वे 
2दिसम्बर, 2004 शाखा-प्रमुखों के अधिकारों का 
प्रतिनिधायन | 
अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का 
शीघ्रता से निस्तारण | 
राजपत्रित अधि [ द्वारा अप 
स्थानान्तरण के समय चार्ज नोट छोड़ा 
जाना। जा का र 

५ ग की सीधी तथ। 
पदोन्‍नति के पदों पर चयन हेतु 
अधियाचन। 



















संख्या-4887 / तीस-(2) / 2005 
दिनांक 5 , 2005 
सख्या-442 / तीस-(2) 2004 
दिनांक 5 मार्च, 2005 












संख्या-48 / तीस-(2),// 2006 दिनांक 
5 मार्च, 2005 





दि आयोग द्वार आयोजित 
प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य 
चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों 
को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध 


संख्या-2607 // 300) / 2005 दिनांक 








में ज्ञाप। 
60... संख्या-2858 / तीस&) /2005 धिकारियों एवं कर्मचारियों की विभागीय। 
दिनांक 23 सितम्बर, 2005 परीक्षा का संचालन। 
6. | संख्या-4034 / तीस- / 2005 मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के पद पर 
दिनांक 7 अक्टूबर 2000... | नियुक्ति विषयक विज्ञप्ति| 
682. | संख्या-4055 / का-4 /2004 दिनाक | मृतक सरकारी सेवकों के आशित्तों 
20 जून, 200 सेवायोजन प्रदान किया जाना | 
83, | संख्या-4444 / कार्मिक-2-200- थ आग शिक्षण संस्थाओं तथा 
53(),/2004 दिनांक 48 जुलाई, | सार्वजनिक उद्यमों, निगमों. एवं 
200 स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये 
जाने के सम्बन्ध में। पा आाय ला 
84. | सख्या-90 / कार्मिक-2 /200॥ पर्वतीय उप संबर की एवं 
दिनांक 30 अगस्त, 200 पर्वतीय उपसंवर्ग से भिन्‍न कार्मिकों 


के उत्तरांवत हेतु विकल्‍प एवं 
प्रतिनियुक्ति स्वीकार किये जाने की 
स्थिति में शर्तों का नि्धरिण। __ 









655. | संख्या-4445 / का-2,/200। दिनांक | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 

30 अगस्त, 200॥ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 
अधिनियम 4994 
 /] संख्या-4454 / कार्मिक--2-2004 सीधी भर्ती में आरक्षण नीति लागू 








दिनांक 43 अगस्त, 200॥ करने हेतु रोस्टर | 

पदोन्‍नतियों में आरक्षण नीति को लागू 
करने हेतु रोस्टर | 

समूह “ग” तथा समूह “घ” के पदों पर 
सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु 
रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की 
आवश्यकता | 






67, | संख्या-4455 / कार्मिक--2 / 200+ 
दिनांक 34 अगस्त, 2004 

58... संख्या-4974 / कारमिक--2 / 200 
दिनांक 4 जनवरी, 200॥ 



















89. | संख्या-36 / /708-का--2,/ 2002 | चरित्र पंजिकाओं रख-रखाव और 
दिनांक 20 अप्रैल, 2002 मानिटरिंग के लिये कम्प्यूटर का उपयोग 
किया जाना। 
| 70. | संख्या-34/4» -2/2002 सरकारी कर्मचारियों की अनिवारय|[ 
मा दिनांक 20 फरवरी, 2002 सेवा-निवत्ति | 
74. । संख्या-806 /का-2-2002... दिनांक | राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिव५ 
45 जून, 2002 आयु लोक हित में 58 वर्ष के स्थान पर 
60 वर्ष करने की स्वीकति | 
72, | संख्या-589 / कार्मिक-2 / 2002 पाधीन लोक सेवाओं और पदों पर 


दिनांक 24 जून, 2002 सीधी भर्ती के प्रकम पर महिलाओं के 
___ (लिए आरक्षण । 
73. | संख्या-4578 / एक--4-2002 दिनांक | उत्तराचल सब्विलय वैयक्तिक सहायक, 
१5 जून, 2002 अवर वर्ग सहायक, सहायक लेखाकार 
टंकक, अनुसेवक के पदों पर संविलियन 
नियमावली 2002 


संख्या--850 / कार्मिक--2 / 2002 उत्तरांचल ग य 

दिनांक 5 जुलाई, 2002 बाहर पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का 
विनियमितीकरण नियमावली 2002 

संख्या-780 / कार्मिक--2 / 2002 पाधी |. में ति 

दिनांक 25 जुलाई, 2006 अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक 


अर गोपनीय प्रविष्टि का अंकन | 
संख्या-4094 / कामिक-2 “2002 शिव आयु प्राप्त पर 
दिनांक 5 अगस्त, 2002 उद्य सिन्तियों>पोतियो की त्त। 


7... | संख्या-4095 » कार्मिक-2002 दिनांक | तदः /पदो |. पर 
5अगस्त, 2002 प्रतिबन्ध विषयक । 
, | संख्या-4028 / कार्मिक-2 / 2002 गा व 30 
दिनांक 2अपस्त, 2002 पिछड़ा वर्ग डे आकायो, के लिए आरक्षण 
हि गज फरार सकता गज्त 
संख्या-849 ,/“ का-2--2002,.. विनांक | उत्तरांचल (उत्त्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत 








23 अगस्त, 2002 सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती 
नियमावली 4974) भनुकूलन . 
उपान्तरण आवेश 2002 





(नल 











































80. | सख्या-462 / का0-2-2002 दिनाक | उत्तराचल सेवाकाल में मृत सरकारी 
23 अगस्त, 2002 सेवको के आश्रितों की भर्ती नियमावली 
2002 के नियम 50) (तीन) के परन्तुक 
का स्पष्टीकरण | 
84. | संख्या-492 / कार्मिक--2 /“ 2002 उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की 
दिनांक 43 अगस्त, 2002 स्थाईकरण नियमावली 2002 
82. . | संख्या-849 / कार्मिक--2 / 2002 उत्तरांचल (उत्तर प्रदे मृत 
दिनांक 23 अगस्त, 2002 सरकारी सेवकों के अश्रितों की भर्ती 
नियमावली 4974) 
83. | संख्या-94,/ का-2,/2002. दिनांक | उत्तरांचल सेवाकाल में मृत सरकारी 






सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 
2002 


84. | संख्या-254 / कार्मिक-2 / 2002 उत्तरांचल राज्य के नागरिकों को आरक्षण 
दिनांक 40 अक्टूबर, 2002 की अनुमन्यता। 


3॥अगस्त, 2002 





































85. | संख्या-4472 / कार्मिक--2 / 2002 उत्तराचल उत्तर लोक सेवा 
दिनांक 7.44.2002 शारोरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता 
संग्राम सेनानियों के आश्लितों और भूतपूर्व 
सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 4993 
एवं उपान्तरण आदेश 2002 . 
। सख्या-467 / कार्मिक--2 / 2003 प्रतियोगितात्मक परीक्षा /साक्षात्कार 
दिनांक ॥4 फरवरी, 2003 माध्यम से श्रेष्ठा मिरिट) के आधार पर 
चुने गये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की 
गणना उनके लिए आरक्षित कोटे के 
विपरीत किया जाना। बा 
87. | संख्या-4803 » कार्मिक-2 / 20083 विभि न्तर्गत / तदर्थ 
दिनांक 6फरवरी, 2003 संविदा /वियत वेतन/वैनिक वेतन पर 
की जाने वाली तथों पर रोक | 





संख्या-4844 / कार्मिक--2 / 2003 सरकारी गंचारी. की स्वैच्छ 
दिनांक 9 अप्रैल, 2003 पैवानिवत्ति | 
89... संख्या-4525 / कार्मिक-2 ,“2002 उत्तरांचल विभागीय पदोन्‍नति समिति का 
दिनांक 43 नवम्बर, 2002 गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि से 
बाहर के पदों के लिए ) नियमावली--2002 
90. | संख्या-495 / का्मिक--2 / 2002 उत्तराचल सरकारी सेवक. ज्येष्ठ 
दिनांक 43 अगस्त, 2002 नियमावली 2002 “पतला 
9॥. | संख्या--649 / कार्मिक-2 / 2005 |] पंदीन्‍न॑ति की शत 
दिनांक 24 अप्रैल, 2003 के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में। 
82, | संख्या-7/ /कार्मिक-2 /2003. रिक्ति घ गर्व 


परवोन्‍नति पाने के अधिकार तथा किसी सेवा 
निवृत्त अथवा विवंगत कार्मिक की ऐसे पूर्वगामी 
तिथि से नोशलन परवोन्‍नति विषयक ज्ञाप। 


दिनांक 44 जून, 2008 


7 9. | संख्या-853 » कार्मिक--2 /2003 मृतक सरकारी सैवक के आश्रित परिवार 
दिनांक 42 जून, 2003 के सदस्य को सेवायोजन प्रदान करने के 


सम्बन्ध में। 


तन 





न्न्‍ीिन- निननस पति ननयन अलजीिषननन। 





जे कन उतने कल ज«+मकन्‍ी 


















94... | सख्या-734 / का भिक-2 / 2003 
दिनाक 3 जुलाई, 2003 

95. | संख्या-855 » कार्मिक--2 / 2003 
दिनांक 2.9.2003 

96. | संख्या-4098 / कार्मिक-2 / 2003-55 
(35) /2003, दिनाक 34 जुलाई, 
2003 

97. | सख्या-4430 /4 --2/ 2003 


दिनांक 29 सितम्बर, 2003 









संख्या-39 / कामिक-2 / 2004 
दिनांक 7 जनवरी, 2004 










संख्या-435 / कार्मिक--2 / 2004 
दिनांक 46फरवरी, 2004 










संख्या-579 / कार्मिक-2 / 
दिनांक 22 मई, 2004 


2004, 


संख्या-484 / तीस(2),/2004 दिनांक 
30 जून, 2004 


संख्या-269 /तीस-2 / 2004 
दिनांक ॥4अगस्त, 2004 





03, | संख्या-743 / तीस(2) ,// 2004 / 55(40 
)/ 2004, दिनांक 45 जून, 2004 
404, | संख्या--739 / तीस(2) / 2004 // 55 (4॥ 
)/ 2004, दिनांक 44 जून, 2004 
405. | संख्या-4270 /तीस--2 / 2004 
दिनांक 44अगस्त, 2004 
। 406. | संख्या-3296 / तीस--2 / 2004 


_दिनांक 49 अगस्त, 2004 
07, | संख्या-4633 /तीस(2) /2004 दिनांक 
8 अक्टूबर, 2004 


० नरम लग लिकमकत-कतन-े लत ना नानान लिरिललीक परक>ननल-+-- 











प्य्ट 








सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों क॑ लिए 
वार्षिक स्थानान्तरण | 
चतुर्थ अणी(समूह“घ”) के रियो की तृतीय 
श्रेणी (समूह “ग”) के न्यूनतम श्रेणी के लिपिकीय 
पदो में पदोन्नति के अवसर बढाया जाना। 
उत्तरांचल (उत्तरांचल सेवा आयोग 
के क्षेत्र के बाहर) समूह “ग” के पदों पर 
सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 2003 
लोक सेवा आयोग की परिधि से निकाले 
गये पदों के चयन हेतु संगत सेवा 
नियमावली के अन्तर्गत चयन कराने के 
सम्बन्ध में । 
उत्तरांचल क॑ समस्त विभागों के चपरासी 
तथा जमादार का पदनाम परिवर्तन करके 
कमश: अनुसेवक तथा वरिष्ठ अनुसेवक 
किये जाने विषयक ज्ञाप॑| 
राज्याधीन | में नियुक्ति हेतु 
आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्गत 
जाति प्रमाण पत्र की जांच करने के 
सम्बन्ध में। 
राज्यधीन [, शिक्षण संस्थाओं तर्था 
सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी 
हक में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध 
| 
“उत्तरांचल ऑफ मिनिस्ट्रीयल 
सर्विसेज एसोसिएशन” को माच्यता प्रदान 
करने विषयक ज्ञाप 
उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के न 
घायल, जेल गये आन्दोलनकारियों 
को सेवायोजन प्रदान किये जाने के 
सम्बन्ध में। | 
उत्तरांचल पेवक (पदोन्नति द्वारा 
भर्ती के लिए भानदण्ड) नियमावली, 2004 
उत्तरांचल | में भर्ती (आयु सीमा) 
नियमावली 2004 नस 
उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 
जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें 










































































प्रदान किये जाने के संबंध में। 
लनकारियों को सेवायोजन प्रदान 
किये जाने के सम्बन्ध में | 


उत्तर प्रदेश से मृत सरकारी रोवको के. _ 
अश्षितों की भर्ती नियमावत्री 494त्तरांवल 
अनुकूलंव एवं उपान्तरण आदेश 2004) (प्रथम 
संशोधन) नियमावली 2004 


जा ााआआ ्् 


/2004 दिनांक | मिनिस्ट्रीयल सवर्ग में वर्तमान पदनामो को 
प्रतिस्थापन विषयक | 


08. | सख्या-4536 / तीस(2) 
27 अक्टूबर, 2004 
सख्या-94 /तीस(2) / 2005 दिनाक 


8 अप्रैल, 2005 



















रियों को तृतीय श्रेणी 

(समूह-ग) के न्यूनतम श्रेणी लिपिकीय 

हा में पदोन्‍नति दिये जाने के सम्बन्ध 
| 


दिनांक | तहसील घनसाली(टिहरी),. तहसील 
पोखरी, गैरसैण(चमोली) एव. तहसील 
ऋषिकेश, विकासनगर(देहरादून). के 
अन्तर्गत सृजित अस्थाई पदों का 






23 अप्रैल, 2005 










सख्या-250,/ 8(),/ 2005 
46 अप्रैल, 2005 









संख्या-4050 / तीस2) / 2005 दिनांक | सरकारी अधिकारियों /कर्मचार्रियों के लिए 
29 अप्रैल, 2005 वार्षिक स्थानान्तरण कल हज मिल! 
संख्या-4१62 / तीस-2 / 2005, सरकारी (/ कर्मचारियों 
दिनांक 7 मई, 2005 अनाधिकृत अनुपस्थिति पर विभागीय 
कार्यवाही सम्बन्धी नियमों का कडाई से 
| 
अनारक्षित रिक्तिय विरूद्द ,ज्येष्ठ 
कम में आने वाले अनु0जाति/ जनजाति 
ओणी के व्यक्तियों को पंदोन्‍नति। 
संख्या-243 > तीस&) / 2005 दिनांक | अनुशासनिक कार्यवाही क॑ मामलों का 
42 मई, 2005 शीघ्रता से निस्तारण | 
संख्या-855 / तीस(2),/2005 दिनांक | समूह घ श्यों तृतीय 
24 मई, 2005 (समूह-ग) के न्यूनतम श्रेणी के लिपिकीय 
पदों में पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध 









44. 
















संख्या-468 / तीस--2 / 2005 
28 अप्रैल, 2005 


4॥5. 
















46, 


















में। 
399 / तीस2) /2005 दिनांक | राज्याधीन सेवाओं »पदों में भर्ती के समय 
अधिकतम आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध 


सख्या-- 
24 मई, 2005 















/2005 दिनांक | राज्याघीन सेवाओं पदों में स्व 
संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा अक्षम 
व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट 
के सम्बन्ध में 
आपराधिक मामलों में दण्डित कर्मचारिय 
के विरुद्द विभागीय कार्यवाही। पता 


संख्या-4244 / तीस), 
24 मई, 2005 
















.. | संख्या-4478 / कारमिक-2 /2005 


दिनांक 30 मई, 2005 







संख्या-4887 /तीस(2) / 2005, 5 काय। मामलों : 
दिनांक जुलाई 5, 2005 शीघ्रता से निस्तारण | 2 5 न 
१22, | संख्या-3808 / तीस2),/2005, सीधी भर्ती के माध्यम 
'_| दिनांक ॥2 दिसम्बर, 2005 पदों के लिए विज्ञापनों के सम्बन्ध में | 














423, | सख्या-06 /तीस(2)/ 2006. दिनाक | विभिन्‍न विभागों के अन्तर्गत “घ” के रॉ 
2 जनवरी, 2006 कर्मचारियों के समूह “ग” में पदोन्नति के 


ु सम्बन्ध में | 
सख्या-87 / तीस) / 2006. दिनांक | राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी 





































424. 
24 जनवरी, 2006 भर्ती /पदोन्‍नति में आरक्षण के लिए पद 
आधारित रोस्टर लागू किया जाना | 
425.. | संख्या-429 / बावन-33, 98 दिनांक | अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जाने 
34 अक्टूबर, 4998 के सम्बन्ध में। 
426. | संख्या-3323 /स0क0 /2003-387. | एक राज्य दूसरे राज्य में रोजगार 












अथवा शिक्षा हेतु विस्थापितों होने के 
फलस्वरूप जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए 


जाने के सम्बन्ध में। 


प्रशासन तथा सांसदों और शज्य 
भमण्डलों के सदस्यों के बीच सरकारी काम-काज 
की उचित कार्य-विधि के अनुपालन के सम्बन्ध 


में अनुदेश-सार्वजनिक समारोहों में आमन्त्रण। 


शासनादेश एवं स्वीकृतियों की प्रतियां 
सम्बन्धित मण्ड़लायुक्त एवं जिलाधिकारियों 
को प्रेषित करने विषयक | 

चारियों को सामान्य भविष्य 
निर्वाह निधि लेखों में से 90 प्रतिशत 

के सम्बन्ध में। 
जनगणना कार्य 200॥ ढरर्य निष्पादन 
हेतु लगाये गये कार्मिकों के सेवामुक्त होने 
के पश्चात राज्य के विभिन्‍न विभागों में 
खपाये जाने विषयक | 
उत्तरावल (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश।| 
एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 4950) 
(अनुकूलन एवं उपान्तरण आवेश, 
2004)संशोधन) अध्यादेश, 2003 
उत्तरांचल (छत्तर प्रदेश जगींदारी विनाश 
एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १950) 
(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 
200)|(संशोधन) अधिनियम, 2008 है 
संख्या-3955सख / 99-27-सि-3-3( | आपसी समझौते के आधार पर भूमि कय 
22)99 दिनांक 24 ज़ून, 4999_ करना । 
संख्या-204सख /2000-27-सिं0-3 | नियमानुसार बिना भूमि अधिग्रहण किये 
- 0आडिट,/99 दिनांक ॥3नवम्बर, | कार्य प्रारम्भ न किया जाना। 
2000 
संख्या--2294 / 4(2)वि-- / 2002 वन भूमि हस्तान्तरण/लीज प्रकरणों मे 
दिनांक नवम्बर, 29, 2002 किये. जाने. वाले  क्षतिपूरक 
वृक्षारोपण/भूरक्षण आदि कार्यों के 
पा निष्पादन प्रकिया का सरलीकरण | 


(समाज कल्याण),/2003, दिनांक 48 
दिसम्बर, 2005 
















संख्या-28.. मुएस0,/36(2)/ 2005 
दिनांक 28 जुलाई, 2005 














संख्या-904 / मु0स0 / विविध / 2005 
दिनांक 22 अक्टूबर, 2005 










संख्या-458 / प्री आर0(90)जीपीएफ / 
9--92 दिनांक 30.4.4994 






संख्या-यू0ओ0-44 /“जनगणना / 200 
2 दिनांक 25 सितम्बर, 2002 





संख्या-339 / विधायी_ एवं संसदीय 
कार्य “2003 दिनांक 32 सितम्बर, 
2003 


434, 







संख्या-504 / विधायी एवं संसदीय 
कार्य / 2003 दिनांक 45 जनवरी, 
2004 












कन्‍-नतनी शान ना ननलीफलल++ 








437. 


438. 


439. 


40, 


44. 








सख्या-7975/एक-6 /2002 दिनाक | उत्तराचल छत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति 

7नवम्बर, 2002 विभाग समूह “ख” और “ग” सेवा 
नियमावली 4983 (अनुकूलन एवं उपान्तर 
आदेश 2002) 


सख्या--244 / 34-2जी / 2005 विभागाध्यक्ष / निदेशालयो एवं 
दिनांक 25 अप्रैल, 2005 कार्यालयाध्यक्षों के कार्यालयों में अभिलेखों 


के अमिलेखन एवं उन्हे नष्ट करने के 
सम्बन्ध में निर्धारित अवधि का विवरण | 
संख्या-994 / 34(43)जी / 2005 सरकारी कार्यालय में मध्यान्ह भोजन का 
दिनांक 4 जनवरी, 2006 समय निर्धारण। 
संख्या-यू0ए0 / डी0एन0-30 / 03 [ 


सख्या-यू00 / डी0एन0-30 / 03 


सरकारी गजट उत्तर प्रदेश 7 
फरवरी, 4984 सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों 
की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के 
लिए नियमावली | 


4. 





राख्या-२588 ,/“ एक-4 / सा0प्र0 ,/ 200॥ 


प्रेषक 
सचिव, 
उत्तरांचल शासन 
रोवा में, 
समस्त जिलाधिकारी, 
उत्तरांचल 
सामान्य प्रशासन विभाग देहरावून दिनांक 20 नवंबर, 2004 
विषय- स्थाई निवास प्रमाण पत्र 
महोदय 


समय-समय पर विभिन्‍न प्रयोजनों के लिए उत्त्तरांचल में स्थाई निवास 
प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के विषय में अलग-अलग व्यवस्थायें की जाती रही हैं, जिनके 
चलते इस संबंध में लगातार भ्रम एवं अस्पष्टता की स्थिति बनी हुई थी। इस विषय को 
लेकर भी भ्रातिया विद्यमान रही हैं कि स्थाई निवास प्रमाण पत्र का व्या तात्पर्य है और 
इसकी आवश्यकता किस प्रयोजन हेतु होनी चाहिए। सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा 
स्थाई निवारा प्रमाण पत्र निर्मत किए जाने हेतु अर्हताओं एवं प्रकिया के विषय में निम्नवत्‌ 
निर्णय लिया गया है +- 
(।) निर्गत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का शीर्षक स्थाई निवास ग्रमाण पत्र होगा। 
(2) यह प्रमाण पत्र उन्ही व्यक्तियों को दिया जायेगा जो भारत के भागरिक हों तथा 
उत्तरांचल के सदभाविक निवासी (8जञरार्भी५७ रि8छंतढ॥(५) हों इस श्रेणी में वंह व्यक्ति 
आयेंगे जिनका स्थाई आवास (9क्ागक्षा।क्षा +706) उत्तशंचल में हो 'इसमें वे उत्सरांचल 
निवांसी भी सम्मिलित होंगे जो उत्तरांचल मे कम से कम १5 वर्ष से निवांस कर रहेः हों 
अथवा जिनका उत्तरांचल में स्थाई आवास (एल्ला॥आ॥७॥ ।4006) हो किन्तु ये अपनी 
आजीविका के लिए प्रदेश से बाहर निवास कर रहे हों स्थाई आवास (शागरव्धाक्षा। +4076) 
का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो उत्तरांचल में पैत्रिक रूप से रह रहे हों,“ जिनका 
उत्तरांचल में पैन्रिक आवास ही। 
(3) स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा इंस आशय की घोषणा 
आवश्यक होगी कि उसने किसी भी प्रयोजन हेतु किसी अन्य राज्य का स्थाई निवास ग्रहण 
नहीं किया है। 
(4) बिन्दु (2) मे की गई व्यवस्था के अपवाद स्वरूप विशिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसे 
व्यक्तियों को भी उत्तरांचल का सदभाविक निवासी (80ाब्राव8 रिश्श9छआड) माना जायेगा 
जो राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय » अर्द्धशासकीय संस्था में 
नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हीं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के 
सार्वजनिक उपकमों के नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तरांचल में कार्यरत ऐसे कर्मी 
जिनकी सेवायें उत्तरांचल से बाहर अस्थानांतरणीय है भी इस श्रेणी में शामिल होंगे इस 
आशय का समुचित साक्ष्य आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। 
(5) शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता उसी 
दशा में होगी जहां किसी संस्था,“ पाठ्यकम विशेष के लिए उत्तरंंचल क्रे निवासियों के 
लिए सीटें “कोटा आरक्षित हो इस संबंध में संबंधित विभाग द्वारा समय- समय पर यथां 
आवश्यकता आदेश अलंग से निर्गत किये जायेंगे । 
2- मुझसे यह भी कहने की अपेक्षा की गई है क़ि सामान्यतया इस प्रकार के प्रमाण पत्रों 
की आवश्यकता कतिपय संगठनों, यथा सेना व अर्द्ध सैनिक बंलों में राज्यों के लिए 
निर्धारित कोटे के आधार पर भर्ती के कम में तथा 'कुछ शिक्षण संस्थाओं,” विशिष्ट 


]छे 


पाद्यकमो हेतु राज्य के लिए निर्धारित कोटे के सदर्भ में पडती है, इसके अतिरिक्त 
कतिपय सेवाओं यथा सेना, अर्द्धसैनिक बलों व पुलिस मे विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए 
शारीरिक अर्हताओं में छूट की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए संबधित विभागों द्वारा 
निर्धारित प्रमाण पत्र पूर्ववत चल रही प्रकिया के अनुसार जारी किये जाते रहेंगे और इन 
निर्देशों का उन पर कोई प्रमाव नही पडेगा। 

3- उपरोक्त निर्देशों के अनुसार स्थाई निवास प्रमाण पत्र संलग्न-१ प्रारूप में आवेदन पत्र 
प्राप्त होंने पर तथा इसमें उल्लिखित बिन्दुओं पर भली भांति जांच करे उपरान्त रांलग्न- 2 
में इंगित प्रारूप मे निर्गत किया जायेगा। 

4- अनुरोध है कि कृपया स्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में उपरोक्त निर्देशों 
एवं प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 

रांलग्न- उपरोक्‍तानुसार 


भवदीय 


(पी0सी0 शर्मा) 
सचिव 
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शासनादेश संख्या--2588 ,/ एक-4 // सा0 प्र0 /“ 2004 का संलग्नक-॥ 





सेवा में 


) आवेदक का नाम 

आवेदक की जन्म तिथि व जन्म स्थान 

आवेदक के पिता का नाम 

आवेदक के पिता का जन्म स्थान 
(5 यदि पिता का जन्म स्थान उत्तरांचल से भिन्‍न है तो वह कंब से उत्तरांचल में 
निवास कर रहे हैं। 
(6) 4. आवेदक का स्थाई पता 

2. आवेदक की शिक्षा-दीक्षा कहां हई है (हाईस्कूल व आगे की शिक्षा के 
विद्यालय » विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम, जनपद , वर्ष का विवरण दें) 

(7) क्या आवेदक के माता / पिता / दादा / परदादा की यहां पैतृक संपति है ? यदि हां 
तो कहां तथा कब से है (यहां संपति का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया. जायेगा) 
(8). क्‍या आवेदक के माता पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उप्रार्जित कर रहे हैं 
यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका, उपार्जित कर रहे हैं तथा कब से (यहां उनके 
व्यवराय का विवरण भी दें) 
(9). क्या आवेदक के माता» पिता सरकारी सेवा में है यदि हां तो किस जनपद में किस 
विभाग में किस पद पर तैनात हैं। 
(00). स्थाई निवास प्रमाण पत्र मांगे जाने का कारण 


ला लट्राज" 255 
(० ७... 


त 


हरताक्षर 


4- मैं घोषणा करता “करती हूं कि भेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनायें सत्य है 

2- मैं घोषणा करता, करती हूं कि मेरे द्वारा उत्तरांचल के अतिरिक्त, किसी अन्य राज्य से 
किसी भी प्रयोजन के लिए स्थाई निवास डोमीसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। 
दिनांक े 

स्थान । हस्ताक्षर 


शासनादेश संख्या--2588 /एक--4 ,/“रा0प्र0 /“2004 का संलग्नक--2 


स्थाई निवारा प्रमाण पत्र 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री / क0 » श्रीमती, मन मम 


पुत्र,” पुत्री / पत्नी श्री ........................ निवासी ग्राम /मोह0 » वार्ड 
तहसील.............................. जिला............................. उत्तरांचल के स्थाई निवासी हैं। 
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व 
निर्धारित समस्त मानदंडों की मली भांति जांच कर ली गई है और जांच से पूर्णतया संतुष्ट 
| 
जिलाधिकारी / परगनाधिकारी 
मुहर 


0 


सं0-यू0ए0 450 / एक-4 ,/ 2002 


प्रेषक, 
भास्करानन्द 
अपर सचिव 
उत्तरांचल शासन 
सेवा में, 
रामस्त जिलाधिकारी, 
उत्तरांचल 
सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून: दिनांक: 26 सितंबर, 2002 
विषय- राज्य के दुर्गम इलाकों में पटवारी चौकियों पर स्थाई निवास प्रमाण पत्र 
हल बनाये जाने एवं अन्य राजस्व सुविधायें प्रदान किए जाने के संबंध मे।। 
महोदय, 


उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के संज्ञान 
में लाया गया है कि राज्य के दुर्गम इलाकों में स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाये जाने में 
ग्रामीण जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और इन परेशानियों को दूर 
करने हेतु स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए उप जिलाधिकारियों को स्थानीय स्तर 
पर न्याय पंचायत क्षेत्र पर कैम्प लगाने का भी रुझाव दिया गया है। इस पृष्ठ भूमि में 
कृपया जनपद स्तर पर स्थिति की समीक्षा कर ली जाए। यदि ऐसे अनुभव हो कि बड़ी 
संख्या में स्थाई निवास प्रमाण पत्र लंबित रह रहे हों तो निस्तारण हेतु उपयुक्त व्यवस्था 
अपनाई जाए। व्यवस्था बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा .जाए कि ज़नपद्र के दूरस्थ 
क्षेत्रों से स्थाई निवास प्रमाण पत्र के लिए आने वाले निवासियों को प्रमाण, पत्र के लिए 
आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने और उसे प्राप्त करने के लिए बार-बार न अना पड़े। 
उन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक औपचारिकतायें एक बार में ही पूर्ण करा दी 
जाएं तथा एक निर्धारित तिथि में उन्हें प्रमाण पत्र के संबंध में सूचना आवेदन करते समय 
ही दे दी जाए और निर्धारित तिथि के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएं। यदि प्रकिया 
से संबंधित कोई विशेष कठिनाईयां आ रही हों तो इनके निराकरण के लिए भी आवश्यक 
उपाय किए जाएं। 
2-- कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। 


भवदीय 
(भास्कारानन्द) 
अपर सचिव 


सं0-- यूतए0 4500),/ एक--4 ,/“2002 तद्दिनांक 
प्रतिलिपि मंडलायुक्त गढ़वाल एवं कुमायूं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु 


आज्ञा से 
(भास्कारानन्द) 
अपर सचिव 
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संख्या-28 ,“ सा0प्रशा0 / 2004 


प्रेषक, 
पी0सी0शर्मा 
सचिव, 
उत्तरांचल शासन 
सेवा में, 
समस्त जिलाधिकारी, 
उत्तरांचल | 
सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून: दिनांक 9 फरवरी, 2004 
विषय- स्थाई निवास प्रमाण पत्र। 
महोदय 


उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या- 
2588 /“ एक-4 /सा0 प्रशा0// 2004 दिनांक 20 नवंबर, 2004 एवं पत्र संख्या-यू0ओ0 
450 / एक-4 / 2002 दिनांक 26 सितंबर, 2002 जिनके अंतर्गत उत्तरांचल राज्य में स्थायी 
निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गए हैं की ओश आपका 
ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह 
तथ्य लाये गये हैं कि जनपद स्तरों पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने में 
अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। अतः: उक्त स्थिति के निराकरण हेतु शासन द्वारा 
विचारोपरान्त स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने की प्रकिया को सरलीकरण किए 
जाने तथा समयबद्ध आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाने के उद्देश्य से निम्न निर्णय 
लिये गये हैं :- | 
॥- स्थायी निवास प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या-- -- 2588 / एक-4 ,“सा0 ' प्रशा0,“, 2004 
दिनांक 20 नवंबर, 2004 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार निर्गत होगा। 
2- स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किए जामे संबंधी आवेदन पत्र शासनादेश दिनांक 20 . 
नवंबर, 2004 की संलग्नक-॥ पर दिए गये प्रारूप पर स्थानीय लेखपाल को उनके 
मुख्यालय पर अथवा तहसीलदार को प्रस्तुत किया जायेगा। 
3- होखपाल अथवा तहसीलदार जैसी भी स्थिति हों के द्वारा इस निमित्त बनासे गये 
रजिस्ट्रर पर इस प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जायेगा तथा इसकी प्राप्ति रसीद संबंधित 
आवेदक को दी जायेगी, जिसमें प्रमाण पत्र आवेदक को दिए जाने का भी उल्लेख होगा। 
4- स्थानीय लेखपाल अपनी आख्या कारण सहित तहसीलदार को अधिकतम एक्र सप्ताह 
के अन्दर प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी प्रवृष्टि अपने अभिलेखों में करेंगें। |! 
5-- तहसीलदार अधिकतम एक सप्ताह के अंतर्गत अपनी आख्या संबंधित उप जिलाधिकारी 
को भेज़ेंगे। उचित होगा कि तहसीलदार इस संबंध में सप्ताह का एक दिवस प्रख्यापित कर 
लें, जिससे कि आवेदनकर्ता उस दिन उस समय उपस्थित होकर यदि कोई भ्रांतियां हो तों 
उनको दूर कर सके। 
6- तहसीलदार से आख्या प्राप्त होने पर संबंधित उपणिलाधिकारी द्वारा अधिकतम दो' 
दिवस के अंतर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जायेगा। यदि किसी आवेदक 
को स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना संभव न हो तो कारण सहित संबंधित 
आवेदन को सूचित कर दिया जायेगा। 
7- जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी के आदेश की विवेचना कर सकते हैं तथा इस संबंध में 
जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। 
8- स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जहां आवश्यकता हो उप जिलाधिकारी 
स्थानीय स्तर पर न्याय पंचायत क्षेत्र में कैम्प लगाने की कार्यवाही भी करें। 


४ 


9- उप जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से सप्ताह मे एक बार ऐसे प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों 

के रजिस्ट्रर का निरीक्षण करेंगे तथा लंबित आवेदक पत्रों की रामीक्षा करेगे। 

40- जिलाधिकारी द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि दूरस्थ क्षेत्रों से स्थायी निवास 

प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आने वाले निवासियों को प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक 

औपचारिकतायें पूर्ण करने और उसे प्राप्त करने के लिए बार-बार लेखपाल, तहसीलदार » 

उपजिलाधिकारी के पास न जाना पडे। 

44-- समस्त औपचारिकतायें अनिवार्य रूप से एक ही बार मे पूर्ण करा ली जाए और 

निर्धारित तिथि पर आवेदक को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की सूचना अनिवार्य रूप से उसी 

दिन प्रदान कर दी जाए। 

42- संबंधित जिलाधिकारी दरा संबंध में यदि उन्हें जनपद में कोई विशेष कठिनाई आ रही 

हो तो उपरोक्त रामय सीमा के अंतर्गत ही उसका निराकरण करने हेतु आवश्यक उपाय 

करें। 

2- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 
भवदीय 


(पी0सी0 शर्मा) 
सचिव 


संख्या-28(0) / सा0प्रशा0 // 2004 तद्दिनांक ु 
प्रतिलिपि मंडलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूं को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 


आज्ञा से 


(गोविन्द बल्‍लभ ओली) 
अनु राचिव 


विभाग--45 
अतितत्काल 
सं0० बी सी 46044,/ |,“ 82-एस सी एंड वी सी डी- | 
भारत सरकार / गृह मंत्रालय 
नई दिल्‍ली, 48 /25 नवंबर, 4982 


सेवा में, 
सभी राज्य सरकारों /संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवं। 
विषय- अन्य राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों से प्रवारित व्यक्तियों को अनुसूचित 
जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करना। 
महोदय, 


मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस मंत्रालय को अध्यावेदन दिए गए 
हैं, जिसमें कहा गया है कि रोजगार शिक्षा आदि के उद्देश्य से एक राज्य से दूसरे राज्य 
में प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लोगों का उस राज्य से 
जहां पर वे प्रवासी हैं, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बडी 
कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए पत्र संख्या- सं0 
बी सी 42025 /2 /70-एस सी टी-| दिनांक 22.3.4977 और पत्र सं-- सं0 बी सी 442025 
/ ।।/79-एस सी एंड वी सी डी-॥ ॥४ दिनांक 29.3.982 के तहत जारी हुए अनुदेशों में 
संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार /संघ शासित प्रशासन के 
निर्धारित प्राधिकारी उन अनुसूचित जाति,अनुर[धित जनजाति .के व्यक्तियों को अनुशरूचित 
जाति /अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, जो अन्य राज्यों से प्रवासित 
होकर आए हों, यदि वे अपने पिता,“माता के मूल निवास राज्य के निर्धारित प्राधिकारी ब्वारा 
अपने पिता, माता को जारी किया गया वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, सिवाय उन मामलों में 
जहां पर निर्धारित प्राधिकारी का यह विचार हो कि प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मूल 
राज्य के माध्यम से आवश्यक जांच-पड़ताल करना जरूरी है। ऐसा प्रमाण पत्र इस बात 
पर ध्यान दिए बगैर ही जारी किया जाएगा कि जिस राज्य /संघ शासित क्षोत्र में वह 
व्यक्ति आकर रहने लगा है, वहां पर उसकी जाति,“जनजाति अनुसूचित है या नहीं। इस 
सुविधा से एक राज्य या अन्य राज्य के संबंध में उस व्यक्ति के अनुसूचित जाति,/जनजाति 
दर्जे में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र 
का संशोधित फार्म संलग्न है। 
भवदीय 
ह0 /बी के सरकार 
संयुक्त सचिव, भारत सरकार 


प्रतिलिपि प्रेषित-- 

4- कार्मिक तथा ए आर (स्टे0) एस सी टी अनुभाग अनुरोध है कि पूर्वोक्‍्त पैराओं में 
लिखित स्थिति, जहां आवश्यक हो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 
सेवाओं में आरक्षण ब्रोशर में जोड़कर आवश्यक संशोधन कर दिया जाए। 

2-- सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस नई दिल्‍ली। 

3-सचिव, कर्मचारी चयन आयोग सी जी ओ कंपलैक्स ब्लाक नं0 42 लोधी रोड नई 
विल्ली। 

ब- भारत सरकार के समी मंत्रालय / विभाग | 
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5- सचिव, अनुसूवित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नारायण भवन नई 
दिल्ली। 

6- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त आर0के0पुरम नई दिल्‍ली । 
7-गृह मत्रालय के एस0 सी एंड बह सी डी प्रभाग / टी डी प्रभाग के सभी अनुभाग। 


ह0,“ बी के सरकार 
संयुक्त सचिव, भारत सरकार 


कि 
्र्ड 
अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा अपने दावे के रामर्थन में 
पेश किये जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म . 
॥ जाति के प्रमाण पत्र का फार्म 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी... ............................. पुत्र/पुत्री........ .... . 


तह कम निवासी गांव/शहर................................जिला / मंडल ....... ....................... ........... 
राज्य “संघ शासित क्षेत्र................................... की ५८074 जाति / जनजाति 


का/की है, जो निम्नलिखित आदेश के अधीन अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति 
घोषित की गई है। 

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 4950 

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 4950 

संविधान (अनुसूचित जातियां) संघ शासित क्षेत्र आदेश 4954 

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश १956 बुंबई पुनर्गठन 
अधिनियम १960 पंजाब, पुनर्गठन अधिकारी 4966, हिमाचंल प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिकारी ' 
4970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गगन) अधिनियम 497। तथा अनुसूचित जाति तथा 
अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 4976 द्वारा यथासंशोधित | 

संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश 4956 

संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप सभूह) अनुसूचित जातियां आदेश 4959 

संविधान (दादर .व नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश 4962 

संविधाज् (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश 4962 

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश 4964 

संविधान अनुसूचित जातियां (उत्तर प्रदेश)आदेश 4967 

संविधान (गोवा, दमण, तथा द्वीप) अनुसूचित जातियां आदेश 4968 

संविधान (गोवा, दमण, तथा द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश 4968 

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश 4970 
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2- यह प्रमाण पत्र श्री/ श्रीमती, कुमारी............................को उसके माता/पिता श्री 

श्रीमती...........................०५०५०- निवासी गांव /शहर॑................................-...--- जिला /मंडल................ 

७७ लक राज्य “संघ शासित क्षेत्र..........................«-->की दिए गए अनुसूचित जाति, 

अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया है और जो | 
जाति/जनजाति के हैं, जिसे.....................-००-«-_--++ राज्य,संघ शासित क्षेत्र में 

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। 

(निर्धारित प्राधिकारी का नाम) द्वारा अपने पत्र * 

संख्या- दिनांक "के अंतर्गत जारी किया गया। 

हस्ताक्षर 

पद 

मोहर 

स्थान 

राज्य /संघ शासित क्षेत्र 

दिनांक 


कृपया राष्ट्रपति के संबंधित आदेश का उल्लेख करें। 


प्रतिलिपि-- शासनादेश रांख्या-4432 ,/“ 26-3--85-44 (वि0स0) / 86 दिनांक लखनऊ 4व0 
जुलाई 4986, जो अनु सचिव उ0प्रएशासन हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3 से 
समस्त जिला अधिकारी उ0प्र0 को प्रेषित एवं अन्यों को पृष्ठांकित है। 


विषय- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछडी जातियों की सूची 
के संबंध में। 


उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-634 /26--3--85-44 (वि0स0) » 
86 दि0 34.3.86 में आंशिक संशोधन करते हुए यह कहने का निर्वेश हुआ है कि उक्त 
शासनादेश के साथ रांलग्न पिछडी जातियों की सूची में हिन्दू वर्ग के अंतर्गत क0सं0-36 
में भमोटिया तथा क0सं0-37 में कोरी (आगरा, मेरठ और रूहेलखंड डिवीजन में) सम्मिलित 
होने का उल्लेख किया गया है। चूंकि भोटिया जाति उ0प्र0 की अमुसूचित जन 'जातियों की 
सूची में तथा कोई जाति उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित है। अत' 
उक्त कोरी जाति तथा भोटिया जाति पिछडे वर्ग की जातियों की सूची में नहीं रह गई -है। 
2 अतः अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश की पिछडी जातियों की सूची उक्त अंश 
तक संशोधित समझी जाए। आपके मार्गदर्शन हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन 
जातियां तथा पिछड़ी जातियों की संशोधित सूची पुनः संलग्न है। 


शासनादेश संख्या 4432 /26--3-86-44 (वि0स0) ,“86 दिनांक लखनऊ 40 जुलाई 986 


का संलग्नक 
उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची । 
4- अगरिया 34 धरमी 
2- बधिक 35-धसिया 
3- बादी 36-गोंड 
4- बहेलिया , , 37-ग्वाल 
5- बैगा 38-हबुड़ा 
8- बैसवार 39- हरि 
7- बजनिया 40-हेला 
8-- बाजगी 44-केलाबाज 
9- बलहर 42-- कंजड़ 
40-बलई 43- कपडिया 
44-बाल्मीकि 44-- केरवल | 
2-बंगाली 45- खरेता 
43-बनमानुष 46- खरवार (वनवासी को छोड़कर) 
44-बांसफोर 47-- खटिक़ 
45- ब्रवार 48-- खरोट 
46- बसोड़ 49- कोल 
47- बावरिया 50- कोरी 
48-- बेलदार 54-- क्रोरवा 
49- ब्रेडिया 52- लालबेगी 
20-- भांतू 53-- मझवार 
24- भुईया 54-- मजहवी 


22- भुईयार 
23- बोरिया 
24- चमार, धूसिया, 
झुसिया, जाटव 
25- चीरों 

26- देवगर 
27- धांगर 
28- धानुक 
29- धरकार 
30- धोबी 

34- डोम 

32- डोमर 
33-दुसाघ 


0 


55- मुसहर 
56- नट 
57- पंखा 


58- परहिया 

59-- पासी, तरमाली। 
50- पंत्तरी 

64- शवत 

82- सहरिया 

63- सनोरिया 

54- सांसिया ; 
65- शिल्पकार ४४ 
66- तुरैहा 


हर 
हु 


उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची 


-- थारू 
2-बोक्सा 
3-- भोटिया 


4-शजी 
5-जौनसारी 


उत्तर प्रदेश के पिछडी जातियों की सूची- हिन्दू 


4-अहीर 
2- अरख 
3- बेजारा 
4-- बढ़ई 
5-बारी 
6- बैसगी 


7- भर 
8- विन्द 

9- भुूर्जी या भड़भूजा 
40- छीपी 

4- दर्जी 

42-- धीवर 

43- गड़ेरिया 

44-- गोौसाई 

45- गुजर 

46-- हलवाई 

7- जोगी 
48-काछी 

49- केहार 


0- केव्ट या मल्लाह 
2१- किसान 

22- कोड्टरी 

23- कुम्हार 

24-- कुँर्मी 

25-- लोध, लोथ, लोधी, लोद, 
लोधी-राजपूत 

206- लोहार 

27- लोनिया 

28-- माली 

29- मनिहार 

30- मुराव या मुराई 
34- नाई 

32-नायक 

33- सोनार 

34-- तमोली 

35- तेली 


॥-भठियारा 
2-बढ़ई 

3३-चिंकवा (कस्साव) 
4-दर्जी 

5-डफोली 
6-फकीर 

7-गददी 
8-हज्जाग (नाई) 
9- झोजा 

40- कैसगर 

44-- कुजड़ा अथवा राइन 


मुस्लिम 


।2-किसान 
43-मनिहार 

44- मिरासी 

45- मौमिन (अंसारी) 
6- मुस्लिम कायस्थ 
7- नदृदाफ (धुनिया) 
48- नक्‍काल 

49- नट 

20- रंगरेज 

24-- स्वीपर 


नोट- कूुमायूं डिवीजन में मारछा, नायक, गिरी और पिछडे मुसलमानों (मुस्लिम, लोहार, 
सोनार माली, छीपी तथा तेली) भी पिछड़ी जातियों में ही माने जायेंगे। 


24 
सख्या 404] /2५(»।(3) (5 /2005 
प्रेषक, 
एम0रामचन्द्रन, 
मुख्य सचिव, 
उत्तरांचल शासन। 


॥-समस्त प्रमुख सचिव, सचिव, 
उत्तरांचल शासन । 
2-समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, 
उत्तरांचल | 
३-समस्त मण्डलायुक्‍त, 
उत्तरांचल | 
4-समस्त जिलाधिकारी, 
उत्तरांचल | 
सामान्य प्रशासन विभाग : देहरादून: *. दिनाकः 24 दिसम्बर, 2005 


विषय- समस्त प्रमाण पत्रों एवं प्रलेखों ,क्वबनउमदजेद्ध मे माता का नाम भी 
सम्मिलित किया जाना। 


महोदय, - 
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय 


लिया गया है कि भविष्य में जारी किये जाने वाले सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों एवं प्रलेखों में 
पिता के साथ माता का नाम भी अंकित किया जाये। 


2- कृपया इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों में 
आवश्यक कार्यवाह्दी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें | 
भवदीय, 
(एम.रामचन्द्रन) 


मुख्य सचिव 


8] 


संख्या-224 / >((>६। (3) ,“48 (44) /2006 


प्रेषक, 

राजीव गुप्ता, 

प्रमुख सचिव, 

उत्तरांचल शासन | 
सेवा में, 

समस्त जिलाधिकारी, 

उत्तरांचल | 
सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून: दि0 23 मार्च, 2006 
विषय- विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन। 
महोदय, 


उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या--766 / एक-4-2004 
दिनांक 09 मई, 2004 (प्रति संलग्न] की ओर आपका ध्यान आकूष्ट करते हुए मुझे यह 
कहने का निर्देश हुआ है कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कतिपय जिलाधिकारियों 
द्वारा विदेशों को प्रेष्रित किए जाने वाले प्रमाण पत्रों (यथा जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण 
पत्र, निकाहनामा, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अभिलेख आदि) को 
सत्यापित किए बगैर प्रतिहस्ताक्षरित अथवा प्रमाणित करके शासन को 'भेज दिया जाता है 
तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने नाम तथा पदनाम की स्पष्ट मुहर न लगाकर कूते 
जिलाधिकारी की मुहर लगा दी जाती है। फलतः शासन स्तर से ऐसे अभिलेखों का 
नियमानुसार सत्यापन किया जाना संभव नहीं हो पाता है और उसे पुनः संबंधित 
जिलाधिकारी को वापस करना पड़ता है, जिससे प्रकरण में अनावश्यक विलंब होता है। ऐसे 
अनावश्यक विलंब के कारण संबंधित व्यक्तियों को असुविधा होती है। ; 
2- इस प्रकरण पर शासन द्वारा सम्यूक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है 
कि भविष्य में शासन को सत्यापनार्थ प्रेषित किए जाने वाले इस प्रकार के प्रमाण पत्रों के 
संबंध में निम्नलिखित प्रकिया,“ कार्यवाही सुनिश्चित करने के उपरान्त ही शासम की 
रांदर्भित किये जायें-- 
(क) ऐसे प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच जिला मजिस्ट्रेट द्वारा करायी जाने 
एवं उनकी सत्यता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही जिला मजिस्ट्रेट स्वर्थ अथवा उनके द्वारा 
इस कार्य के लिए नामित अधिक्रारी ( कम से कम अपर जिला मज़िस्ट्रेट स्तर का) द्वारा 
सत्यापित शब्द लिखकर स्पष्ट पूर्ण हस्ताक्षर किये जायें एवं केवल पदनाम की मुहर न 
लगाकर नाम व पदनाम की मुहर लगाई जाए साथ॑ में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की मुहर 
भी लगायी जाए। 
(ख) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे प्रमाण पत्रों के सत्यापनार्थ प्राधिकृत किये गए 
अधिकारी के पूर्ण नमूना हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से सामान्य प्रशारान विभाग उत्तरांचल 
शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। ज़ब भी प्राधिकृत अधिकारी के 
स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत किया जाए तो यही प्रकिया दोहराई जाये। 
कंपया बिना नमूना हस्ताक्ष््र कोई प्रमाण पत्र संत्यापन हेतु न भेजे जायें क्योंकि हस्ताक्षर 
के नमूनें की उपलब्धता के अभाव में शासन स्तर से सत्यापन संभव न होगा। 
(ग) प्रायः यह देखा गया है कि आवेदक अपने प्रमाण पत्रों को संबंधित 
जिलाधिकारियों से प्रमाणित कराकर स्वयं सीधे शासन को प्रस्तुत कर देते हैं। यह स्थिति 
संतोषप्रद नहीं है क्योंकि इस प्रकार सत्यापित कराकर प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की 
संत्यता प्रायः संदिग्ध होने की संभावना बनी रहती है। अतएवं यह आवश्यक है कि जिला 
स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि ऐसे प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्ति को 
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शासन मे उपलब्ध कराने हेतु कदापि हस्तगत न किये जायें ताकि मामले में किसी प्रकार 
के संदेह की संभावना न रहे | 
(घ) जिन प्रमाण पत्रों को सत्यापित किया जाए उनके संबंध में यह अवश्य देख 
लिया जाए कि प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से पुष्ट हों, प्रासंगिक हो विधिक हों और नियमानुसार 
निर्गत हों ताकि कोई भी व्यक्ति किसी गलत अभिलेख के आधार पर पोसपोर्ट बीजा आदि 
प्राप्त्न कर सके और अवैधानिक रूप से देश से बाहर न जा सके। प्रमाण पत्रों / विलेखों 
आदि को प्रमाणित कराने का प्रयोजन उनकी वास्तविकता प्रमाण करना है। संबंधित 
अभिलेखों को शासित करने वाले विनियमों /अधिनियमों की व्यवस्थानुसार उसका 
प्रमाणीकरण शासन का उद्देश्य नहीं है। 
(डं) किसी भी प्रमाण पत्र को जिलाधिकारी के अग्रसारण पत्र के बिना न भेजा 
जाए। अग्रसारण पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि संबंधित व्यक्ति किस 
देश में एवं किस प्रयोजन से जाना चाहता है। अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में 
संवेदनशीलता का बिन्दु निहित होने के कारण किसी भी प्रमाण पत्र पर सत्यापित शब्द 
अंकित करने से पूर्व प्रमाण पत्र की सत्यता गहराई से जांच कराकर सुनिश्चित करा ली 
जाए। 

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा 
तदनुसार ही प्रमाण पत्र सत्यापनार्थ शासन को संदर्भित किये जायें | 
संलग्न- यथोपरि | 


भवदीय 


राजीव गुप्ता 
प्रमुख सचिव 
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विभाग-5 


उत्तर प्रदेश सरकार 
वित्त (स्टाम्प एव रजिस्ट्रीकरण)अनुभाग 


संख्या: एस0आर0 4907 / 44-94--28 (4) // 90 


लखनऊ, दिनौॉंक, ॥3 जून, 4994 
अधिसूचना 
स्टाम्प 


साधारण खण्ड अधिनियम,4897(अधिनियम सख्या 40 सन्‌ 897) की धारा 24 के 


साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम,4899(अधिनियम राख्या 2 सन्‌ 4899) की धारा 40 की 
उपधारा (3) के खण्ड (ख) और धारा 40-क,74 तथा 75 और न्यायालय फीस 
अधिनियम,4870(अधिनियम संख्या 7 सन्‌ 4870) की धारा 27 की उपधारा ((-क) के अधीन शक्ति 
का प्रयोग करके,राज्यपात्र उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली,,॥942 का सशोधन करने की दृष्टि से 
निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः- 


क्षिप्त नाम 
और प्रारंभ 4-- 


यम 3कक 2- 
॥ प्रतिस्थापन 


स्तम्भ 4 


वर्तमान नियम 


उत्तर प्रदेश स्टाम्प(बयालिसवाँ राशोधन) 


नियगावली, 4994 


(() यह नियमावली 'उत्तर प्रदेश स्टाग्प (बयालिरावॉँ सशोधन) नियमावली,॥994 
यह गजट में प्रकाशित होने के दिनॉक से प्रवृत्त होगी। 
उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली,॥942 में, जिरों आगे उक्त नियमावली कहा गया 


है,नीचे स्तम्भ । में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम 
रख दिया जायेगा, अर्थर्तिं- 


स्तम्भ 2 


एतद्दवार प्रतिस्थापित नियम 3 क के ()) शुल्क का सामान्यतः 
नगद सवाय नहीं किया जायेगा। तथापि,यदि कलेक्टर का यह 
समाधान हो ज़ाय कि स्टाम्पों की जिले में अस्थाई रूप से कमी है 
अथवा अपेक्षित अभिधान के स्टाम्प उपलब्ध नहीं है तो वह इस 
निमित्त जारी किये गये समान्य या विशेष आदेश द्वारा शुल्क का 
नगद संदाय करने की अनुज्ञा दे सकेगा और यथास्थिति, कोषागार 
या उप-कोषागार के प्रभारी अधिकारी को,सरकारी कोषागार या 

उप-कोषागार में शुल्क का संदाय साक्षित करने वाले चालान के 
पेश किये जाने पर,लिखत पर पृष्ठाँकन द्वारा इस प्रकार नगद 
संवत्त की गयी धनराशि को प्रमाणित करने के लिये प्राधिकृत 
कर सकता है। 


(2) उप-नियम (3) क॑ अधीन जारी किये गये आदेश में,यदि वह 
सामान्य हो तो,उसके प्रवर्तन में रहने की अवधि विनिर्दिष्ट होगी । 


(3) उप-नियम (॥) में निर्दिष्ट आवेश के जारी हो जाने पर 
प्रश्गगत शुल्क की धनराशि शीर्षक “0030-स्टाम्प और | ' 
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रजिस्ट्रीकरण फीस-ग- न्यापिकेत्तर स्टाम्प-स्टाम्पों की बिकी के 
अन्तर्गत दो प्रतियों में साधारण चालान पत्र मर कर जमा की 
जायेगी। चालान की एक प्रति,यथास्थिति , कोषागार, उप- 
कोषागार या भारतीय स्टेट बैक में रख ली जायेगी और दूसरी 
प्रति निक्षेपकर्ता को धनरशि की प्राप्ति के प्रतीक स्वरूप दे दी 
जायेगी। चालान में उस लिखत का जिसके स्तम्भ में घनराशि 
जमा करना अपेक्षित है,प्रकार,मूल्य और पक्षकारों के नाम स्पष्टतया 
दर्शित होगे। 

(4) सम्बन्धित निक्षेपकर्ता,यथारिथति,कोषागार अधिकारी या भारत्तीय 
स्टेट बैक द्वाश प्राप्तिकित धनराशि के सम्बन्ध में उपर्युक्त 
कोषागार चालान की अपनी प्रति के साथ,अनिष्पादित लिखत॑ 
को,यथास्थिति उस कोषगार या उप-कोषागार के प्रभारी अधिकारी 
को प्रस्तुत करेगा जहा धनराशि जमा की गयी हो। 


() कोषागार अधिकारी किसी ऐसे लिखत पर जो हेस्ताक्षरित 
होने के पूर्व उसके रामक्ष पेश किया जाय और जिसके साथ इस 
प्रयोजनार्थ आवेदन पत्र हो,नीच दिये गये प्रारूप में प्रमाण पत्र 
पृष्ठॉकित करेगा, जिसमें नगद संदत्त किये गये स्टाम्प शुल्क की 
रकम दर्शित होगी:- 


“ स्टाम्प अधिनियग की धारा 40-क के अधीन दिये गये कलेक्टर 
के आदेश सख्या.. ........ ..... . ............. ....दिनॉक............................... 
के. अनुसरण में यह प्रमाणित किया जाता है कि इस लिखत्त 

के सम्बन्ध में. स्टाम्प शुल्क के रूप में.......................................- रूपये 
हम दिनॉक ... के द्वारा के 
भारतीय स्टेट बैंक / कोषागार ,/ उप-कोषागार में नगद संदाय 
किया गया है,जिराकी एक प्रतिलिपि यहाँ संलग्न है। 


कोषगार ,/उंप--कोषागार का 
प्रभारी अधिकारी | 
उपनियम (4) में निर्दिष्ट चालान कोषगार अधिकारी द्वारा रख 
लिया जायेगा तथा उसे रदद कर दिया जायेगा जिससे कि - 
उसका पुनः प्रयोग न किया जा सके। 


6) राज्य सरकार किसी जिले में,जैसा अधिसूचना द्वारा बिनिर्धिष्ट 
किया जाय,शुल्क के नगद भुगतान किये जाने की अनुज्ञा दे 
सकती है और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,908 (अधिनियम संख्या 
46 सन्‌ 4908) के अर्थान्तरगत उक्त जिले के उप जिलों के किसी 
या समस्त उप रजिस्ट्रार को एक सौ रूपये से कम की धनराशि 
तक के शुल्क का नगद भुगतान प्राप्त करने के लिये और लिखत 
या लिखतों पर फेंकिंग मशीन द्वारा पृष्ठॉँकन द्वारा इस प्रकार 
नगद भुगतान की गयी शुल्क की धनराशि को प्रमाणित करने के 





जमा का दिनाक 
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लियें प्राधिकृत कर सकती है। 


(0) स्टाम्प अधिनियम की धारा 40-क की उपधारा (१) के खण्ड 
(ख) के अनुसार स्टाम्प शुल्क के नगद भुगतान करने का इच्छुक 
व्यक्ति इस प्रयोजन क लिये आवेदन पत्र के साथ अनिष्पादित 
लिखत और स्टाम्प शुल्क की धनराशि उपनियम (6) के अधीन 
यथानिर्विष्ट उप-रजिस्ट्रार ऐसे लिखत या लिखतों पर फेंकिंग 
मशीन द्वारा इस प्रकार नगद भुगतान की गयी शुल्क की धनराशि 
को पृष्ठाँकित करेगा और अपना हस्ताक्षर करेगां और अपनी मोहर 
लगायेगा | 


(8) उप नियम (7) क॑ अधीन किसी दिन उप-रणजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त 
स्टाम्प शुल्क की कूल धनराशि शीर्षक “0030-स्टाम्प और 
रजिस्ट्रीकरण फीस-ग-न्यायिकेत्तर स्सम्प-स्टाम्पों की बिकी के 
अन्तर्गत ऐसे संग्रह के अगले दिन दो प्रतियों में साधारण चालान 
पत्र भर कर जमा की जायेगी। चालान की एक प्रति, यथास्थिति, 
कोषागार, उपं-कोषगार या भारतीय स्टेट बैंक में रख ली जायेगी 
और दूसरी प्रति अभिलेख के लिये उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में 
रखी जायेगी। कोषागार या उप-क्ोषायार में रख ली गयी और 
उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में भी रखी गयी चालान को रदूद 'कर 
दिया जायेगा जिससे कि उसका पुनः प्रयोग न किया जा सके। 
प्रत्येक मास में प्राप्त कुल धनराशि का सत्यापन,अगले मास के 
प्रथम सप्ताह के भीतर कोषागर से किया जांयेगा,जिंसके लिये 


' जमा का निम्नलिखित विवरण सम्बन्धित कोषागार ” अधिकारी या 
'उप कोषागार अधिकारी को भेजा जायेगा,जो पूर्ववर्ती मास के 


दौरान की गयी प्रत्येक जमा पर लघु हस्ताक्षर करेगा और उसका 
सत्यापन करेगाः-' 
जमा का विवरण 


जमा की धनराशि | पा संख्या। रा 


लकी अफीम लक 





जान 


(9) स्टाम्पों के सम्व्यंवहारों को अभिलिखित करने के लिये 


कोषागार और कलेक्टर के कार्यालय में रखे गये रजिरएरों 
में,निम्नलिखित शीर्षकों के अधीन दो पृथक स्तम्भ बढ़ा दिये 
जायेंगे। 


. (क) उप नियम (3) के अधीन जमां किये गये स्टाम्प ९ ल्‍्क की. के 


धनराशि के लिये-- 
नगद संदत्त किया गया स्टाम्प शुरू, 


(ख) उप नियग (7) के अधीन जमा किये गये स्टाम्प हुक की .. 
धनराशि के लिये- कर 

“नगद संदत्त किया गया और फेंकिंगए शशीन 
द्वारा पृष्ठाँकित स्टाम्प शुल्क" | ' 


(3 


(40) कोषागार अधिकारी स्टाम्प अधिनियम की धारा-: 
उप धारा (3) के खण्ड (क) के अधीन अपने द्वाश प्रगा 


का एक पृथक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित रू, 


(क) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का दिनॉक, 

(ख) निक्षेपकर्ता का नाम और पूरा पता, 

(ग) लिखत क्र पक्षकारों के नाम, 

(घ) लिखत का वर्ग, 

(ड) प्रतिफल की धनराशि या मूल्य,जब अभि 

(च) जमा की गयी धनराशि, 

(ज) लिखत की वापसी का विनॉक, 

(झ) लिखत के प्रात्पकर्ता- का हस्ताक्षर, 
कलेक्टर नियतकालिक निरीक्षणों पर या अन्यथा अपन: 
समाधान करेगा कि प्रत्यक ऐसे लिखत के सम्बन्ध गें 
से रद्‌द किये गये कोषागार यबालान विद्यमान हैं। 
(44)उप-रजिस्ट्रार स्टाम्प अधिनियम की धारां-40-क 
(3) के खण्ड (ख) के अधीन फेंकिंग मशीन द्वार पृष्ठाँ, 


का एक पृथक रजिस्टर इस नियमावली से संलग्न प्रार 
रखेगा। कलेक्टर नियत कालिक निरीक्षणों पर या अनर'. 


रजिस्टर की प्रविष्टियों की शुद्धता के सम्बन्ध में अपन 
स्वयम्‌ करेगा 

(42)स्टास्प अधिनियभ की धारा-40-क की उपचारा 
के,यथास्थिति,खण्ड (क) या (ख) के अधीन क्रिसी _एि 
गये 'कोषाग़ार अधिकारी या उप-रजिस्ट्रार के. पृष्ठॉकन 
धारा-40-क की उपधारा (2) के अर्थान्तरगत न्यायिकेः 


समझा जायेगा और न्यायिकेत्तर स्टाम्प पर प्रयोज्य ह$ :.ग 


यथावश्यक परिवर्तनामें सहित उस पर लागू होंगे। 

' (43) स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के अधीन दस्त; 
परिबद्ध करने के लिये सशक्त समस्त अधिकारी डर 
रआम्पित लिखतों की परीक्षा उसी प्रकार करेंगे जिस ; 


अपने कर्तव्यों के पालन में अपने समक्ष आंने वाले आ-" लिखतों 


की परीक्षा करते हैं। किसी .लिखत पर अभिलिखत प्र 
पृष्हॉकन या उससे संलग्न चालान,यदि कोई हो,की 
' अभिप्रमाणिकता के बारे में सन्देह होने की दशा में,ते - 
का सत्यापन कलेक्टर से कर सकंतें हैं। .. 
स्पष्टीकरण- इस नियमावली के 52/005 6 अप 
क) कोषागार अधिकारी के अन्तर्गत जिले में कोषांगार 
' उप-कोषागार के प्रभारी अधिकारी भी हैं. हर 
(ख) उप रजिस्ट्रार. के अन्तर्गत उप-रजिस्ट्रार के ८ 
प्रभारी अधिकारी या उप जिले के संयुक्त सब-रफिः 


2 आई: 3- उक्त नियमावली के नियम 454 के पश्चात नि. 


454-क और पा । 
454 ख बढ़या बंढा दिये , अर्थतिः 


जाना 


. 454 क लाईसेंस 


. की अवधि और फीस 


-ज्के की 
पत लिखतों 
गे होंगे:-- 


न हो, 


यह 


जयक रूप 


2 उपधारा 


7त लिखतों 


प में 


प॒छ्क्त 
गमाधान 


पर किये 
फो 
र स्टाम्प 


जे 


जय के 


री हैं।/ 
.जखित 


छै 


() स्टाम्पो की बिको के लिये लाइसेंस एक वित्तीय वर्ष के लिये 
स्वीकत किया जायेगा । 

(2) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकत लाइसेंस 3' * वी 34 
मार्च को समाप्त हो जायेगा। 


(3) कलेक्टर लाइसेंस प्राप्त विकेता के उस निमित्त लाइसेंस की 
समाप्ति के दिनॉक कं पूर्व एक मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत 
किये गये लिखित आवेदन पत्र पर उत्तरवर्ती वित्तीय दर्भ के 
लाइसेंस का नवीनीकरण कर सकता है: 


प्रतिबन्ध यह है कि यदि लाइसेंस के नवीक़रण के लिये आवेदन 
पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय और लाइसेंस की अवधि 'की रमाप्ति 
तक नवीकरण स्वीकृत नहीं किया जाता है तो स्वीकत फिया गया 
लाइसेंस उस समय तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि उसका 
नवीकरण नहीं कर दिया जाता या नवीकरण करने से इ-कार नहीं 
कर दिया जाता है। 


(4) प्रत्येक विल्तीय वर्ष के लिए जिसके लिए लाइरॉंस स्जीकृत 
किया जाय,या नवीकरण किया जाय,एक सौ रूपये 'ह्सेंस 
फीस का भुगतान सम्बन्धित कलेक्टर के माध्यम से सरक'र 'को 
किया जायेगा: प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी वित्त'!य व" के 
दौरान एक नए लाइरोंस के लिए आवेदन किया जा॥ है तो उस 
- वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिंए लाइसेंस फीस की गणना 
प्रत्येक तिमाही या तिमाही के भाग के लिए पत्वीस रूपये की दर 
से की जायेगी। .. 
(5) यदि लाइसेन्स खो जाय,नष्ट हो जाय,विरूपिट हो. ० “यफट 
जाय या अपठनीय हो जाय. तो लाइरोेन्स प्राप्त वि: ता ल इसेन्स 
की दूसरी प्रति की रवीकृति के लिए कलेक्टर को *'रन्त आवेदन 
. करेगा। कलेक्टर यह समाधान हो जाने पर कि लाए सेन्रः की 
दूसरी प्रति जारी करना न्यायोचित है,पच्चीस रूपये फा १ गतान 
करने पर लाइसेन्स की दूसरी प्रति जारी कंर सकता है। एसे 
प्रत्येक लाइसेन्स की दूसरी प्रति पर “दूसरी प्रति” की मो 'श 


लगाई जाएगी 


नियम--454-क में दी गई किसी बात के होते हुए भी,्टा.वों को विकी 
के लिए लाइसेन्स पॉच वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए दो भी "्त्ास 

रूपये अधिक के लिए. की एक मुश्त लाइसेन्स फीस का गुग्गन करने... 
पर स्वीकत किया जा सकता है।. 2 हक हो 


4-- उक्त नियमावली के नियम १52 में,नीचे स्ताभ-- में दिए ग.! ख० 
:.. (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया 
जायेगा, अर्थातेः- 


प्रम 456 का 
काला जाना 


नेयम 476 का 


नेकाला जाना 


स्तम्म- स्तम्भ--2 

वर्तमान खण्ड एतददवाश प्रतिस्थापित खण्ड (क) लाइसेन्स प्राप्त विकेताओं 

को, यथास्थिति,एक दस्तावेज़ या लिखत के लिए और जनता के किसी एक 

व्यक्ति को कुल पन्द्रह हजार रूपय से अनधिक मूल्य के न्यायालय फीस 
स्टाम्प या न्यायिकेत्तर स्टाग्प बेचने की अनुमति होगी।" 


5- उक्त नियमावली .के नियम-456 में,अन्त में निम्नलिखित परन्तुक 
का स्टाम्प पेपर लाइसेन्स विकेता को नहीं. दिया जाएगा | 


6- उक्त नियमावली का नियम 476 निकाल दिया जाएगा। 
' ( एरा0ए0टी0 रिजवी ) 
प्रमुख सचिंद 
संख्या: एस0आर0--4907 .()/2| --94-248(4),/90 तद्दिनाँकित.... 5 
. प्रतिलिपि-निंम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- . 


व. "प्रमुख सचिव,वित्त, उ0प्र0 शासन/लखनऊ । 
2-5... “अपर सचिकराजस्व परिषदउ0प्र0 इला 
कला . मंहानिरीक्षक निबन्धन,छ0प्र0 इलाहाबांद | 
4-० समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश | 
" 8-- . निदेशकं,कोषागार, उ0 प्र0/जवाहर भवंन,लखनऊ | 
6- समस्त अपर जिलाधिंकारी(वित्त एवं राजस्व) उत्ततर प्रदेश। 
7- विधायी अनुभाग-4 
 शज्ञी से, . 
(.पी0 क़ै0 मि+| ) 
विशेष सदि 


शंख्या. एड गण (007 £),/ ४ - +4-248(4) /90 तद्‌विनॉकित 
भरी गण जधिराचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक,राजकीय 
मुद्राणालय,ऐशबाग:लखंनऊ को इस अनुशेध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे दिनॉक;॥-7--94 के 


“असाधारण गजंट के विधायी परिशिष्टभाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात 
' ग़जठ .की दो सौ प्रति महानिरीक्षक कार्यालय एवं एक सौ प्रति शासन के पित्त (स्टाग्ए एवं 
' रजिस्ट्रेशन) अनुभाग को उपलब्ध करायें। | 


आज्ञा से 
परी0 के! मिल ). 
गिशेष सपिट | 


उत्तर प्रेदश सरकार 
वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग 


संख्या: एस0 आर0 4276 / 44-94--500(90) // 93 
लखनऊ . दिनोंक : 45 अप्रैल, 4994 


अधिसूचना 


साधारण खण्ड अधिनियम,।897( अधिनियम संख्या 40 सन 4897) की धारा-24 के 


साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,4908 (अधिनियम रां0 46 सन्‌ 4908) की धारा 72 के अधीन 
शक्ति का प्रयोग करके,राज्यपाल दिनॉक,0मई 4994 रो सरकारी अधिसू हगा संख्या: 
एस0आर0-976 / दस--550 (54)-75,दिनॉक 34 मार्थ, 4976 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-- 


0). 
(एक) 


संशोधन 
उपर्युक्त अधिसूचना में- 
अनुच्छेद 4 में, खण्ड (॥) में 
उपखण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपर: 5 रख टि 7! जाएशेगा, 
अर्थति- 
(क) जहाँ मूल्य या प्रतिफल 400 रूपये 3.00 से अधिक न हो। 
(दो) उपखण्ड (ग), (घ), (ड.) और (च) कमश: उपखण्ड (ख),(ग),(घ), और (ड.) के 
रूप में पुनः संख्याकित कर दिये जायेंग | 


अनुच्छेद 2 में,खण्ड (॥) में, 


(एक) उप-खण्ड (क) में शब्द और अंक प्रति 300 शब्द » उरःक भाग के लिए 4 

50 रू0,किन्तु प्रत्येक दस्तावेज क॑ लिए न्यूनतम 6 रूपया ” के स्थान परशब्द और 
अंक “प्रति 500,00 शब्द या उसके गाग के लिए 5 रूपया किन्तु प्रत्येक दस्तावेज 
के लिए न्यूनतम 40 रूपया” रख दिये जायेंगे। 


(दो) उपखण्ड (ख) में शब्द और अंक प्रति "प्रति 400 शब्द या उसके #ग के लिए 
25 पैसा किन्तु प्रत्येक प्रति के लिए व्यृयतम 5 रूपया” « रथ! पर 'व्द और 
अंक प्रति 500 शब्द या उसके भाग के लिए 5 रूपया तु प्रत्णक प्र के लिए 
न्यूनतम 40 रूपया “प्रति रख दिये जाथेंगे। | 


(तीन) स्पष्टीकरण में,खण्ड (3) में शब्द और अंक “2 रूपया" के स्थान पर शब्द 


और अंक “5रूपया” रख दिये जायेंगे 
अनुच्छेद 3 में शब्द और अंक “4रूपया' जहाँ कहीं भी शपे हा £ र७"ण पर शब्द 
और अंक ”5रूपंया रख दिये णायेंग। | । 

और "2.50" ' 
अनुच्छेद 4 में,अंक "5.00" / के रथान पर कंमशः अंक '40.00/और “8,00'रख. विये 
जायेंगे । 
अनुच्छेद 5 में शब्द और अंक “5.00 रूपया” के स्थान पर शब्द और अंक “400, 
00 रूपया” रख दिये जायेंगे। 
अनुच्छेद 7 में, अंक “4” के रथान प९ अंक “40” रख :८थ ० 4गा। 
अनुच्छेद 8 में खण्ड (क) में अंक “4” के रथान पर अंक "5" ओर. ख -ड (ख) में 
शब्द और अंक “किसी एक मामले में प्रथम वर्ष के लिए 4रू0 और प्रत्येक अन्य वर्ष 





2 ; 6) रु ॥ कर 2 “अनुच्छेद 9. में खण्ड़ 


* के लिए 2 रूपया किन्तु किसी एक मामले. में अधिक्रतम 50रूपया"के रथान पर... 
“ / “शब्द, और: अंक. “प्रत्येक: वर्ष.के लिए 5. रूपया. किन्तु तु किसी:एक मामले. में अधिकतम 
 400रूपया- रखें दिये जॉयेंगे। $ १ 297 कग ह 
). में,मंद (एक) गें,शज्द और अंक “2,00रूपया/ के स्थान 
पर शब्द और अंक-“45.00रूपया” और गद (दो) भें शब्द और अंक “प्रथम 3000२ू0 
के लिए 2.00 रूपये और प्रत्येक अतिरिक्त 4000रू' या उसंके भाग के लिए 
00₹ू0 किन्तु अधिकतम 50,00 रू0” के स्थान पर शब्द और अंक "“प्रश्ग 3000₹ू0 
के लिए 45.00र0 और प्रत्येक अतिरिक्त 4000रू0 या उसके भाग के दिए 5रू0 
किन्तु अधिकतम 50रूपया"रख दिये जायेंगे। 
(9) अनुच्छेद १0 में-- 
(क) खण्ड (क) में,अंक 7.00 के स्थान पर अंक “40.00“रख दिया जायेगा। 
(ख) खण्ड (ख) में,अंक “30.00 के स्थान अंक “50.00"रख दिया जायेगा। 
(ग) खण्ड (ग) में अंक “30.00" के स्थान पर अंक “50.02" एश दिया जायेगा। 
(१0) अनुच्छेद 43 में,टिप्पणी के खण्ड (2) में,शब्द और अंक" 4 रूपये या य : प्रति में 
शब्दों की संख्या ।200 शब्दों से अधिक हो तो प्रत्येक 300 शब्द या उसके भाग के 
लिए 4रूपये के त्वरित फीस”के स्थान पर शब्द और अंक “5 रूप्ये या यदि प्रति में 
शब्दों की संख्या 4000 से अधिक हो तो प्रत्येक 500 शब्दों या उसके भाग के लिए 
5रूपये की त्वरित फीस” रख दिये जायेंगे। 
(4) अनुच्छेद 44 में शब्द और अंक “प्रत्येक ऐसे 45 दिन या उसके भाग कः लिये 
जिसके दौरान दस्तावेज अदावाक्‌ृत रहे 2.50 पैसे किन्तु अधिक !म 30 पे है” 
के स्थान पर शब्द और अंक प्रत्येक ऐसे 45 या 'उसके भाग के लिये 5:सके दौरान 
दस्तावेज अदावाकृत रहे 5 रूपये किन्तु अधिकतम 50 रूपये है” रख दिये जायेंगे | 
(2) अनुच्छेद ॥5 में,-- 
(एक) खण्ड (2) में,अंक “2.00 के स्थान पर अंक “5.00"रख दिया जायेगा। 
(वो) खण्ड (2) में,अंक “4.50 के स्थान पर अंक “5.00" रख दिया ०" ऐगा। 
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आज्ञा से, 


(अरविन्द शा!) 
प्रमुख सचिग, 


संख्या: एस0आर0 4276 (),/4--08  ! "ँईँ ँ ँैै+ तद॒॒दिनोंकित _ 
प्रतिलिपि अंग्रेजी आदेश की प्रति सहित संयुकत,अधीक्षक,राजकीय मुद्रणालय 
ऐशबाग,लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे दिनाक 04 गई,994 के 
असाधारण गजट के भाग--4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्यात गजल की 500 
प्रतियों महानिरीक्षक निबन्धन,उ0प्र0,इलाहाबाद को तथा 400 प्रतियाँ शासन के इस अनुभाग को 
उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कप गे ं 
ः ह आइ॥ से 

( पी0के0 मिश्र) 

विशेष सचिव 


0० 


संख्या: एस)आर0 4276 (0),/॥-94..__ तवदिनोंकित _ 
प्रतलिपि-... निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :रषित:- 
4-- अपर सचिवःराजस्व प्ररिषद,उ0 प्र), इलाहाबाद । 
2-. महानिरीक्षक निबन्धन,उत्तर प्रेदश इलाहाबाद । 
3-- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश | 
4- समस्त जिला निबन्धक:,उत्तर प्रेदश | 
5-... विधायी अनुभाग-॥ 


आः ' रा, 


पी0 70 मिश्र ) 
विश सचिव 
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सख्या- क0नि0-5--5443 // 44--2000--500 447) /“ 2000 


प्रेषक, 
टी0 जार्ज जोसेफ, 
प्रमुख सचिव, 
उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में 
(।) समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा०0) 
व जिला निबन्धक, उत्तर प्रदेश । 
(2) समस्त उप निबन्धक, 
उत्तर प्रदेश | - 
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक : 28 सितम्बर, 2000 
विषय : अनुबच्धन पत्र पर दिए गए स्टाग्प शल्क के बैनामा के समय »भायोजग के सम्बन्ध 
में होने वाली परेशानियों | | 
महोदय, 


शासन के संज्ञान में यह बात आयी है कि अनुबन्धन पत्र पर शिए गए रटाम्प शुल्क 

को बाद में बैनामा का पंजीकरण करते समय सभायोजन करने में ,निव-शन अधिष्ारियों द्वारा 

 हीला-हवाली करके निष्पादनकर्ताओं को परेशान किया जाता है। यह रिथ,८ ठीक॑ गहीं है और 
शांसन ने इस प्रकार की शिकायतों को गम्भीरतापूर्वक लिया है। ' | 


2. उपरोक्त के विषय में आपको यह आवशगत्त कराना है कि भारतीय रटएप अधिनियम 
की अनुसूची-4 (बी) के अनुच्छेद-5 में अनुबंध के. गिष्पादन पर दिए गए स्ट/'प शुल्क को बैनोमा 
के पंजीकरण के. संगमय समायोजित किए जाने की व्यवस्था है। इसी के साथ 5'..को गति अवगत 
कराना है कि संशोधन अध्यावेश दिंनांक 07.06.4990 द्वारा उपरोक्त अनुच, . में कि पे पतन्न का 
निष्पादन न होमे पर अनुबन्ध पत्र के निष्पादन पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को ब|५-। किए जाने की. जो 
व्यवस्था की गई थी उसे संशोधन अधिनियम दिनांक 04.09.998 द्वारा समाप्त २ शिया गया है। 


3-« | कपया उपरोक्त व्यवस्थाओं के आधार पर सभी मामलों में निष्पःः “कर्ताओं की 
समस्याओं को न्यायपूर्ण ढंग से निस्तारित करने का कष्ट करें तथा इस पत्र “ ४५ से शासन 
को अवगत कराएँ। | 


भवदीय, 


(टी0 जार्ज जगेफ) 
| प्रमुख सचिव ; 
संख्या-<क0नि0-5-5443(4) / 44--2000-500(47),/ 2000, तदृदिनांक है 
प्रतिलिपि :-(॥) स्टाम्प आयुक्त तथा अपर सचिव, राजस्व परिषद्‌, छ5 प्रदेश, शजाहाबाद। 
(2) समस्त उप, सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश । जब पेड 
| ह ह गत से 


(यू0 के0 एस. दे... 


विशेष »;ह्िति ! 


पे 


संख्या-क0नि. -5-;: .:',“ 4-2000 
342(29 ,“2८.' 

प्रेषक, 

टी0 जार्ज जोसेफ, 

प्रमुख सचिव, 

उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 

समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0०/रा0) 

एवं जिला निबन्धक, उत्तर प्रेदश। 
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ '. दिनांक 29 फरवरी, 2000 
विषय :-- स्टाम्पवादों के निस्तारण में होने वाली अनियमिततायें :- 

आवश्यक नार्ग-निर्देश | 
महोदय, 


शासन के संज्ञान में अभी हाल में कुछ जनपदों के एसे * २० .. हैं जिनमें 
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) व जिला निबन्धक के रतर पर पंजीकरण +' क 70) व स्टाम्प 
शुल्क के निर्धारण सम्बन्धी विभिन्‍न प्रकार की आनियगितताए प्रकाश में आई है। इरा +#«ध में कुछ 
अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रारम्भ की गई है। जो प:नकरियोँ प्रकाश में 
आयी हैं उनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :- 


0). : मूल्यांकन के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार से जांच..रग॑ करू २ फ्सी अन्य 
विशेष कनिष्ठ अधिकारी से बाईनेम जांच के आदेश भेजे गये। ... ह 

(2) ऐसे विलेख पत्र जिसमें अन्तरित सम्पत्तियों के प्रतिफ॥ ।  ' ' नहीं था, 
धारा-34 के अन्तर्गत अधिर्णय करते समय प्रतिफल की जानकारी नहीं प्रा. | ल्नस्वरूप 
स्टाम्प शुल्क की भारी क्षति हुई। 

(3) गलत अधिनिर्णय आदेश (धाश--3) एवं धारा-32 के अन्तर्गत ये ४ये अमाणक के 
बारे में राजस्व परिषद द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर आदेश एवं प्रमाणक दाना ०५४०” कर विये 


गये। धारा--32 का प्रमाणक निश्चयात्मक एवं अन्तिम होता है अतः निरस्तीय.”ण ५. उं: कार्यवाही ह 
अनियमित थी। 


(4) पक्षकार के प्रार्थना में स्टाम्प शुल्क के निर्धारण की प्रार्थगा ४». “व विक्रीत 
सम्पत्ति का कामत के निर्धारण की प्रार्थना - होने के बावजूद ऐसे प्रार्थना-। « -०“ « .ध-3१ क़्े 

अन्तर्गत अधिनिर्णय की कार्यवाही की गई और धारा--32 का प्रमाणक जारी दि ;- | 
(5) अधिनिर्णय करते समय एवं धारा-47 ए के अन्तर्गत कार्यव': हर» राय स्टान्प 

' शुल्क का. निर्धारण कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य सूची के अनुसार नहीं किण 7! 

(6) : धारा-82 के अन्तर्गत प्रमाणक जारी करने के पूर्व आधी 7 । बात का 
परीक्षण नहीं किया गया कि विक्रीत सम्प्रत्ति यद्वि एक फैक्ट्री थी तो . न्र /मशीने 
स्थापित थी या नहीं और यदि स्थापित थी तो उनका भी हस्तान्तरण हो रह ”  . ॥। प्रकरण 
में प्लांट एवं मशीनरी के मूल्य पर- विचार ही नहीं किया गया। ह 4. 

. (7) राजस्व अधिकारी स्थल निरीक्षण .आख्या में गलत तज्तथ्य है: & ४० द उसकी 
पुष्टि कराने का कोई प्रयत्त नहीं किया गया। ५ | 
(8) '.. अधिनिर्णय के आदेश के पश्चात उसमें दोबारा संशोधः / .' “5: ' ,मंशोधित 

.. आदेश के अनुसार पंजीकरण विलेख को कमी र्टाम्प शुल्क की वसूली 8: ,:. 'ह करने के | 


लिए उप निबच्धक को निर्देश दिये गये यह कृत्य विधि विपरीत है। 
' अपर जिलाधिकारी हारा रबय॑. . ह ु 


१] 


(9) विलेख को पंजीकृत करते समय उस पर विक्रय मूल्य अंकित न होने एवं आवश्यक 
श्रेणी का होने के बावजूद भारतीय .आयकर अधिनियम की धारा-230 ए के अन्तर्गत वांछित 
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने के बावजूद स्टाम्पवाद हेतु विलेख की सन्दर्भित नहीं किया गया। 
(0) विक्रय में धारा-27 के अन्तर्गत आवश्यक विवरण अंकित न होने के बावजूद उसे 
स्वीकार किया गया और धारा-64 के अर्न्तगत अभियोजन की कार्यवाही भी नहीं की गयी। 

(॥) पंजीकरण करते समय शासन द्वारा निर्धारित विशेष पंजीकरण शुल्क तथा मेमों 
फीस न वसूल कर राजस्व की क्षति की गई। 

(42) विलेख को स्टाम्प शुल्क में कमी होने के बावजूद उसका पंजीकरण किया गया एवं 
तत्पश्चात उसकी फोटो प्रतिलिपि को धारा-33,“47 (क) के अर्न्तगत सन्दर्भित किया गया साथ ही 
धारा-66 (॥) के अर्न्तैगत प्रत्येक विलेख पत्र का मेमोरेन्डम सम्बन्धित उप निबन्धक,- कार्यालय को 
अग्रसारित नहीं किया गया। - 

(१3) भूमि का गलत वर्गीकरण मानकर कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य वरें लगाई गई 
जिससे स्टाम्प शुल्क की क्षति हुई। 

(थी. कोल्ड-स्टोरेज जैसे विशेष प्रकृति के भवनों को सामान्य भवन की दर पर ही 
प्लिन्थ एरिया के हिसाब से मूल्यांकित किया गया जिससे स्टाम्प शुल्क की क्षति हुई। 

2- उपरोक्त अनियमितताओं को देखते हुए मुझे शासन द्वारा आपको सूचित करने का 
निर्देश मिला है कि स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी कार्य करते समय निम्न मार्ग-निर्देशों का कड़ाई 
से अनुपालन किया जाय :- 

(0) स्थल निरीक्षण रिपोर्ट :- प्रत्येक स्टाम्प वाद में स्थल निरीक्षण आख्या मांगना आवश्यक नहीं है। 
विलेख के अन्त में दिये गये अचल सम्पत्ति के विवरण का परीक्षण कर, विशेष बिन्दु बनाकर 
आवश्यकतानुसार तहसीलदार से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मांगी जाय। रिपोर्ट के लिए विशेष बिन्दु 
जैसे सड़क की चौड़ाई जिस पर अचल सम्पत्ति स्थित है की सूचना, भवन,/दुकान के निर्माण का 
विवरण आवासीय व्यवसायिक क्षेत्र में स्थित आदि की सूचना मांगी जाय | 

(2) अधिनिर्णय के प्रकरण :-- अधिनिर्णय के प्रकरण में शासन के पत्र दिनांक 3.42.999 तथा 
शासन के पूर्व निर्देश दिनांक 4.5.994 का पालन किया जाय। उपरोक्त शासनादेशों में यह अवगत 
कराया गया है कि तहसील रिपोर्ट के अलावा उस उप निबच्धक की आख्या भी प्राप्त की जाय 
ज़िसके क्षेत्र में अधिनिर्णय से सम्बन्धित अचल सम्पत्ति स्थित है। अधिनिर्णय के पश्चात्‌ निर्णय की 
एक प्रति सम्बब्धित उप निबन्धक को प्रेषित करें साथ ही अपर सचिव, राजस्व परिषद को लेखपत्र 
की छाथाप्रति, प्रकरण का विवरण तथा अधिनिर्णय की प्रति प्रेषित करें। अधिनिर्णय के पश्चात 
विलेख को पुनः बार-बार मूल्य अवधारण हेतु संदर्भित करने का निर्देश देना नियमों के विपरीत है। 
8) विलेस में अधथछ राशशीत दा गलर गिकण देंगे तश छण्ने का कार्पवाही :. भारतीय स्टाम्प 
अधिनियम की धाश 27 में विलेश में अब सराफा के गूए्द को ऋरभावित करने वाले तथ्यों को 
स्पष्ट लिखने का प्राविधान है। यदि इन तत्यों को छुपाया जाता है तो पक्षकार के विरूद्ध अधिनियम 
की धार--64 के अर्न्वगत जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त करके न्यायालय में क्रेता को अभियोजित . 


किया जा सकता है। ४) ह 
(३) गलत तहसील रिपोर्ट पर कार्यवाही :- विलेख में दिये गये अचल सम्पत्ति के विवरण से भिन्‍न 
एवं त्रुटिपूर्ण तहसील आख्या पर अपने निर्ण को तथ्यों की पुष्टि होने तक न लिखें। यदि गलत 
तहसील रिपोर्ट की पृष्टि होती है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की 
संस्तुति जिलाधिकारी को भेजें । ी ह 
' 5) लेखपत्नों का पंजीकरण :- जिला निबन्धक के पद पर विलेखों. के पंजीकरण की ऐच्छिक शक्ति 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 4908 के अर्न्चगत आपको प्राप्त है। विलेख के पंजीकरण के पूर्व निम्न. 
तथ्यों का परीक्षण कर लैं--.. ...' | 3, 
(क) संम्पत्ति आपके क्षेत्राधिकार में स्थित है, 
. [ख) निष्पादकगण बालिक हैं 
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(ग) विलेख का निष्पादक प्रस्तुतीकरण के 4 माह के अन्दर हुआ है, 
(घ) विलेख पर टिकाऊ फोटो लगा है, एवं फोटो अभिप्रमाणित है | 
(ड) लेखपत्र की फोटो प्रति पृष्ठ. ओर से ली गई है। 
(च) विलेख के साथ निम्न अनुमतियाँ आवश्यकतानुसार मूल रूप में संलग्न होनी चाहिए। 

() आयकर मुक्ति प्रमाण पत्र (फार्म-34ए) 

(2) आयकर मुक्ति प्रमाण-पत्र (फार्म-37 आई) 

(3) अनुसूचित जाति अनुज्ञा। 
(छ) विलेख में प्रतिफल आयकर मुक्ति प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित है। 
(ज) विलेख की कलेक्टर रेट के अनुसार उचित स्टाम्प पर लिखा हुआ होना चाहिए (धारा-47 
क) 

यदि गणितीय त्रुटि से स्टाम्प कम लगा है तो पक्षकार को अवगत कराया जाय तथा भारतीय 

स्टाम्प अधिनियम की सुसंगत धारा के अन्तर्गत स्टाम्पवाद प्रारम्भ किया जाय।| कमी स्टाम्प पूर्ण होने 
पर ही विलेख को पंजीकत कर पक्षकार को वापस किया जाय | 
() विलेख के पंजीकरण से पूर्व ऐच्छिक निबन्धन शुल्क जो निबन्धन सारणी में दिया गया है कि 
रसीद भी निबन्धन शुल्क की रसीद के साथ पक्षकार को दी जाय। पंजीकृत विलेख का मेमो 
संबंधित उप निबन्धक को भेजा जाय, यदि अचल सम्पत्ति दो जनपदों में स्थित है तो सम्बन्धित 
जिला निबन्धक को विलेख को प्रति एवं मेमो प्रेषित किया जाय। 
(8) उपरोक्त कार्यो को लिपिकगण के भरोसे न छोड़े, क्योकि यह आपका वैधानिक 
दायित्व है और रूचि लेकर इन कार्यो को पूर्ण करें। 
3- उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपेक्ष की जाती है। 


भवदीय, 


(टी0 जार्ज जोसेफ) 
प्रमुख सचिव | 


संख्या-:क0नि0-8--4242 / --2000-342(29) // 2000, तद्विनांक 

प्रतिलिपि :-प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-- 
(3) अपर सचिव, शजस्व परिषद्‌ / आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद | 
(2) समस्त उप, सहायक महानिरीक्षक, निबम्धन, उत्तर प्रदेश । | 
आज्ञा से, 


(यू0 के0 एस0 चौहान) 
विशेष सत्तिव | 


५ 

प्रेषक, 

महानिरीक्षक निबन्धन, 

उत्तरांचल वेहरादून। 
सेवा में, 

समस्त जिलाधिकारी, 

उत्तरांचल। 
संख्या-346 /महानि0नि0 / संशोधन / 2002--2003 दिनांक :2 : नवम्बर, 2002. 


विषय : भारतीय स्टाम्प अधिनियम 4908 में संशोधन विषयक | 


महोदय, 
उपरोक्त विषयक भारतीय स्टाम्प अधिनियम 4908 (उत्तरांचल संशोधन) अध्यावेश 
2002 (उत्तरांचल अध्यादेश सं० 05 सन्‌ 2002) की प्रतिलिपि आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है 
कि जनपद के स्टाम्प एवं निबन्धन कार्यालयों में अध्यादेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाते हुए 
अनुपालन करावाने का कष्ट करें। 
संलग्न : उपरोक्तानुसार | 
भववीय, 


कृते महानिरीक्षक निबन्धन, 
उत्तरांचल, देहरादून | 


की 
न 


उत्तरांचल सरकार 
वित्त अनुभाग-5 
सं0-542 वि0अनु0-5 / स्टाम्प // 2002 
देहरादून : दिनांक 28 अक्टूबर 2002 
अधिसूचना 
भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश 2002 (उत्तरांचल अध्यादेश सं०--05 सन्‌ 2002) की 
धारा-+, की धारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 23.0.2002 को ऐसा दिनांक 
नियत करते है जब उक्त अध्यादेश प्रवृत करते है । 
आज्ञा से, 


(इन्दु कुमार पाण्डे) 
प्रमुख सचिव, वित्त | 


सं0--572 वि0अनु0-5/ स्टाम्प,/ 2002 तद्दिनांक | 
प्रतिलिपि-हिन्दी तथा अग्रेजी सूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय 
मुद्रालय रूकडी को इस आशयक के साथ प्रेषित कि कृपया इससे आगामी 2002, के असाधारण 
गजट के भाग-4 खण्ड-ब में अवश्य प्रकाशित करा दे। तत्पश्चात गजट की 50 प्रतियाँ शासन को 
उपलब्ध कराने का कष्ट करें | 
आज्ञा से, 


(एल0एम0 पंत) 
अपर सचिव। 


सं0-842 वि0अनु0-5,/ स्टाम्प // 2002 तद्दिनांक | 

प्रतिलिपि-महानिरीक्षक, निबंन्धन /आयुक्त स्टाम्प, उत्तरांचल देहरादून का भारतीय स्टाम्प 
(उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश 2002 उत्ततरांचल अध्यादेश सं0 05 वर्ष 2002) कि सम्बन्ध में विधायी 
विभाग द्वारा जारी अध्यादेश सं० 05 सनें 2002 की प्रति संलग्न करते हुये, इस आशय से प्रेषित कि 
वे कृपाया अपने स्तर से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को प्रति सहित आवश्यक निर्देश देने का 
कष्ट करें | । 
मण्डल आयुक्त, गढ़वाल, कुमायूँ | 

समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल | 


'शाज्ञा से, 


(एल0एम0 पंत) 
अपर सचिव । 


सरकारी गजट, उत्तरांचल 
उत्तरांचल सरकार द्वास प्रकाशित 
असाधारण 
विधायी परिशिष्ट 
भाग--4, खण्ड (ख) 
(परिनियत आदेश) 
देहरादून, सोमवार, 45 सितम्बर, 2003 ई0 
भाद्रपद 24, 4925 शक सम्वत्‌ 
उत्तरांचल शासन 
वित्त अनुभाग-5 
संख्या-37 / वि0अनु0-5 / स्टाम्प // 2003 
देहरादून, 45 सितम्बर, 2003 
अधिसूचना 


भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 4899 (अधिनियम संख्या 2, सनू 4899) की धारा 9 की 
उपधारा (६) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के 
सरकारी गज़ट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से वीर चन्द्र सिंह, गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार 
योजना के अन्तर्गत रू0 40.00 लाख (दस लाख) की सीमा तक के ऋण प्राप्त करने के लिये बैंक 
के पक्ष में निष्पादित भूमि के पंजीकृत बन्चक विलेख पर प्रमार्य स्टाम्प शुल्क से छूट देने की सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते है। 


आज्ञा से, 
इन्दु कुमार पाण्डे, 
प्रमुख सचिव। 
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उत्तरांचल शासन 
वित्त अनुभाग-5 
संख्या-450.. /वि0अनु0-5 , स्टाम // 2003 
देहरादून: दिनांक: 45 सितम्बर, 2003 


अधिसूचना 


भारतीय स्टाम्प अधिनियम 4899(अधिनियम संख्या 2 सन्‌ 4899) की धारा-9 की 
उपधारा (४) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के 
सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार 
योजना के अन्तर्गत रू0 40.00 लाख की सीमा तक के ऋण प्राप्त करने के लिये बैंक के पक्ष में 
निष्पादित भूमि के पंजीकृत बन्धक विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट देने की सहर्ष स्वीकृति 


प्रदान करते हैं। 


आज्ञा से, 


(इन्दु कुमार पाण्डे) 
प्रमुख सचिव। 


संख्या- 347 ()/वित्त अनु0--5 / स्टाम्प // 2003, तद्दिनांक | 
प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 


4- समस्त प्रमुख सचिव,“सचिव एवं आयुक्त, उत्तरांचल शासन। 
2- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तरांचल। 

3- भहानिरीक्षक, निबन्धन,उत्तरांचल वेहरादून | 

4-- महालेखाकार, उत्तरांचल सत्यनिष्ठाभवन, थार्न हिल रोड़, इलाहाबाद | 

5- उपनिदेशक, राजकीय प्रेस,रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के 
असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड़ (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभाग--5 
में अविलम्ब उपलब्ध करा दें | 
8- न्याय, विधायी अनुभाग । 
7- गार्ड फांइल। 


आज्षा से, 


. (एल0एम0 पन्त) 
अंपर सचिव । 


| 
८. 4 | है 


सर्वोच्च प्राथमिकता 


संख्या-48 _ /विअनु-5 /स्टाम्प /2004 


प्रेषक, 
इन्दु कुमार पाण्डे, 
प्रमुख सचिव, 
उत्तरांचल शासन । 
सेवा में, 
महानिरीक्षक, निबन्धन, 
उत्तरांचल, देहरादून | 
वित्त अनुभाग--5 देहरादून: दिनांक 34 
मार्च 2004 
विषय:-- कार्य संविदा से सम्बन्धित अनुबन्ध विलेखों के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क का 
निर्धारण 
महोदय, 


उपर्युक्त विषय. पर उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश 

संख्या-क0सं0वि0-5--744.. (4),//74-99, दि0. 04.04.4999 एवं इसी क्रम में महानिरीक्षक, 
निबन्धन,उ0प्र0 के परिपत्र संख्या-354 /महा0नि0नि0 ,/2002--2003 दिनांक 30.42.2002 के 
माध्यम से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 4899 की अनुसूची-4 बी के अनुच्छेद-40 (क)तथा 
अनुच्छेद-57 का निर्वचन करते हुये कार्य संविदा (कान्टैक्ट इन्सट्रमेंन्ट) से सम्बन्धित अनुबन्ध विलेख 
में निष्पादित की जाने वाली प्रतिभूति के आधार पर निम्नवत्‌ स्टाम्प शुल्क का निर्धारण किया गया 
थाः- 
(3) प्रतिभूति नकद धनराशि होने पर, अनुबन्ध विलेख पर स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प 
अधिनियम की अनुसूची 4-बी, के अनुच्छेद 40 (क) के अनुसार प्रभार्य होगा अर्थात रू0025,/- प्रति 
हजार की धनराशि पर | हे 

(2) एफ0डी0आर0,एन0सीएसी0 आदि होने पर अनुबन्ध विलेख पर स्टाम्प शुल्क भारतीय 
स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 4- बी के अनुच्छेद 40 (ख) के अनुसार प्रभार्य होगा अर्थति रू0 
70,- प्रति हजार की धनराशि पर . ह 

(3) बैंक गारन्टी होने पर अनुबन्ध विलेख पर स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम की 
अनुसूची 4-बी के अनुच्छेद 72-क के अनुसार देय, होगा अर्थात रू0 पांच प्रति हजार की घनराशि 
पर परन्तु अधिकतम स्टाम्प रू00,000.00 देय होगा। | 

(4) भनुबन्ध के पक्षों से भिन्‍न से तृतीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध सम्पादित होने के विषय में दी 
गई जमानत के विलेख पर स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 4-बी के अनुच्छेद 
57 के अनुसार प्रभार्य होगा अर्थत्‌ एक सौ रूपये। हल स | 
2--  विषयगत सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका 
संख्या--4040 / एम0 ,» बी0 ,“2003, आदित्य इग्लीनियरिंग प्राईबेट लिमिटेड बनाम राज्य व ऊन्य में 
माननीय न्यायालय ने. इसी विषय पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाइबाद के ब्लारा तेजबीर सिंह , 
बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित आदेश का सज्ञान लेते हुये विनांक 29,40.2003 को इस 
आशय के आदेश पारित किये कि कार्य रांविदा लिखतों पर बाजारू कीमत 9 थ- एंट्वाणाषए) . 
आधारित स्टाम्प ड्यूटी आरोपित न करते हुये प्रत्येक लिखित पर रू0 400.00 की दर से निर्धारित 
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की जाय एवं तत्सम्बन्धी आदेश भी पारित किये जायें। माननीय न्यायालय के सन्दर्भगत आदेश में 
कार्य संविदा से सम्बन्धित अनुबन्ध विलेखों को जमानत पत्र मानते हुये ऐसे जमानत पत्रों पर रू0 
400.00 का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होने के निर्देश पारित किये। इस प्रकार माननीय न्यायालय के 
अनुच्छेद 40 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत निर्धारित स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता, जमानत विलेख मानते 
हुये रू0400.00 निर्धारित कर दी गयी हैं। माननीय न्यायालय के सन्दर्भगत आदेशों के उपरान्त 
कतिपय अन्य याचिकाएं भी माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर हुयी, जिन पर भी न्यायालय 
ने 54000 आदेश दिनांक 29.0.2003 को पारित ओदशों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश 
पारित किये। 


3- विषयगत मामले में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.0.2003 का समादर करते 
हये मुझे यह कहने के निदेश हुआ है कि शासन के अग्रिम आदेशों /इसी विषय पर माननीय 
उच्चतम न्यायालय की ओर से अन्यथा प्राप्त होने वाले निर्देशों (उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 
दायर की जा रही विशेष अनुज्ञा याचिका के वृष्टिगत) तक कार्य संविदा से सम्बन्धित अनुबन्ध 
विलखों को जमानत पत्र मानते हुये भारतीय स्टाम्प अधिनियम,4899 की अनुसूची-4 बी के 
अनुच्छेद--57 से आच्छादित समझते हुये ऐसे जमानत पत्रों पर एक मुश्त रू0400,00 (रू6 एक सौ 
मात्र) का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा। 

4-० शासन के उपर्युक्त निर्णयानुसार सम्बन्धित समस्त अधिकारियों, कार्यालयों को अपने 
स्तर से समुचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें, साथ ही विषय से सम्बन्धित माननीय उच्च 
न्यायालय,नैनीताल में लम्बित समस्त रिट याचिकाओं में माननीय न्यायालय को शपथ-पत्र के 
माध्यम से अवगत भी कराने का कष्ट करें । 


भवदीय, 
(इन्दु कुमार पाण्डे) 
प्रभुख सचिव | 


संख्या--48 (4) / वि0अनु0-5 / स्टाम्प / 2004, तव॒दिनांक | 
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 


4- समस्त प्रमुख सचिव,“सचिव एवं आयुक्त, उत्तरांचल शासन | 

2- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तरांचल | 

3- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, नैनीताल को उनके पत्र दिनांक 06.2.2003 के सन्दर्भ 
में अपेक्षित कार्यवाही के अनुरोध सहित। । 

4- सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन- उधमसिंहनगर को इस निर्देश सहित कि वे विषय से सम्बन्धित 
माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित समस्त रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय को 
शपथ-पत्र के माध्यम से अवगत कराने के कम में मुख्य स्थायी अधिवक्ता से तत्काल सम्पर्क करने 
का कष्ट करें। ' 

7“ गार्ड फाइल | 


आज्ञा से, 
' (एल0एम0 पन्‍त) 


'- | नव ० ह' है 
अपर सावव | 


प्रेषक, 


सेवा में, 


५0 
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नृपेन्द मिश्र, 
प्रमुख सचिव 
उत्तर प्रदेश शासन। 


|-- 


49-- 
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निदेशक, 

नागरिक उड्डयन निदेशालय, 
उत्तर प्रदेश लखनऊ। 
निदेशक, 

पर्यटन निदेशालय 

उत्तर प्रदेश लखनऊ। 
निदेशक, 

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 
उत्तर प्रदेश लखनऊ। 
आयुक्त, 

गन्ना तथा चीनी विभाग, 
उत्तर प्रदेश लखनऊ । 
प्रमुख सचिव 

राज्यपाल सचिवालय 

उत्तर प्रदेश लखनऊ। 
आयुक्त 

चकबन्दी 

उत्तर प्रदेश लखनऊ। 
निदेशक, 

प्राविधिक शिक्षा, निदेशालय - 
उत्तर प्रदेश कानपुर | 
सचिव, 

अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, 
उत्तर प्रदेश लखनऊ | 

मुख्य अभियन्ता, 

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा 
उत्तर प्रदेश लखनऊ । 
महानिरीक्षक, 

कारागार ह 

उत्तर प्रदेश लंखनऊ। 


, निबन्धक, 
सहकारी समितियां 


उत्तर प्रदेश लखनऊ। 


' महानिरीक्षकं, 


होगगार्डस 


उत्तर प्रदेश लखनऊ  . 


हि 

43- . निदेशक, 

प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान 

उत्तर प्रदेश नैनीताल। 
44- आयुक्त, 

आबकारी विभाग 

उत्तर प्रदेश इलाहाबाद | 
45- आयुक्त, 

श्रम विभाग 

उत्तर प्रदेश कानपुर | 
48-.. सचिव, 

लोक सेवा आयोग, 

उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। 
॥7- आयुक्त, 

परिवहन विभाग 

उत्तर प्रदेश लखनऊ। 

' 8- महानिदेशक, 

स्वास्थ्य 

उत्तर प्रदेश लखनऊ | 
49-.. निवेशक, 

प्रर्विर कल्याण विभाग 

उत्तर प्रदेश लखनऊ | 


20-.. निदेशक, 
चिकित्सा शिक्षा विभाग 
उत्तर प्रदेश लखनऊ । 
24-.. निवेशक, 


शिक्षा निदेशालय 

उत्तर प्रदेश लखनऊ। 
22- प्रधानाचार्य, 

मेडिकल कालेज आगरा। 
23- प्रधानाचार्य, 

मेडिकल कालेज इलाहाबाद। 
24- प्रधानाचार्य, 

मेडिकल कालेज कानपुर | 


25-- प्रधानाचार्य, 

मेडिकल कालेज मेरठ | 
26- प्रधानाचार्य 

मेडिकल कालेज झांसी | 


27- प्रधानाचार्य, 
मेडिकल कालेज गोरखपुर | 
लखनऊ : विनांक : 24 जून, 998 


वित्त (सामान्य). विषय पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रकिया का विकेंद्रीकरण | 
पड महोदय, 


उपर्यक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पेंशन प्राधिकार पत्रों के 
निर्गान में होने वाली कठिनाईयों के निशकरण के लिए राज्य सरकार ने पार्श्वाकित शासनादेशों 


॥0आ0सं0-सा-3-4446 / 
"92//85 / दि0 6.8, 
॥0आ0सं0-सा-3-4480 / 
942/85 / दि0 5.8.85 
70आ0स0-सा-.3-555 / 
942,/ 85 / दि0 49.3.87 


॥0आ0सं0-सा-3-238/ 
-89-92/ 85 / दि0. 28. 


. संख्यां--सा-3-780(4)/दस-904/96 तदूदिनांक 
: 4- महालेखाकार (लेखा) प्रथम एवं द्वितीय आडिट तृतीय एवं चतुर्थ उत्तर प्रदेश लखनऊ 
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द्वारा प्रदेश के निम्नलिखित चौदह विभागों के पेंशन देयों की स्वीकृति की प्रकिया का विकेंद्रीकरण 

करके इन विभागों से संबंधित कर्मचारियों के पेंशन अथवा अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति 

आदि के कार्य को महालेखाकार कार्यालय से वापस लेकर इसे विभागीय मुख्य लेखाधिकारी के 
माध्यम से करवाने के लिए स्वीकृति प्रदान करते है। 


।- पुलिस विभाग 2- लोक निर्माण विभाग 

3- सिंचाई विभाग 4- राजस्व परिषद | 

5- व्यापार कर विभाग 8- वन विभाग 

7- सचिवालय प्रशासन विभाग 8- खाद्य एवं रसद विमाग। 

9- उद्योग विभाग 40- कृषि विभाग 

॥+- ग्राम्य विकास विभाग 42-पशुपालन विभाग 

3- शिक्षा विभाग 44- विधान सभा / विधान परिषद 


2- उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों के सेवानैव॒त्ति लाभों 

यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन की राशिकरण आदि के प्राधिकार पत्रों के निर्गमन के कार्य को दिनांक 

04 अक्तूबर, 4988 से महालेखाकार उत्त्तर प्रदेश से वापस लेकर उसे शासन के कार्यालय ज्ञान 

संख्या- सा-3 893 / दस-88-942 //85 दि0 02 जून, 4988 द्वारा स्थापित पेंशन निदेशालय द्वारा 

संपादित किये जाने के आदेश जारी किए गए थे। पेंशन देयों की स्वीकृति के विकेंद्रीकरण संबंधी 

पा के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत प्रकिया का निर्धारण उपरोक्त संदर्भित शासनादेश में किया गया 
| 


 3- पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के अधिकार के प्रतिनिधायन की प्रकिया में ऐसा अनुभव किया 


गया है कि अभी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की दिशा में अपेक्षित गति नहीं प्राप्त 
की जा सकी है और पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश व अन्य विभागों में अधिक संख्या में पेंशन 
प्रकरण लंबित हैं। अतएव सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वज्ञरा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त 
योजना के आधार पर ही दिनांक 3। जुलाई 4998 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले 
आपके विभाग के सरकारी सेवकों के संबंध में भी पेंशनीय लाभों की स्वीकृति एवं भुगतानादेश जारी 
करने का कार्य पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश के बजाय आपके विभाग के वित्त नियंत्रक द्वारा 
संपादित किया जायेगा। आपके विभाग में इस योजना को लागू करने हेतु विस्तृत रूपेखा वही 
रहेगी जैसी कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 6 अगस्त 4985 (प्रतिलिपि संलग्न) में जारी की गई है। 
उक्त शासनादेश के पैरा-4 (9) में जारी आदेशों में शासनादेश , 

संख्या-सा-3--80-86 / दस-942 // 55 दि0 3 जनवरी 4986 (प्रतिलिपि- संलग्न) द्वारा किंचित 
संशोधन कर दिया गया है। 

4-... शासनादेश संख्या-3-473,/ दस ,/90-933,//89 दि0 26 जुलाई 4989 में पेंशन प्रकरणों 
के निस्तारण की समुचित व्यवस्था का उल्लेख है। उक्त शासनादेश की एक प्रति आपके मार्गदर्शन 
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। इसी के साथ आपकी सुविधा हेतु पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी 
के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश की प्रति भी संलग्न है| 


5-.. उपरोक्त कार्य के संपादन हेतु कोई अतिरिक्त स्टाफ नहीं दिया जायेगा येगा | इस कार्य हेतु 


. अपने वर्तमान स्टाफ से ही कार्य संपादित कराने का कष्ट करें। 


कपया इन आदेशों की प्राप्ति स्वीकार करने का कश्ट करें। 

' । रा भवदीय 
. नुपेन्द मिश्र 
: प्रमुख सचिव 


् +] 


2- निदेशक, कोीण्छ्वागार उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ 

3- समस्त प्रमुख सचिव ,“सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ 

4-- प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त। 

5- प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी | 

6- प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी। 

7- संबंधित विभाग के वित्त नियंत्रक | 

8- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री इलाहाबाद । 

9- निदेशक, पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ 

80- सचिव कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ 

44- सचिवालय के समस्त अनुभाग | 

42- निदेशक, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को आवश्यक प्रचार हेतु। 

आज्ञा से 

शिव प्रकाश 
संयुक्त सचिव 


) (सामान्य) 
भाग-4 


५0 


आवश्यक 
संख्या सा-ए-482 / दस-96-0 (4) / 95 
प्रेषक, 
श्री शेखर अग्रवाल, 
सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रक) विभाग 
उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
4- समस्त मंडलायुक्‍त, 
उत्तर प्रदेश । 
2- समस्त जिलाधिकारी, 
उत्तर प्रदेश । 
3- समस्त कोषाधिकारी, 
उत्त्तर प्रदेश | 
लखनऊ: दिनांक 40 सितंबर, 4996 
विषय- अवशेष पेंशन भुगतान के संबंध में प्रकिया । 
महोदय, 
मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सी0एस0आर0 के प्रस्तर- 957 के 
नीचे अंकित राज्य सरकार के निर्णय बिन्दु (3) में यह व्यवस्था है कि यदि पेंशन का आहरण 
नियमित रूप से नहीं किया जाता है और उसकी अवधि अंतिम आहरण के एक वर्ष से अधिक नहीं 
है तो उसका भुगतान कोषाधिकारी अपने प्राधिकार से कर सकता है यदि उक्त अवधि एक वर्ष से 
अधिक है, किन्तु दो वर्ष से अधिक नहीं है तो जिलाधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित होगी, किन्तु यदि 
बकाया पेंशन की अवधि दो वर्ष से अधिक और छः वर्ष से अधिक नहीं है तो आयुक्त की स्वीकृति 
अपेक्षित होगी | 
4- इस संबंध में आपका ध्यान शासनावेश सं)-ए-4-549,“ दस - 522) /74 दि0 3 
जनवरी 4972 की ओर आकृष्ट करना है जिसके प्रस्तर-4 बिन्दु --4 में अवशेष भुगतान की प्रक्रिया 
निर्धारित की गई है जो निम्नवत्‌ है। 
(4) सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद-956 के अनुसार अगर भारत में भुगतान की जाने वाली 
पेंशन को एक साल से अधिक अवधि तक आहरित नहीं किया जाता है तो उस पेंशन का भुगतान 
बन्द कर दिया जाएगा। अनुच्छेद- 957 के अनुसार यदि अवशेष की धनराशि 4,000 रू0 से अधिक 
हो तो उसे पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की स्वीकृति के बिना भुगतान नहीं किया सकता। 
अब यह निश्चय किया गया है कि यदि अवशेष की धनराशि रू0 800,/- या कम हो तो भी 
पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही उसका भुगतान किया जा सकेगा 
परन्तु इस भुगतान को करने के लिए उसको जिलाधिकारी के आदेश की आवश्यकता होगी जिसके 


: अधीनस्थ कोषागार से भुगतान किया जा रहा. हो। 
के शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि न्यूनतम मूल पेंशन रू0 25 तथा उस 


पर मंहगाई राहत व अंतरिम राहत की धनराशि मिलाकर 43 माह के बकाया पेंशन अवशेष उक्त 
शासनादेश में संबंधित जिलाधिकारी के आदेश से पेंशन अवशेष के भुगतान की अधिकतम निर्धारित 
सीमा रू0 800/- से काफी अधिक हो जायेगी अतः अवशेष पेंशन के भुगतान के लिए निर्धारित 
उक्त सीमा प्रक्रिया में संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है। । 
4-- अतएव अधिकाधिक पेंशनर जाभांवित हो सके तथा महालेखाकार / विधागों से 
पत्राचार में समय नष्ट किये बिना ही पेंशन अवशेष का भुगतान पेंशनरों को हो सके। इस दृष्टि से 
सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय अवशेष पेंशन के भुगतान के संबंध में निम्नवत्‌ प्रकिया 


निर्धारित करने की सहर्ष रवीकृति प्रदान करते हैं-- 


5288 
यदि पेंशन का आहरण एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष तक नहीं किया गया है तो पेंशन स्वीकृत 
करने वाले अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति से दो वर्ष तक के 
बकाया पेंशन के अवशेष धनराशि का भुगतान एवं पेंशन आहरण पुनः शुरू किया जा सकेगा। इसी 
प्रकार यदि पेंशन का आहरण दो वर्ष से अधिक और छः: वर्ष्ड तक नहीं किया गया है तो संबंधित 
मंडलायुक्त की अनुमति से छः वर्ष तक के बकाया पेंशन के अवशेष धनराशि का भुगतान एवं 
पेंशन आहरण पुनः शुरू किया जा सकेगा। उक्त से ऊपर के पेंशन अवशेष भुगतान, पेंशन के 
पुनर्अहरण के प्रकरणों में शासन की स्वीकृति /आदेश प्राप्त होंगे। 


8- उपर्युक्त निर्णय के अनुसार सी0एस0आर0 में आवश्यक संशोधन अलग से प्रसारित 
किये जाएंगे | 
आज्ञा से 
शेखर अग्रवाल 
सचिव 


वित्त (व्यय-नियंत्रण) विभाग 


संख्या-ए-4-482(4) / दस-96-40(4),// 95 तद्दिनांक 

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 

4- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय तथा महालेखाकार (आडिट) द्वितीय 

उत्तर प्रदेश इलाहाबाद | 

2- डिप्टी चीफ एकाउंटेंट रिजर्व बैंक आफ इंडिया सेंट्रल आफिस मुंबई--4 को इस सहित कि स्टेट 

बैंक आफ इंडिया को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए जाएं। 

3- महाप्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इंडिया हेड आफिस, 3 स्टैंड रोड कलकत्ता। 

4-. उत्तर प्रदेश शासन के समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष | 

5-.. सचिवालय के समस्त अनुभाग। 

8- वित्त (सामान्य अनुभाग-3 को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वे कृपया सी0एस0 उक्तानुसार 

. संशोधन के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 
। आज्ञा से 

शिवानन्द 

संयुक्त सचिव 


८/१ 
( 


उत्तर प्रदेश शासन 
वित्त(सामान्य ) अनुभाग-3 
संख्या-सा-3-268 / दस--904 / 94 
लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च 4997 


शुद्धि पत्र 
विबय-- राज्य सरकार के पेंशन / पारिवारिक पेंशन भोगियों को 
अंतरिम राहत की स्वीकृति। . 


मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश 
संख्या-सा-3-जी0आई0-१4 / दस-904,//94 दिनांक 43 सितंबर, 4995 के पैरा-3 में की गई 
व्यवस्था के संबंध में शासन को शंकायें संदर्भित हुई है, जिनका स्पष्टीकरण निम्नरूप से किये जाने 
का आदेश हुआ है:- 


3-अंतरिम राहत को एक अलग घटक | अंतरिम राहत को एक अलग घटक के रूप 
के रूप में दर्शाया जाए। इस घटक पर | में दर्शाया जाये। इस घटक पर कोई 
कोई मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी। अंतरिम 


होगी। अंतरिम शहत की अदायगी राहत की अदायगी करते समय पैसों को 
करते समय पैसों को निंकटतम रूपये | रूपये में बदल दिया जाए। 
में बदल दिया जाय | 





शिव प्रकाश 
संयुक्त सचिव 
सेवा में, ' ह 
4- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। 
2- सचिवालय के समस्त अनुभाग | 
3- सचिव विधान सभा विधान परिषद उत्तर, प्रदेश लखनऊ 
4- राज्यपाल सचिवालय | 
5- समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी | 
0- महालेखागार द्वितीय (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद | 
7- निदेशक, कोषागार उ0प्रएणजवाहर भवन लखनऊ 
8- समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0। 
9- निदेशक पेंशन निदेशालय इंन्दिरा भवन लखनऊ | 
40- मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व विभाग, वन, खाद्य एवं रसद, 
उद्योग, कृषि, विकास, पशुपालन, शिक्षा... उत्तर प्रदेश सचिवालय विधान सभा,/ विधान परिषद 
सचिवालय विभाग | । न 
. ॥4- पेंशनर्स संघों को निर्धारित सूचना के अनुसार या न 02 
"आज्ञा से. , 
शिव प्रकाश _ 
संयुक्त सचिव 


संख्या-सा-3--268 () देस--90 /94 


प्रतिलिपि-- निम्नलिखित प्रगत्येक को 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही 
हेतु प्रेषित | 
4- मैनुजिंग डाइरेक्टर, स्टेट बैंक आफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय पोस्ट सं5-542 बंबई 40002 
2- जनरल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 44 इंडिया एक्सचेंज प्लसे, कलकत्ता | 
3- जनरल मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा, केंद्रीय कार्यालय ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम पोस्ट बाक्स 
न0-6058-3 फजल रोड आफ कफूपरेड कौलाबा बंबई-।॥| 
4- जनरल मैनेजर, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया प्रधान कार्यालय चन्दरमुखी नान प्वाइंट बंबई, 40002 
5- जनरल मैनेजर, पंजाब बैंक 5 संसद मार्ग, नई दिल्‍ली (00 प्रतियां) 
6- जनरल मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इंडिया प्रधान कार्यालय, यूनियन बैंक बिल्डिंग 29 बैकव 
रिवल्मेशन, नारीमन प्वाइंट बंबई 400020 
7- जनरल मैनेजर, बैंक आफ इंडिया प्रधान कार्यालय, एक्सप्रेस टावर्स होम प्वाइंट, पोसट बाक्स 
नं0 234 बंबई 40002 (एक प्रति) | 
8- रीजनल मैनेजर इंडिया ओवरसीज बैंक प्रधान कार्यालय, 454 माउंट मद्रास-2 
9- जनरल मैनेजर यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, प्रधान कार्यालय, .........रोड 
40- जनरल मैनेजर, कैनाश बैंक प्रधान कार्यालय 442 जयचम राजेंद्र रोड बाक्स नं0 4॥ नं0 0648 
बंगलौर-2 
हे जनरल मैनेजर, सिन्डीकेंट, बैंक प्रधान कार्यालय, पोस्ट बाक्स नंबर 4 मनी क0( कर्नाटक 
ट] । 
42- जनरल मैनेजर, देना बैंक प्रधान कार्यालय देवकरन......... पोसट बाक्स नं0 4 फोर्ट बंबई 
40000 | 
43- जनरल मैनेजर, इंडियन बैंक प्रधान कार्यालय इंडियन बैंक बिल्डिंग पोस्ट बाक्स नं0- 4348, 
॥7 नार्थ बी रोड मद्रास- | ह 
44- जनरल मैनेजर, बैंक आफ महारशकष्ट्र प्रधान कार्यालय, 4477 बुधवार पीठ बाक्स नं0--544 
पूना-2। 
45- मैनेजर स्टेट बैंक आफ पटियाला-28 कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्‍ली 40004 | 
40- मैनेजर, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, प्रधान कार्यालय तिलक मार्ग जयपुर 302005 
(500 प्रतियां) 
47- चीफ मैनेजर (वित्त एवं लेखा) स्टेट बैंक आफ टावनकोर मुख्य कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं0 34 
त्रिवेंद्रम 69500| | ह 
आज्ञा से 
शिव प्रकाश 
संयुक्त सचिव 


उत्तर प्रदेश सरकार 
वित्त (सामान्य अनुभाग-3 
संख्या सा-3--444 / दस--304-97 
लखनऊ 4 मई, 4997 


कार्यालय ज्ञाप 


विषय-- राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की 
स्वीकृति | 


अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग 
के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा0--3-4206,// दस- 304 -95 दिनांक 22 अक्तूबर, 995 जिसके द्वारा 
मंहगाई राहत की एक किस्त 4 मई, 4996 से स्वीकृत की गई थी के कम में राज्यपाल महोदय ने 
राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महगाई के 608 औसत 
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञान 
दिनांक 22 अक्तूबर, 996 में उल्लिखित दरों का अतिकमण करते हुए 4 जनवरी ॥997 से मंहगाई 
राहत की दरें निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की हैः- 


पेंशन / पारिपारिक पेंशन प्रतिमाह मंहगाई राहत की मासिक दर 


4-₹ू04750 से अनाधिक पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 470 प्रतिशत 
2-रू0750 से अधिक किन्तु, पेंशन, पारिवारिक पेंशनक ॥ 428 प्रतिशत 
रू03,000 से अनधिक किन्तु न्यूनतम रू02975 

3- रू0 3000 से अधिक पेंशन का 440 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रू03840 


2- मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के गुणांक में अगणित होगी उसे अगले रूपये में 
राउंड कर दिया जायेगा | ह 
3- 4 जनवरी 4997 एवं उसके बाद अनुमन्य मंहगाई राहत जैसी इन आवेशों के अंतर्गत देय है का 
एक रेडी-रेकनर संलग्न किया जा रहा है। यदि रेडी रेकनर में दर्शाये गए अंकों में कोई त्रुटि पाई 
जाये तो कोषाधिकारी द्वारा इन आदेशों के अनुसार आवश्यक संशोधन करके भुगतान कर दिया 

जाए तथा शासन की जानकारी में भी लाया जाए। 

4- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, 
स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में 

. संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। 

5- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण 
संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान 
पेंशन,“पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे। । 
6- शासन के कार्यालय ज्ञान सं)-ए-4-252,/वस--१0 (3) 84 दिनांक. 27 अप्रैल, 4982 में निर्मत 
आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र. 
की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन अधिकारियों,” सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय... 
ज्ञान के अंतर्गत अनुमन्य मंहगाई राहत का भुगतान संलग्न रेडी रेकनर के आंधार पर कर दिया... 
जायेगा। | 9 3000: %2 5 0 
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7- मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्ते एवं प्रतिबंध जो इससे संबंधित पूर्व 
शासनादेश निर्धारित हैं पूर्ववत लागू रहेंगे। 


आनन्द मिश्र 
सचिव 


सेवा में 
उ0प्र0 शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, 
कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण। 
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उत्तर प्रदेश सरकार 
वित्त (राजस्व) अनुमाग 
सख्या-सा 3-4722 / दस-309 / 97 
दिनांक 23 दिसम्बर, 4997 
कार्यालय ज्ञाप 

विषयः वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 4997 की संस्तुतियों का स्वीकार किए जाने के फलस्वरू 
पुनरीक्षित/समेकित पेंशन पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर मंहगाई राहत की स्वीकृति हेतु 

वेतन समिति उत्तर प्रदेश 499 द्वारा राज्य सरकार के सिविल पेंशन,” पारिवारिक 
पेंशन के अभिनवीकरण / पुनरीक्षण हेतु की गई संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया है तथा 
तदनुसार दिनांक 4.4.996 के पूर्व सेवानिवृत्त / मृत पेंशनर एवं दिनांक 4..996 को अथवा इसके 
उपरान्त सेवानिवृत्त मृत पेंशनरों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संदर्भ में कार्यालय 
ज्ञान संख्या-सा-3--4724 /दस-308-97 दिनांक 23.42.97 एवं कार्यालय ज्ञान संख्या 
सा-3-4720 /दस-308 / 97 निर्गत किये जा चुके हैं। इस संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने 
का निर्देश हुआ है कि औसत मंहगाई मूल्य सूचकांक 4540 तक के मंहगाई राहत के समायोजन के 
उपरान्त निम्नलिखित तिथियों एवं संगणक (संलग्नोमें दर्शायी गई दरों पर मंहगाई राहत की 
स्वीकृति प्रदान की 


अवधि मंहगाई राहत की दर 

दि04.7.96 से 34.2.96 पेंशन /पारिवारिक पेंशन का 4 प्रतिशत 
दि04.4.97 से 30.6.97 पेंशन /पारिवारिक पेंशन का 8 प्रतिशत 
दि04.7.97 से आगे पेंशन / पारिवारिक पेंशन का १3 प्रत्तिशत 


4- ऐसी पेंशन / पारिवारिक पेंशन सम्मिलित है ज़िनमें कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की दिनांक 4.4.96 . 

के पूर्व है एवं जिन मामलों में पारिवारिक पेंशन दि0 4.4.96 से पूर्व स्वीकृत की गई है तथा 

कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-472,/ दस-308-97 दि0 23.42.97 के अधीन दिनांक 4..96 से 

समेकन कियां गया है। 

2- ऐसे प्रकरणों में जिनमें सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति दिनांक 4.4.96 को अथवा उसके उपरान्त 

हुई एवं जिन प्रकरणों में पारिवारिक पेंशन प्रथम बार दि0 4.4.98 को अथवा उसके उपरान्त स्वीकृत 

हुई है, जिनका विवरण कार्यालय ज्ञान संख्या-सा-3-4720 /दस--308--9 दिनांक 23.2.97 के 

अनुसार किया गया है उनमें स्वीकृत पेंशन, पारिवारिक पेंशन की मूल पेंशन एवं मूल पारिवारिक 

पेंशन मानी जायेगी। 

4.2 महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपया के गुणांक मे अगणित होगी उसे अगले रूप्ये में 

राउंड कर दिया जायेगा | ' 

4.3 पेंशन / पारिवारिक पेंशन को महंगाई राहत के भुगतान के संदर्भ में यथा 

सेवायोजित/ पुनर्योजित पेंशनर एवं जिन मामलों में एक से अधिक पेंशनें अनुमन्य है शेष व्यवस्था 

पूर्ववत रहेगी| 

4.4 दिनांक 47.96 ये 3.42.96 तक दिनांक 4.4.97 से 30:6.97 तक एवं दिनांक 44.97 ये स्वीकृत 

मंहगाई राहत से संबंधित दर एवं धनराशि का एक संगणक संलग्न है। यदि संगणक में दर्शाये गये 

अंकों में कोई त्रुटि पायी जाए तो कोषाधिकारी द्वारा इन आदेशों के अनुसार आवश्यक संशोधन ,.. 

करके भुगतान कर दिया जाय तथा शासन की जानकारी में भी लाया जाए सा के 0 ० 
कार्यालय ज्ञान संख्या-सा--3-4206 /दस-304 -96 दि0 22.40.% एवं कार्यालय ज्ञान . 

सं0-सा-3-44/ दस-304-97 दिनांक 4.5.97 द्वार पूर्व में दिना 47.96 से एवं 44.97 से स्वीकृत . .' 

महंगाई राहत, जिसे सरकारी पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को भुगतान किया जा चुका है, को इस. .. 

आदेश से अतिकमिक करते हुए भुगतान की गई संपूर्ण धनराशि को इन आदेशों के अनुसार स्वीकृत . 
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मंहगाई राहत से समायोजित कर ली जायेगी। यदि उपरोक्तानुसार समायोजन के उपरान्त भी कोई 
धनराशि समायोजन हेतु शेष रहती है तो उसे भविष्य में स्वीकृत होने वाली महंगाई राहत से 
समायोजित किया जायेगा। 
30) श्ह आदेश सभी सरकारी सिविल पेंशन, पारिवारिक पेंशनरें पर लागू होगी। 
3(2) यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा 
सदस्यों स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकम आदि के पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे। उनके 
संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। 
4- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए--252 ,/ दस-40(3)-84 दि0 27.4.82 में निर्गत 
आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र 
की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान कोषाधिकारी /सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस 
कार्यालय ज्ञाप के अंतर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान संलग्न संगणक के आधार पर कर 
दिया जायेगा। महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व 
शासनोदशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत लागू रहेंगे। 
5- इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि के समेकन के उपरान्त अनुमन्य 
: धनराशि के अवशेष का भुगतान दि04.40.97 से नकद किया जायेगा दि0 4.4.96 से 30997 की 
अवधि के अवशेष का भुगतान दो समान किस्‍्तों में होगा। प्रथम किस्त का भुगतान 34.3.98 किया 
जायेगा तथा द्वितीय किस्त का भुगतान 34.7.98 तक किया जायेगा, किन्तु जिन प्रकरणों में दि0 4. 
4.98 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु उपर्युक्त प्रकार से अनुमनन्‍्य अवशेष 
धनराशि की प्राप्ति से पूर्व हो गई है उनमें स्व0 कर्मचारी के पात्र उत्तराधिकारी को समस्त अवशेष 
का भुगतान एकमुश्त नकद किया जायेगा। 
ह ' आलोक रंजन 
सचिव 
वित्त। 


सेवा में 
उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव,समस्त सचिव, विभागध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, 
कोषाधिकारी एवं पूर्व से निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण। 


(सामान्य) 
गल्3 
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संख्या--सा0-3-53 / दस-97-२/ 8 (टी0सी) 


प्रेषक, 
श्री आलोक रंजन, 
सचिव 
उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
समस्त विभागध्यक्ष तथा 
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष 
उत्त्तर प्रदेश 
लखनऊ दिनांक 42 नवंबर 4997 
विषय- नई पारिवारिक पेंशन योजना 4965 के अधीन पारिवारिक 
पेंशन को पात्रता-विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त 
सन्‍्तानों को पारिवारिक पेंशन का वितरण | 
महोदय, 


उप्रोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या 
455 / दस-2 /84 दिनांक 6 अगस्त 4984 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी सरकारी 
कर्मचारी के परिवार में कोई पुत्र,पुत्री मानसिक रूप से विक्षिप्त,/ शरीर से विकलांग है और मुख्य 
चिकित्साधिकारी या उसके समकक्ष चिकित्साधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है कि वह अपने 
जीविकोपार्जज करने में असमर्थ है तो माता तथा पिता की मृत्यु के उपरान्त ऐसे 
विकलांग, मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्‍्तान आजीवन अथवा जीविकोपार्जन करने की तिथि जो भी 
पहले हो तक पारिवारिक पेंशन मिलेगी। शासनादेश दि0 6 अगस्त 984 के प्रस्तर-2 (।) में यह 
प्रतिबन्ध है कि ऐसे विकलांग,“मानसिक विक्षिप्तता कर्मचारी को सेवाकाल में परिलक्षित हो गई हो 
इस शासनादेश की शर्त संख्या- 2 () में यह व्यवस्था की है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा 
विकलांग पुत्र अथवा पुत्री कोआजीवन पारिवारिक पेंशन इस प्रकार संरक्षक के माध्यम से दी 
जायेगी। जैसे वह पुत्र, पुत्री अव्यस्क हो उपरोक्त प्रस्तर 2(॥) एवं 2 6) व्यवस्था के रहते 
पारिवारिक पेंशनरों को कठिनाई हो रही है तथा यह भी अनुभव किया गया कि ऐसी सन्तानें लाभ 
से वंचित हो रही हैं जिसकी विकलांगता/मानसिक विक्षिप्तता कर्मचारी की सेवानिवृत्त के उपरान्त 
परिलक्षित हुई है। 
2-- अतः सरकारी सेवक एवं उनके परिवार की कठिनाईयों पर सम्यक रूप से 
विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने शासनादेश दि0 6 अगस्त 498॥ के प्रस्तर-2 (॥) तथा 2(5) में 
निहित व्यवस्था को निम्नवत्‌ संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है।- . 
क- पुत्र/पुत्री की विकलांगता,मानसिक विक्षिप्तता यदि कर्मचारी की सेवाकाल के उपरान्त भी 
परिलक्षित हुई हो तो उसे पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी बशर्ते उसे किसी अन्य नियम के अधीन 
पारिवारिक पेंशन नहीं मित्र रही है। 
ख- शारीरिक रूप से विकलांग व्यस्के संतान यदि वह स्वयं पेंशन प्राप्त करने में सक्षम हो तो 
पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु संरक्षक नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। 


3- उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दि0 6 अगस्त 498। इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। 


भवदीय 


आलोक रंजन 
सचिव 


संख्या-सा0-3-53/दस-9-2,//8 (टीएसी) तद्दिनांक 


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित | 
4- महालेखाकार प्रथम तथा तृतीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद 

2-- महालेखाकार द्वितीय उत्तर प्रदेश लखनऊ 

3३- सचिव विधान सभा/ विधान परिषद लखनऊ 

4-- सचिवालय के समस्त अनुभाग 

5-- निदेशक, पेंशन निदेशालय उ0प्रणलखनऊ 

6 समस्त मुख्य कोषाधिकारी » वरिष्ठ कोषाधिकारी 


आज्ञा से 


विजय बहादुर सिंह 
संयुक्तसचिव 
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विभाग -३ 
संख्या- 568 / वि0अनु0--4 / 2002 
प्रेषक, ' 
श्री इन्दु कुमार 'पाण्डे, 
प्रमुख सचिव, 
उत्तरांचल शासन | 
सेवा में, 
समस्त जिलाधिकारी, 
उत्तरांचल | ह 
वित्त अनुभाग-। देहरादून दिनाक १3 जू।, 2002 
विषय :- रेवेन्यू रिकवरी (उ0प्रए0संशोधन)अधिनियम, 965 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र पर 
वसूल किये जाने वाले, प्रदेशीय सरकार के अतिरिक्त अन्य देयों की वसूली 
- व्यय का निर्धारण | । 
महोदय, 


उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ- है कि रेवेन्यू (छ0प्रएसंशोधन) 
अधिनियम 965 (उ0प्र0अधिनियम ग्यारह, 4965) की धारा 5 तथा तद॒धीन बने नियमों के अन्तर्गत 
वसूली प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर प्रदेशीय शासन के विभागों को छोड़कर अन्य सरकारी, 
' अर्द्शासंकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को देयों की वसूली ज़िला अधिकारियों द्वारा 
भू-राजस्व के बकाये की भांति की जाती है। 


2- राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-285 /44--96 (2 -8-76) शजस्व-7, विनॉक 
30.08.74 द्वारा यह निर्णय लिया गया था प्रदशीय शासन के विभागों फो छोड़कर अन्य सरकारी, * 
अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायो के देयों की भू राजरव की बकाया की भाति वसूली 
किये जाने की दशा में वसूली का व्यय वसूली की #ई, धनराशि के 625 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 
प्रतिशत किया जाय | 


3- . राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-285 / ११-96 (2-8-76)-राजस्व-7, दिनौंक 
30 अगस्त, 4974 पर- सम्यक रूप से विध्वार कर शासन द्वारा इस शासनादेश में उ0प्र0 की भांति 
“ निम्न संशोधन किये ज़ाते हैं :- 


भारतीय .रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों को कम करने के 
सम्बन्ध में लागू की गयी “एकमुश्त समाधान योजना” के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 50प्रण/लोकधन [दियों 
की वसूली) अधिनियम अथवा: उ0प्र/कृषि उधार अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत वसूली प्रंभाण पत्रों के 
सापेक्ष अतिदेयों के भुगतान हेतु 'एकमुश्त रामझौता राशि पर. 40. प्रतिशत संग्रह व्यय लिया जाये 
तथा बैंकों और राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण में पाये गये वसूली प्रमाण पत्रों के सन्दर्भ: में 
जहाँ वसूली साप्भव नहीं है, उंक्‍्त धनराशि को सम्बन्धित बैंकों द्वारा “राइट आफ" किये जाने के - 
आधार पर वसूली प्रमाण पत्र वापरा किये जाने घर 40 प्रतिशत वराली व्यय न लिया जाय। तय 
यह आदेश राजस्व विभाग की सहमति से जारी हिये जा रहे हैं अनुरोध है कि 
कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। ! औ अ 
 आ /बदीय 
(इन्पू कगार पाए ) 
प्रमुख सचिव। 
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सुख्या-658 _ /80) /2006 

॥एक, 

एन0एस0नपतलच्याल, 

प्रमुख सचिव, 

उतारांबल शासन | 
सेवागें 

जिलाधिकारी, 

गैनीताल, उधनसिंहनगर, चम्पावत 

हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी एवं टिहरी गढ़वाल, 
राजस्व विभाग देहरादून दिनांक : <2० सितम्बर, 2006 
विषय:- प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जों का विनियमितीकरण करने के सम्बन्ध में। 
गहोंदय,..... .. 

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुढ़े यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में खतौनी 
के थर्म- 4 गे दर्ण भूगि पर अनधिकृत कब्जों की समस्या काफी पुरानी है तथ! इस संगस्य। 
के निदान हेतु विनियमितीकरण के आदेश पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य द्वारा भी समय-समय पर 
किये गये हैं। दिनांक 03.06499% तक के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 
व्यक्तियों के अवैध कब्जों को पूर्ववर्ती उ0प्र0 सरकार द्वारा विनियमित किया जा चुका है 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के उक्त अवधि के अवैध कब्जे 3.425 
एक तक के ही निःशुल्क विनियमित किये गए थे। अन्य वगों के गामले में अनधिफृत 
कब्जों को 4384 फसली (30 जून, 94) तक सःशुल्क नियमित किया जा चुका है। किन्तु 
१ह समस्या अभी भी विद्यमान है। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में वर्ग-4 की 
भूमि के अवैध कब़जीं को विनियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया है। विनियमितीकरण 
के लिये निम्न सिद्धान्त एवं शर्ते होंगी :- 


4... जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 4950 की धाश-432 के अन्तर्गत आने 
ली भूगि (सार्वजनिक उपयोग जैसे- चकमार्ग, गूल, खलिहान, कब्रिस्ताव, शगशानघाट, 
गशमाह आदि को विनियमितीकरण नहीं किया जायंगा। 


2... "गदिरी विनाश एंवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 4950 की धार--32 क॑ अन्तर्गत आने 
बाली भूगि (रावजनिक उपयोग जैसे- चकमार्ग, गूल, खलिहान, कब्रिस्तान, शमशानघाट 
 वरागाह आदि) पर यदि अवैध कब्जा पाया जाता है, तो उसे पहले खाली कराया जामेगा, 
जोर पव उत्य किशान की अन्य वर्ग-4 की भूमि का विनियमितीकरण फिया जीयेगा 


' । । 3. प्री किसान की वर्ग-4 की भूमि का विनियमितीकरण करने से पर्व तहसीलदार 
की शह प्रमाण-यत्र देना होगा, कि जिस किसान की वर्ग-4 की भूगि विनियमित की जा रही 
“है जस्त किसान के गास धारा-32 के अधीन आने वाली भूमि अवैध कर में गद्दी है| 


2) 


डरे ट पट, 


4... वर्ग: 4 की उस भूमि का विनियमितीकरण जिसका वाद गा? न्यायालय गें लम्बित है, 
४२ १६ के अधीन किया जायेगा कि विनियगितीकरण ॥॥ न्यायालय द्वारा ५॥रिए अधि१ 
निर्णय के अधीन होगा। 


5. विनियमितीकरण की यह नीति 4390 फसली अर्थात्‌ दिनांक 30-6-983 तक के 
अनधिकृत कब्जों पर ही लागू होगी | 


6... विनियमितीकरण की यह नीति जनपद हरिद्वार, उधमसिंहनगर, नैनीताल की तहसील 
हल्द्वाबी, लालकंआ, रामनगर, कालाढंगी एवं जनपद चम्पावत की तहसील पूर्णागिरी तथा 
जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर, देहरादून, ऋषिकेश, जनपद पौड़ी गढ़वाल की 
तहसील कोटद्वार व जनपद टिहरी गढ़वाल के ढालावाला क्षेत्र की वर्ग-4 की भूमि के लिये 
ही है। गोडावर्मन बनाम भारत सरकार में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण 
पर्वतीय जनपदों एवं क्षेत्रों में यह गीति लागू गहीं की जा रही ऐै। 


7... अगुरूबित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की अपनी भूमि को सम्मिलित 
करते हुए वर्ग-4 की उतनी ही भूमि का विनियमितीकरण निःशुल्क किया जाये, जिसफो 
मिलाकर उनके पास कुल 3.425 एकड़ भूमि से अधिक भूमि न हो | 


8. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कब्जेदारों के लिए उनकी अपनी एवं 
वर्ग--4 की कब्जे की भूमि को मिलाकर 3,425 एकड़ से अधिक परन्तु 2.5 एकड़ से 
अनाधिक भूमि का विनियमितीकरण कब्जे की अवधि का भूराजस्व का बीसगुना तथा 
जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सकिल रेट के 25 प्रतिशत नजराना लेकर कर दिया जाय। - 


9... शागाय वर्ग के लिये, अपनी भूमि को सम्मिलित करते हुए वर्ग-4 की उठी ही भूगि 
2 जिनियगितीकरण निर्धारित सकिल रेट का 40 प्रतिशत नणराना छागा करने पर किया 
जायगा, जिसकी मिलाकर उनकी कल भूमि 3.25 एकड़ तक हो जाये। 


0.. नगरीय क्षेत्र. के भूमिहीनों को वर्ग-4 की 400 वर्ग मी भूमि का. 
विनियमितीकरण कब्जे की अवधि का भूराजस्व का दोगुना तथा जिलाधिकारी द्वारा. निर्धारित 
- सकिल रेट का 25 प्रतिशत नजराना लेकर कर दिया जाय। जि 


.. यदि किसी व्यक्ति के पास वर्ग-4 की भूमि को सम्मिलित करते हुए विनियमितीकरण 
के बाद 3.25 एकड़ से, अधिक भूमि है, तो उसकी 6.25 एकड़ तक भूमि का 
- विनियमितीकरण कंब्जे की अवधि का भूराजस्व का बीसगुना तथा जिलाधिकारी द्वारा. निर्धारित 
'सकिल रेट का 50 प्रतिशत नजराना जमा करने पर किया जाये। 
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है ६ 


!2... यावे किसी व्यक्ति के पास वर्ग-4 की भूमि को सम्मिलित करते हुये 6.25 एकड़ री 
अधिक भूमि है, तो उसकी 4250 एकड़ (अधिकतम सीलिंग सीमा) तक भूमि का 
विनियमितीकरण कब्जे की अवधि का भूराजस्व का बीसगुना तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित 
सर्किल रेट का 75 प्रतिशत नजराना जमा करने पर किया जाये। 


43.. शासनादेश संख्या-50/3,/89 / (206)-राजस्व-6 दिनांक 49 जुलाई, 4989 में दी 
गयी व्यवस्था के तहत जिन्होंने (30-6-4974 तक के अवैध कब्जे) विनियमितीकरण हेतु 
शपूर्ण धनराशि दिनांक 3-42-989 तक जमा कर दी है, उनका विनियगितीकरण बिगा 
किसी अतिरिक्त नजराने लिये किया जाये। 

4. विनियागेतीकरण हपु पात्र उध्यारियों की. पहचान उनका गा। खतीनी के श्रेणी-4 में 
अंकित अभिलेख से ही किया जायेगा। खतौनी में अंकित व्यक्ति के ऐसे भूमि पर कब्जे का 
सत्यापण तहसील स्तर पर किया जायेगा। तथा सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा इस आशय का 
प्रमाण-पत्र दिया जायेगा | 


. 5- उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ग-4 के अवैध काबिज भूमि का विनियमितीकरण पूर्व की 
गांति गवर्मन्ट ग्रान्ट एक्ट 4895 के अनुसार पढूटे देकर किया जायेगा। ह 


6- वर्भ-4 के ऐसे अध्यासी जिनकी मृत्यु वर्ष 390 फसली के बाद हुई हो, उनके 

रिसान के पक्ष मैं यह सन्तोष कर लेने के बाद नियमितीकरण कर दिया जाय कि जमींदारी 
. विनाश अधिनियम, 4950 में उपबन्धित व्यवस्था के अनुसार मृतक अध्याशी के उत्तराधिकारी 
है प्रश्गगतः भूमि पर कांबिज 


7: खतौनी के वर्ग-4 के ऐसे खातों में जहां अनधिकृत अध्यासियों का गाग संयुक्त रूप 
से अंकित है. और उनमें, भिन्‍न-भिन्‍न परिवारों के व्यक्ति भी शामिल हैं, ऐसे मामलों में यदि 
किसी छोड़ के आधार पर संयुक्त अध्यासियों के हिस्से भिन्‍्त-भिन्‍न हैं, तो उसी के अनुसार . 
 जियगितीकरण किया जाय, अन्यथा उनके हिस्से बराबर मानकर कार्यवाही को जाय| यह 
- ध्यान रखा जाय कि संयुक्त- कब्जे की भूमि उपरोक्तानुसार पटुटे पर दिये जाने से किसी 
है हा के परिवार के पास नियमितीकरण के उपरान्त सीलिंग सीमा के अधिक भूमि न होने 
” पाँव | रा, द 
38... 4र्ग-4 की भूमि पर अनधिकृत काबिज जो अध्यासी उक्त योजना का लाग प्राप्त कर 
के 3 नहीं करायेंगे, उनके विरूद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही सुनिश्चित 
की जायगी। ४ नल पथ 


54 
मा 
49 -. वियगितीकरण की इस योजना की अवधि 30 जून, 200 तक ही रहेगी । 


/ 20-- अतः अनुरोध है कि 390 फसली से पूर्व के वर्ग-4 के अनधिकृत कब्णों को नियमित 
करने की उपरोक्षत योजना को शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कराया जाय और अपने स्तर पर प्रत्येक पक्ष 
में इसकी साप्दाहिक समीक्षा करके प्रगति रिपोट निर्धारित प्रारूप में शासन को उपलब्ध 
करायी जायेगी। मण्डलायुक्तों द्वारा भी अपनी मासिक बैठक में इसकी प्रतिमाह समीक्षा 
करके सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। ' 


हि 








एन0एस0नपलच्याल) 
प्रमुख संविवं। 


संख्या एवं तदृदिनाँः 


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिण :- 

7 4- अपर भुख्य सचिव तथा वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल | 

. 2- अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तरांचत॑ | 
3-. समस्त प्रमुख सचिव /सचिव, उत्तरांचल शासन | 
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन। 
5- _ निजी सचिव, ना मुख्यमंत्री जी। 

५ #“_ भुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून | 

* 7. आयुक्त, कुमोऊ /गढ़वाल मण्डल। 

8... निदेशक, एग0आ३0शसी0, सचिवालय परिसर उत्तरांचल | 


9. ग[्, फाईल,] रा 

्ि ह है से, 
(सरल शह) के 
अगु संचिव|. 


संख्या-568() ,/ वि0अनु0- / 2002 तद्‌दिनाक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 


4. समस्त प्रमुख सचिव /सचिव. उत्तरांचल शासन। 
2. मुख्य राजस्व आयुक्त | 
3. मण्डलायुक्त, कुमॉऊ एवं गढवाल मण्डल 
4. निदेशक, बीमा निदेशालय, उत्तरांचल ! 
आज्ञा से, 
ह0/- 
(राधा रतूडी) 


अपर सचिव। 


80 


संख्या : 429 / 48(4) ,“ 2005 


प्रेषक, 
सोहन लाल, 
अपर सचिव, 
उत्तरांचल शासन | 
सेवा में, 
जिलाधिकारी, 
हरिद्वार | 
राजस्व विभाग देहरादून  दिनोक : 5 अगरत, 2005 
विषय :- अनुसूचित जाति की बन्धक भूमि की वसूली प्रक्रिया में की गई नीलामी के संबंध 
में | 
महोदय, 


उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या--2468 ,“ सी0 3!२0 ए0 -2005 दिनॉक 4 
अप्रैल, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं 
भूमि व्यवस्था अधिनियम, 4950 की घारा-457-खर 457-ग व 57 का सम्मिलित परिणाम यह है 
कि ऋण न चुकाये जाने की स्थिति में ऋण वसूलने के लिये नीलामी होगी और नीमाली में 
. उच्चतम बोली बोलने वाले को भूमि का अन्तरण किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा 
अन्तरण अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति का हो। हर व्यक्ति इसके लिये अधिकृत है। कोई भी 
व्यक्ति बोली में भाग ले सकता है। मा 


2 कृपया तदूनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। 
भवदीय 


( सोहन लाल ) 
अपर सच्रिव। 
संख्या एवं तद्विनांक | 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित +- 


मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून | 
2, मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल कुमांयू मण्डल, उत्तरांचल | 
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल | ॥ 
आज्ञा से, 
हु) /+ 
( सोहन लाल ) 
अपर सचिव | 


उत्तरॉचल शारान 

भूमि संसाधन शाखा (राजरव) 
संख्या-457 »/ राजरव »/ 2002 
देहरादून : दिनाक 07 अक्टूबर, 2002 


कायलग ज्ञाप 


श्री राज्यपाल महोदय, उत्त्तर प्रदेश रोवा संघे। को मान्यता नियमावली-4979 के 
नियम-3() के प्राविधानों के अनुसार एवं उक्त नियमावली में उल्लिखित नियमों /शर्तों के अधीन 
उत्तरॉचल राजस्व संग्रह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, राजस्व विभाग, उत्तरॉचल को मान्यता प्रदान 
करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। | 


'एस0के0दास) 
प्रमुख सचिव। 


संख्या- 4457 (()/राजस्व/2002, तद॒दिनॉक । 
प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 


मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरॉचल, देहरादून । 

मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल | 

समस्त जिलाधिकारी, उत्तरॉचल। | 

श्री गोबिन्दर्सिह नेगी, प्रान्तीय अध्यक्ष, राजस्व संग्रह. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, उत्तरॉचल, 
तहसील सदर, देहरादून | । । 

5, कार्मिक अनुभाग, उत्तरॉचल सचिवालय । 


हे कि: 


आज्ञा से, 

ह0 /- 
(सोहन लाल ) 
अपर सचिव | 


उत्तराचल शासन 
राजस्व विभाग 
सख्या : 398 / 48(4) ,/ 2005 
देहरादून . दिनॉक . 24 अक्टूबर, 2005 


कार्यालय ज्ञाप 


तात्कालिक प्रमाव से राजस्व विभाग, उत्तरांचल में कार्यरत संग्रह चपरासी का पद 
नाम निम्नलिखित प्रतिबन्ध के अधीन "संग्रह परिचारक" किया जाता हैं। 


इस पदनाम परिवर्तन क॑ फलस्वरूप उक्त प्रदधारकों के कार्य की प्रकृति तथा 
उनके वेतनमान के अन्य परिलब्)ियाँ पूर्वधारित पद के ही रहेंगे। उकतानुसार सम्बन्धित सेवा 
नियमावली में यथासमय संशोधन कर दिया जायेगा । 


(एन0एस0नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव | 
ह प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित - 


4. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून | 
2. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन | 
3. आयुक्त, गढ़वाल/ कुमांयू मण्डल, उत्तराचल। 
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचंल | 
5. ओर गोबिन्द सिंह नेगी, अध्यक्ष, राजस्व संग्रह चतुर्थ अणी कर्मचारी संघ, उत्तरांचल | 
6. निदेशक, एन0आईए0सी0 उत्तरांचल शासन | 
7. गार्ड फाईल। 

आज्ञा से, 

80 /-- 

( सोहन लाल ) 


अपर सचिव | 
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संख्या : 749 //8(4) / 2005 


प्रेषक, 
सोहन लाल, 
अपर सचिव, 
उत्तरांचल शासन | 
सेवा में, 
समस्त जिलाधिकारी, 
उत्तरांचल | 
राजस्व विभाग देहरादून : दिनाक . 30 नवम्बर, 05 
विषय :- राजस्व संग्रह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ उत्तरांचल के दिनांक 23 व 24 दिसम्बर 
2005 को हो रहे तृतीय द्विवार्षिक राज्य स्तरीय अधिवेशन हेतु अवकाश स्वीकृत 
किये जाने के सम्बन्ध में। 
महोदय, 


उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहना है कि 
श्री गोबिन्द सिंह नेगी, प्रान्तीय अध्यक्ष, राजस्व संग्रह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ .उत्तरांचल के पत्र 
संख्या-400 // संघ,“ 2005 दिनांक 25-40-05. द्वारा सूचित किया गया है कि संध का द्विवार्षिक 
है 528 दिनांक 23 व 24 दिसम्बर, 205 को जनपद देहरादून की सदर तहसील में सम्पन्न 
* होगा। 
2-- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एम0जी0ओ0 के पैरा-4087 
के अन्तर्गत उक्त मान्यता प्राप्त संघ के प्रान्तीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को प्रार्थना पत्र 
.- प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 23 व 24 दिसम्बर, 2005 (दो दिन) का विशेष आकस्मिक अवकाश 
मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत करने का कष्ट करें । 

भवदीय, 

60 ,/-- 
( सोहन लाल ) 
' न्‍ अपर सचिव | 
संख्या एवं तददिनांक। ह 
प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-- 
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल | 
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, -वेहरादून | 
3. श्री गोबिन्दर्सिंह नेगी, प्रान्तीय अध्यक्ष, राजस्व संग्रह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, उत्तरॉचल 
कमरा नं0-49, तहसील सदर, देहरादून। . 
आज्ञा से, 
(सोहन लाल). 
अपर सचिव ' 


संख्या : 249 / 48(4) / 2006 


प्रेषक, 
एन0एस0नपलच्याल, 
प्रमुख सचिव, 
उत्तरांचल शासन 
सेवा में, 
जिलाधिकारी, आयुक्त, गढवाल मण्डल, 
ऊधमसिंह नगर। | पौडी। 
राजस्व विभाग देहरादून : दिनॉक 46 माच, 2006 
विषय :- भू-राजस्व के अवशेष की बकाया के रूप में बाक्सा जनजाति के किसी व्यक्ति के 
विरुद्ध जारी वसूली प्रमाण-पत्र के तहत वसूली किये जाने के सम्बन्ध में। 
महोदय, 


शासन के संज्ञान में लाया गया है कि बोक्सा जनजाति के बकायेदारों के विरुद्ध 
पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दिये गये बवशेष ऋण की वसूली के लिये जो वसूली प्रमाण-पत्र जारी 
किये जाते हैं, उन प्रमाण-पत्रों को आपक्रे जनपद में इस आधार पर वापस कर.दिया गया है कि 
इन बकायादारों की भूमि की नीलामी नहीं की जा सकती है। । 


इस संबंध में मुझे यह कहने के निदेश हुये हैं कि अवशेष देयों की बसूली के 
विरुद्ध उक्त श्रेणी के बकायेदारों कीं भूमि की नीलामी नियमानुसार की जा सकती है। अतः भविष्य 
में उक्त आधार पर वसूली प्रमाण-पत्रों को वापस “नः किया जाय। इस संबंध में शासनादेश 
संख्या-429 /48(व)/. 2005 दिनांक 5.8.2005 एवं शासनादेश संख्या-429(4),//8(4) // 2005 
' दिनांक 20.09,2005 पूर्व में भी जारी किया जा चुका है। स 
5 भवदीय, 
80 /-- 
(एन0एस0नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव । 


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हैतु प्रेषित :- प 
3. चीफ मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, जोनल आफिस, क्लॉक टावर, देहरादून को उनके पत्र 
संख्या-200:7?&0:0॥80 49 दिनांक 06 मार्च, 2006 के संदर्भ में प्रेषित | 


2. सहायक महांप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उत्तरांचल, 
जोनल आफिंस, 4-न्यु कैन्ट रोड़, देहरादून को उनके पत्र संख्या-आएका0,/एस0एल0बी0. 
सी0 / 624 दिनांक 09 मार्च, 2008 के क्रम में प्रेषित ... है > ३ के । बडा 


.. आज्ञासे, . : 


(एन०0एसएनपलच्याल)' 
प्रमुख सचिव | 


डी |] 


' 
संख्या * 66मु0मं0 ,“48() “2006 


प्रेषक, 
एन0एस0नपलच्याल, 
प्रमुख सचिव, 
उत्तरांचल शासन | 
सेवा में, 
समस्त जिलाधिकारी (हरिद्वार एवं ऊधगसिंहनगर को 
छोड़कर) 
उत्तरांचल | 
राजस्व विभाग देहरादून : दिनॉक : 46 मई, 2006 
विषय : पर्वतीय राजस्व सीजनल संग्रह अमीन एवं संग्रह परिचारक संघ, उत्तरांचल द्वारा 
दिनांक 7.2.2006 से 4.4.2005 तक किये गये धरना, प्रदर्शन आदि के सम्बन्ध में | 
महोदय, 


उपर्युक्त विषयक पर्वतीय सीजनल राजस्व संग्रह अमीन एवं संग्रह परिचारक संघ 
के पत्र दिनांक 4.4.2006 के सन्दर्भ में मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्वतीय सीजनल 
शजस्व संग्रह अमीन एवं संग्रह परिचारक संघ द्वारा दिनांक 72.2006 से दिनांक 4.4.2006 तक 
आयोजित प्रदर्शन /हड़ताल में सम्मिलित सीजनल संग्रह अमीन एवं परिचारकों के विरुद्ध उक्त 
अवधि के वेतन आहरण को छोड़ते हुए, किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न की ज़ाये। 
भवदीय 
.. ह50/- | 
(एन0एस0नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव | 


संख्या एवं तद॒दिनांक | 


प्रतिलिपि मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक 
कार्यवाही हेतु प्रेषित | ह 


आज्ञा से, 
( सोहन लाल ) 
अपर सचिव। 


विभाग-7 


संख्या--4599 ,“ एक--4 / 2000--8(8) /॥980-रा0-+ 


प्रेषक, 
योगेश कुमार, 
सचिव, 
उ0 प्र0 शासन, 
राजस्व विभाग | 
सेवा में, 
समस्त जिलाधिकारी, 
उत्तर प्रदेश | 
राजस्व अनुभाग (॥) लखनऊ: दिनांक: 02 अगस्त, 2000 
विषय--. उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम,4982 उ0प्र0 अधिनियम संख्या-20 ॥982) 
द्वारा विभिन्‍न अधिनियमों में किये गये महत्वपूर्ण संशोधनों का आशय 
कार्यान्वयन की सुविधा हेतु स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में। 
महोदय, 


उपर्युक्त विषयक प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित एवं अन्य को 
पृष्ठांकित राजस्व अनुभाग-4 से निर्गत शासनादेश संख्या-433 /8-(8),//रा० 4980 दिनांक 48 
अक्टूबर, 4982 के अनुकम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों के पृष्ठ -4 
के उप प्रस्तर (3) में उत्तर प्रेदश जमींदारी विनाश और भूमि ब्यवस्था अधिनियम, 4950 में एक 
नई धारा 244 जोड़कर जिसमें अनुसूचित जनजाति के ब्यक्ति की भूमि पर यदि किसी ब्यवित द्वारा 
कब्जा कर लिया गया हो, तो उसे बेदखल कर खातेदार को कब्जा दिलाये जाने की ब्यवस्था की 
गयी है, से अवगत कराते हुए, उक्त नई धारा के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों के 
सम्बन्ध में रिट याचिका स्वर्ण सिंह बनाम शासन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 23 सितम्बर 
,/984 को स्थगन आदेश पारित कर दिये जान की सूचना देते हुए उक्त स्थगन आदेश के समाप्त 
होने तक उक्त धारा 244 के अन्तर्गत कार्यवाही स्थमित रखे जाने का परामर्श दिया गया था। 

2- इस संबंध में आपसे यह कहने का मुझे निदेश हुआ है कि रिट याचिका 
संख्या--44804 /4984 स्वर्णसिंह तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश स्टेट तथा अन्य को माननीय उच्च 
न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक 03,04.4994 को खारिज कर दिया है। इस प्रकार माननीय उच्च 
न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 23.09.984 निष्प्रभावी हो चुका है। अतः कृपया 
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि ब्यवस्था अधिनियम,4950 की धारा 244 के अन्तर्गत यदि 
कोई कार्यवाही स्थगित /वांछित हो तो उस पर विधिवत्‌ आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का 
कष्ट करें| ै ः ' 


. भवदीय, 


(योगेश कुमार), 
. सचिव।: ... 


है 


संख्या-599 (4) / एक-4 /2000-8(8) //4980 तद॒दिनांक 


प्रतिलिपि-- उक्त शासनादेश के कम में निम्नलिबिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक 


कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 


। 


कण जा 9 को के ६० ७ 


आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद , उत्तर प्रदेश लखनऊ। 
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश | 

चकबन्दी, आयुक्‍त उत्तर प्रदेश,लखनऊ। 

कृषि उत्तपादन आयुकत,उत्तर प्रदेश, लखनऊ । 

प्रमुख सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ | 
सचिव, समाज कल्याण विभाग,उत्त्तर प्रदेश,ललखनऊ | 

पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश लखनऊ। 

निदेशक समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 


आज्ञा से, 
(कैलाश प्रकाश), 
संयुक्त सचिव। 
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उत्तरांचल शासन 
भूमि संसाधन शाखा, 
(राजस्व विभाग) 
संख्या-2244,/“ राजस्व / 2004 
देहरादून-दिनांक 46 जुलाई,2004 


अधिसूचना 


चूँकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल राज्य 
के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निर्सन के रूप में या संशोधन के रूप में,ऐसे अनुकूलन 
तथा उपान्तर कर सकती है। जो आवश्यक व समीचीन हो, 

तथा चूकि उत्तर प्रदेश जंमीवारी विनाश और भूमि ब्यवस्था अधिनियम,4950, उत्तर 
प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है, 

अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 (अधिनियम संख्या-29 सन्‌ 2000),की 
धारा-87 के.अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ राज्यपाल सहर्ष निदेश- देते है। कि उत्तर प्रदेश 
जमींदारी विनाश और भूमि ब्यवस्था अधिनियम,950, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रविधानो के 
अध्यधीन लागू रहेगा:- 
उत्तर प्रदेश/जमीदारी विनाश एवं भूमि ब्यवस्था अधिनियम, 4950) 
(उत्तरांलच अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश ),2004 


4...) यह आदेश उत्तर प्रदेश जंमीदारी विनाश और भूमि ब्यवस्था अधिनियम 

(उत्तरांचल अनुकूलन उपान्तरण आदेश), 200। कहलायेगा। 

(2) यह तत्काल लागू होगा, 

2. उत्तर प्रदेश के जगह पर उत्तरांचल पढ़ा जाना:- 

उत्तर प्रदेश जंमीदारी विनाश और भूमि ब्यवस्था अधिनियम-4950 में जहां-जहां शब्द 

पद “उत्तरांचल” के रूप में पढ़ा जायेगा। 
3. राजस्व परिषद के स्थान पर मुख्य राजस्व आयुक्त पढ़ा जाना:- 

उत्तर प्रदेश जंगीवारी विनाश और भूमि ब्यवस्था अधिनियम --4950 में जहां--जहां शब्द 
पद“परिषद” "राजस्व परिषद” व सदस्य राजस्व परिषद” आया है, उसके स्थान पर , जैसा 
उपयुक्त हो, शब्द "मुख्य राजस्व आयुक्त “अपर राजस्व आयुक्त” प्रतिस्थापित समझा जायेगा। 


4, मुख्य राजस्व आयुक्त का मुख्यालय वेहरादून में स्थापित किया जायेगा। 
5. मुख्य राजस्व आयुक्त //अपर राजस्व आयुक्त स्तर पर न्यायिक कार्य के लिए सर्किट 
कोर्ट यथास्थित पौड़ी तथा नैनीताल में रहेगा। 
आज्ञा से 
(एस0 के0० दास), है 
प्रमुख सचिव, ... 
राजस्व विभाग, 


उत्तरांचल शासन। 
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संख्या-2244 /राजस्व “2004.तददिनांक | 
प्रतिलिपि-निदेशक,फोटो लिथो प्रेस रूड़की, उत्तरांचल को हिन्दी एवं अंग्रजी 


अधिसूचना की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे इस अधिसूचना को माह जुलाई, 
2004 के असाधारण गजट के भाग-4खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट 
की 200 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को अवश्यक उपलब्ध कराने का कष्ट करें| 


आज्ञा से 
(एस0 के0 दास), 
प्रमुख सचिव, 
राजस्व विभाग, 
उत्तरांचल शासन | 


65 जिला आर, ४! 
20 8004 क्‍ !9 
; ५ पल का पिसाफि है । संख्या-078 / 8(4) / 2004 मर 
का डे --4078 /8(4) “2004 
प्रेषक, 7 
एन0एस0० नपलच्याल%,  चीतल, 
प्रमुख सचिव, 2 कक अप ० 
उत्तरांचल शासन | 
सेवा में, 
मुख्य राजस्व आयुक्त, 
उत्तरांचल शासन, देरादून। 
राजस्व विभाग- देहरादूनःदिनांक 25 नवम्बर,2004 


विषय।  कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल के पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत पटवारियों एवं 
भू-लेख निरीक्षकों तथा उनसे संबद्ध अनुसेवकों को कतिपय भत्ते की दरों 
मन में पुनरीक्षण किये जाने कि संबंध में | 
महोदय, 


पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत पटवारियों को राजस्व विभाग के अपने दायित्वों एवं कर्तब्यों के 
निवर्हन के साथ-साथ अपने हल्कों में अपराध नियंत्रण एवं अनुसंधान से संबंधित पुलिस विभाग के 
कर्तब्यों का भी अतिरिक्त रूप से निवर्हन करना होता हैं। अतः शासनादशे संख्या-3846 ,“04.09 . 
4993-44-46(36) / 89--5873-र0-9 दिनांक 46 अगस्त, 4993 एवं शासनादेश संख्या--580 ,/ 0१, 
09.998--44-46(36) / 89-रा0-9दिनांक 23 फरवरी,॥996 तथा शासनादेश संख्या- 48 - 
46(33) / 84-942-र0-9 दिनांक 44 जनवरी,4983 के कम में श्री राज्यपाल महोदय कमशः कुमारयाँ 
एवं गढवाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत पटवारियों एवं भू-लेख निरीक्षकों तथा उनसे 
संबंद्ध अनुसेवकों को प्रतिकर भत्ता एवं पटवारियों को स्टेशनरी व गोसवारा भत्तें की सुविधाएं 
दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। ह 

4. पर्वतीय पटवारियों को अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त पुलिस एवं अन्य कार्यों के लिए 
पूर्व में अनुमन्‍्य रूप 450 ,/“-(रू0 चार सौ पचास रूपये मात्रा) प्रति के प्रतिकर भत्ते के 
स्थान पर रूपये 900,“-(रू0 नौ सौ मात्रा) प्रतिमाह की दर से प्रतिकर भत्ता इस शर्त के 
साथ देय होगा कि पुलिस कर्मियों की भांति अवकाश के दिनों में कार्य करने के एवज में 
एक माह के अतिरिक्‍त वेतन की मांग नहीं की जायेगी। 

2. पर्वतीय क्षेत्रा में पटवारियों को मिल रहे स्टेशनरी भत्ता रू00,/--रूपये दस मात्रा) 
प्रतिमाह के स्थान पर रूपये 30,//-+[ रूपये तीस मात्रा) प्रतिमाह और गोसवार भत्ता 
रूपये 20,/--रूपये बीस मात्रा) प्रतिमाह के स्थान पर रूपये 60,//-(रूपये साठ मात्रा) 
प्रतिमाह देय होगा। 

3. पर्यवेक्षक कानूनगो (भू-लेख निरीक्षकों )को अपने सामान्य. कार्य के अतिरिक्त पुलिस 

. संबंधी कार्य के लिए पूर्व में अनुमन्य रूपये 450,//-(रूपये एक सौ पचास मात्रा) 
प्रतिमाह के प्रतिकर भत्त्ते के स्थान पर रूपये 300,/-(रूपये तीन सौ मात्रा) प्रतिमाह की 
दर से प्रतिकर भत्ता इस शर्त के साथ देय होगा कि पुलिस कर्मिको की भांति अवकाश के 
दिनों कार्य करने के एवज में एक माह तक अतिरिक्त वेतन की मांग नहीं कौ .जायेगी। 

4... पटवारियों एवं भू-लेख निरीक्षकों से संबंद्ध अनुसेवकों को पूर्व में अनुमन्य रूपये 

. 650/- रूपये साठ मात्रा) प्रति माह के प्रतिकर भत्ते "के स्थान पर रूपये 420,//--[रूपये 
एक सौ बीस मात्रा) प्रतिमाह की दर से प्रतिकर भत्ता उन्हीं शर्तों के अधीन देय होगा। 

5. उक्त भत्तों में पुनरीक्षण शासनादेश निर्गत करने की तिथि से ही माना जायेगा। 
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65. उक्त स्वीकृति के संबंध में होने वाला ब्यय संबंधित वित्तीय वर्ष के आय-ब्यय की 
अनुदान संख्या-06  लेखाशीर्षक-2029-भू-राजस्व-00 आयोजनेत्तर -403-भू-अभिलेख 
-03 जिला अधिष्ठान -00- के अन्तर्गत सुसंगत प्राप्त ईकाईयों के नामें डाला जायेगा। 

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-885 // वि0अनु0-3 ,/ दिनांक 25 नवम्बर, 
2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं। 


भवदीय, 


(नृपसिंह नपलच्याल), 
प्रमुख सचिव | 
संख्याःएवं तद॒दिनांकित | 
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 

महोलेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून | 

समस्त कोषाधिकारी,(हरिद्धार को छोड़कार) उत्तरांचल। 

मंडलायुक्त,कुमायूँ एवं गढवाल, उत्तरांचल | 

समस्त जिलाधिकारी,(हरिद्वार को छोड़कार) | 

निदेशक एनआईसी सचिवालय परिसर, देहरादून। 

वित्त अनुभाग-3 
" शार्ड फाईल। 


7४७9 ए # ७ ७ :+ 


' आज्ञा से, 
(नृपसिंह नपलच्याल), 
. प्रमुख सचिव । 
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संख्या-05 जी0 आई0-4 ,/ (() / 2005 
प्रेषक, 
एन0एस0 नपलच्याल, 
प्रमुख सचिव, 
उत्तरांचल शासन | 
सेवा में, 


ने 


. मुख्य राजस्व आयुक्त, 
उत्तरांचल ,देहरादून। 
2. आयुक्त, 
गढवाल / कुमायू मण्डल, 
3. समस्त जिलाधिकारी, 
उत्तरांचल | 

राजस्व विभाग देहरादून:दिनांक 24 मार्च,2005 
विषय- भारत सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत महिला सशकक्‍तीकरण हेतु 

सरकारी भूमि को पात्रा ब्यक्तियों में आवंटित करते समय आवंटन पत्रा/पदटे में 

पति पत्नि का नाम संयुक्त रूप से दर्ज करने के संबंध में। 
महोदय, 

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने के निवेश हुए कि भारत सरकार के 
“कॉमन मिनिमम प्रोग्राम” के तहत महिलाओं का सशक्तीकरण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। इस 
उद्देश्य की प्राप्ति हेतु महिलाओं को भूमि पर समान अधिकार. दिया जाना भी आवश्यंक है। भारत 
सरकार द्वारा इस संबंध में प्रदेश स्तरीय कार्यवाही से अवगत कराने की अपेक्षा की गई है। 
2- . . पूर्ववर्ती उत्त्तर प्रदेश शासन द्वारा भूमि आवंटन कार्यकम के अन्तर्गत पात्रा ब्यक्तियों को 
भूमि आवंटित करते समय आवंटन पत्रा,/पद्टा विलेख पति पत्नि के संयुक्त नाम से जारी करने के 
आदेश निर्गत किए गये -थे। भारत सरकार द्वारा भी महिलाओं के सशक्तीकरण के अन्तर्गत 
महिलाओं को समान अधिकार दिये जाने के उद्देश्य से महिला का नाम भी संयुक्त रूप से भूमि 
आवंटन संबंधी आदेश,/पद्टो में लिखे जाने की अपेक्षा की जा रही है। 
3- इस संबंध में उत्तरांचल शासन सरकार द्वारा भी भविष्य में पात्रा ब्यक्तियों को भूमि 
आवंटन के समय अनिवार्य रूप से पात्रा ब्यक्तियों के साथ उसकी पत्नि का नाम भी संयुक्त रूप 
से आवंटन आदेश,/पदढ्टा विलेख में अंकित किए जाने का निर्णय लिया गया है। 
थ- कृपया तदनूसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। 


भवदीय, 


एन0एस0 नपलच्याल, 
प्रमुख सचिव | 
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कम संख्या-78 (क) 
पंजीकृत संख्या-यू0ए0 // टी0एन0-30 /03 
(लाईसेन्स दू पोस्ट विदाउट प्रीमेमेन्ट) 
सरकारी गजट, उत्तरांचल 
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित 
असाधारण 
विधायी परिशिष्ट 
भाग--4 खण्ड (ख) 
(परिनियत आदेश) 
देहरादून,सोमवार, 43 जून, 2005 ई0 
जेष्ठ--23,4927 शक सम्वत 
उत्तरांचल शासन 
राजस्व विभाग 
संख्या-390,/48(4) / 2005 


अधिसूचना 


प0आ0-68 
राज्यपाल उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 4904 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की 


धारा 24 के साथ पठित उत्तर प्रदेश भूमि लेख नियमावली, 4958 (यू0पी0 लैण्ड रिकार्ड्स मैनुअल) 
,जो उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 4904. (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त)|अधिनियम संख्या 
3,904) के अधीन जारी की गई है। के अध्याय क-8 के नियंम क--424 में संशोधन करने के 


लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-- 
उत्तर प्रदेश भूमि लेख(उततरांचल संशोधन) नियमावली, 2005 


4. (3) .यह नियमावली उ0 प्र0 भूमि लेख(उत्तरांचल संशोधन)नियमावली, संक्षिप्त नाम 

2005 कही जायेगी। 5 और प्रारंभ 
(2) यह गजटठ में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 

2. 30 प्र0 भूमि लेख नियमावली,4958 (जिसे यहां आगे उक्त 

नियमावली कहा गया नियम क-424 है) के अध्याय क-8 (उन क्षेत्रों के लिये, क्ियम-क 

जिसमें 4950का उ0प्र/जमीदारी) संशोधन विनाश का भूमि अधिनियम 424 का 

लागू है) के नियम क-424 के भाग-4 के उपनियम(4-क) के खण्ड संशोधन 

ख) के पश्चात निम्नलिखित खंण्ड अंतःस्थपित किया जायेगा, 

अर्थात: “ग(ग)” विशेष श्रेणी के भूमिधर द्वारा धारित हो। ' 


आज्ञा से 
- एन0एरा0नपलच्यांल, 


प्रमुख सचिव | 
संख्या एवं तद्दिनांक| 
प्रतिलिंपि-विज्ञप्ति के अंग्रजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशंक, राजकीय गुद्रणालय,रूड़की - 


. को इस अनुरोध के साथ. प्रेषित कि प्रश्नगत नियमावली को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट : 
- के भाग-4 (खण्ड-ख) में प्रकाशित कर दिया जाये और नियमावली की हिन्दी की 2500 एवं 


&0 


अंग्रेजी की 4200 मुद्रित प्रतियाँ प्राथमिकता के आधार पर राजस्व विभाग, उत्तरांचल सचिवालय को 
तुरन्त भिजवाने की ब्यवस्था की जाये। 


आज्ञा से 
(सोहन लाल), 
अपर सचिव। 
संख्या एवं तद्दिनांक | 
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 
4-. समस्त प्रमुख सचिव सचिव उत्तरांचल शासन | 
2- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून। 
3- आयुक्त, कुमॉयू /गढ़वाल मण्डल,उत्तरांचल। 
4- . महानिरीक्षक निबंधन, उत्तरांचल | 
5-. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल | 
6-. निदेशक एन0आईए0सी0 उत्तरांचल। 
7-. गार्ड फाईल। 
आज्ञा से 
(सोहन लाल), 


अपर सचिव । 


ह 


संख्या:यू0ओ0 82,/राजस्व /2004 


प्रेषक, 
एस0के0दास, 
प्रमुख सचिव, 
उत्तरॉँचल शासन 
सेवा में, 
मुख्य राजस्व आयुक्त, 
उत्तरॉचल देहरादून | 
भूमि संसाधन शाखा (राजस्व) देहरादून-दिनॉक 28,जनवरी 2002 
विषय :- भूमि अर्जनज अधिनियम 4894 यथा संशोधित की धारा-44 के अंतर्गत एवार्डस की 
घोषणा के निमित्त अधिकार का प्रतिनिधायन 
महोदय, 


उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय 
शासनादेश संख्या 6-5(4),/87-84-रा0-43,दिनॉक 45,सितम्बर 4987 एवं 05 अगस्त 4988 तथा 
शासनादेश संख्या 6(5)(),/87-84र0-43 दिनाक 02 सितम्बर 4994 में जारी आदेशों को संशोधित 
करते हुये आज्ञा प्रदान करते हैं कि भूमि अर्जन के समस्त मामलों में निम्नलिखित व्यवस्थाओं के 
अनुसार अभिलेखों का परीक्षण एवं जॉच तथा पूर्वानुमोदन प्राप्त करके अधिनियम की धारा-3(सी) में 
परिभाषित कलेक्टर अभिनिर्णय की घोषणा करेगें :- 
4. 20000000 /-([दो करोड़ रूपये) तक की धनराशि के अभिनिर्णय की जॉच एवं पूर्वानुमोदन 
सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा । 
2. 2,00,00,000,/-(दो करोड़ रूपये) से अधिक किन्तु 5,00,00,000//-पॉँच करोड़ तक की 
धनराशि के अभिनिर्णयों पर जॉच एवं पूर्वानुमोदन सम्बन्धित मण्डलायुक्त करेगें | 
3, 5,00,00,000//-पाँच करोड़ रूपये से ऊपर के अभिनिर्णयों की जॉच एवं पूर्वानुमोदन मुख्या 
राजस्व आयुक्त, उत्तरॉचल करेगें । 
कृपया “उपरोक्त आदेशों से समस्त जिलाधिकारियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत 
कराने का कष्ट करें। 
यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 972,“वि०अनु-9 2002 विनॉक ॥0,जनवरी 
2002 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है। 
' भवदीय, 
(एस0के0दास) 
प्रमुख सचिव | 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
4. समस्त प्रमुख सचिव,“सचिव, उत्तरॉचल शासन | 
2... समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी,उत्तरॉँचल राज्य।.... 
“3, '. समस्त भूमि अध्यापष्ति,/ विशेष भूमि अध्याप्ति अभिकारी उत्तरॉचल राज्य | 
4... ' वित्त अनुभाग-3। । 
5 गार्ड फाइल | 53, कद शव म आ: 
| ८०8 हे 
'(सोहन लाल) 
अपर सचिव । 
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संख्या-703 //4--43--2004--8-(3) / 4--43--2004--8--(3) / 2004--रा0-43 


प्रेषक, 
श्री कपिल देव 
प्रमुंख सचिव 
उत्तर प्रदेश शासन | 
सेवा में, 
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश | 
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश | 
राजस्व अनुभाग-43 | लखनऊ: दिनॉक 27 मई, 2004 


विषय : प्रदेश की “औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 के अन्तर्गत 
अवस्थापना सुविधाओं एवं उसके सदृश सेवा क्षेत्र को दिये जाने 
वाले प्रोत्साहन /लाभ के सम्बन्ध में । 


महोदय 


उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश की औद्योगिक 
एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने निम्नवत प्रोत्साहन दिये जाने का 
निर्णय लिया है:-- 
4.... अवस्थापना सुविधाओं के सदृश की सेवा क्षेत्र के ऐसे उपकम जो निम्नलिखित श्रेणी में 
आच्छादित हैं तथा राज्य सरकार व कन्द्र सरकार के निर्धारित शर्तों एवं मानकों को पूरा करते हों 
के दा भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तो अध्यापित व्यय से भी छूट दी 
जायेगी :-- 
(क) प्रदेश के किसी भी भाग में स्थित निर्धारित सुविधाओं से युक्त मल्टी फैसिलिटि चिकित्सालय 
जिनकी स्थापित क्षमता न्यूनतम ॥00 बेड है और जिन में चिकित्सा सुविधाओं हेतु प्रयुक्त क्षेत्रफल 
निर्धारित सीमा से अधिक है। 
(ख) प्रदेश में स्थित निर्धारित सुविधाओं से युक्त अति विशिष्टिता चिकित्सालय | 
(ग) विकास खण्ड मुख्यालय (जो जिला व तहसील मुख्यालय से भिन्‍न हो) पर स्थित 
निर्धारित सुविधाओं से युक्त ऐसे चिकित्सालय जिनकी स्थापित क्षमता न्यूनतम 50 बेड की हो | 
(घ) विकास खण्ड मुख्यालय से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित निर्धारित सुविधाओं से युक्त ऐसे 


' - चिकित्सालय जिनकी स्थापित क्षमता न्यूनतम 30 बेड हो । 


(ड) विकास खण्ड मुख्यालय(जो जिला मुख्यालय 'से भिन्‍न हो) पर स्थित ऐसे . 
तकनीकी ,सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान जिनमें शिक्षारत छात्रों, प्रशिक्षुओं की न्यूनतम संख्या 
-75 हो और जिनमें. चलाया जा. रहा पाठयकम राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो। . ' गे 
. (घ)..... निर्धारित सुविधाओं से युक्त तथा निर्धारित शर्ते पूर्ण करने वाले ऐसे मेडिकल व डेन्टल . 


''. कालेज अन्य शिक्षण संस्थाएं मल्टी प्लैक्स सिनेगा घर शापिंग माल्स इन्टरटेनमेंट सेंन्टर्श , जिनमें. 


5 भवन और गशीनंरी की कुल लागत रूपया-40 करोड़ से कम न हो। 


:. 4.2. उपरोकक्‍त- संस्थाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पूर्व विषय से संबंधित विभागों यथा 


चिकित्सा / शिक्षा,“ मनोरंजन कर के जिला रतरीया प्रभारी अधिकारियों के समक्ष “प्राज़ेक्ट प्लान" .. 
' सहित प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रोजेक्ट को संबंधित अधिकारी अपनी संस्तुति .. 


९0 


सहित जिलाधिकारी को अग्रसारित करेंगें, जो ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर अध्याप्ति व्यय से छूट 
प्रदान करने का निर्णय लेगें। यदि प्रतिकर का अनुमोदन मण्डालायुक्त या राजस्व पंरिषद के स्तर 
से होना हो तो इस छूट का अनुमोदन भी उसी स्तर से लिया जायेगा। 
4.3. निर्दिष्ट.प्रयोजनों हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही सम्पादित कर अर्जन निकाय को भूमि 
का कब्जा दिये जाने की तिथि से 03 वर्ष के भीतर निर्धारित प्रयोजन हेतु वास्तव में प्रयोग शुरू 
करना कम्पनी संस्था के लिए अनिवार्य होगा। यदि 03 वर्ष के उपरान्त भी ऐसा नहीं किया जाता 
है तो अर्जन व्यय की राशि एवं उस पर 45 प्रतिशत शास्ति शुल्क प्रति वर्ष की दर से वसूल करले 
हुए नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से संबंधित कम्पनी /संस्था को लिखित में यह नोटिस दी जायेगी, कि 
वे यदि 02 वर्ष(कब्जा दिये जाने की तिथि से 05 वर्ष) के अन्दर निर्धारित प्रयोजन के लिए उसका 
उपयोग नहीं करते हैं तो ऐसी समस्त भूमि सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित कर 
ली जायेगी। इसके बावजूद यदि निर्धारित प्रयोजन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो 
भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायें। 
2. औद्योगिक इकाईयों द्वारा भविष्य में विस्तारीकरण हेतु व्यवस्थित भूमि का अधिग्रहण 
कराये जाने से उद्योगों का विस्तारीकरण रूक जाता है तथा उद्यमियों का समय तथा धन भूमि 
अवमुक्त कराने हेतु अपव्यय होता है |अतएव एतद्पश्चात ऐसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया 
जायेगा। इस संबंध में यदि संस्था के पास उसकी आवश्यकता से अधिक भूमि है तथा भूमि 
अधिग्रहीत किया जाना जनहित में आवश्यक हो तो उद्योग निदेशक से आवश्यकता न होने का 
प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ की जायें | 

5223, प्रोत्साहन /छूट तत्कालिक प्रभाव से अनुमंन्य होंगें तथा शासन के अग्रिम आदेशों तक 
लागू रहेंगें। ः 


भवदीय, 
(कपिल देव) 
प्रमुख सचिव 


संख्या-703 (4),//-43--2004 तद॒दिनाकित। 


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
१. समस्त प्रमुख सचिव,/सचिव,उ0प्र0 शासन | 
2. औ0वि०आयुक्‍्त एंव... प्रमुख. सचिव, औए०वि0उ0प्र00 शासन को उनके 
अर्द्धशा0प0सं0--46 ,“ औ0वि0आ0 / 2003--2004,/30 ब0 दिनाक 24 फरवरी, 2004 के कम में 
सूचनार्थ। 
3... प्रमुख सचिव, मा0० मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन। 


फ़ ल्च क़ छा 


स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ9प्र0 शासन | 

निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ9प्र0/लखनऊ | 

समस्त विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उ0प्र0 को. अनुपालनार्थ 

राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग | पा ये 

गार्ड फाइल हेतु। मय की 

की के . आज्ञासे, .. 
5 (कपिल देव) 


है 


कम संख्या-422(ख) पंजीकृत 
संख्या-यू0ए0 / डी0एन0-30 / 03 
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीमेन्ट) 
सरकारी गजट,उत्तरॉचल 
उत्तरॉचल सरकार द्वारा प्रकाशित 
असाधारण 
देहरादून,वृहस्पतिवार, ।5सितम्बर,2005 ई0 
भाद्रपद 24,4927 शक सम्वत्‌ 
उत्तराॉँचल शासन 
साजस्व विभाग 
संख्या 422 / 48(4) / 2005 

विज्ञप्ति, 

अधिकार 
भूमि अर्जन अधिनियम 4894(अधिनियम संख्या 4, 4894) की धारा 3 के खण्ड(ग) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करके एवं राजस्व (क) विभाग,उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्तिअधिकार) संख्या 
359 / क-5-2(2)67 लखनऊ,दिनॉक09 जुलाई,979 को उत्तरॉचल राज्य के राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 
आने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में रदूद करते हुए राज्यपाल,इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की 
तारीख से,प्रतत्येक डिप्टी कलेक्टर को जिसने डिप्टी कलेक्टर के पद पर स्थायी अथवा स्थानापन्‍न 
रूप में एक वर्ष से अधिक समय तक सेवा की हो, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत छन जिलों में 
कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करते है। जहाँ भी वे समय समय पर 


डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थापित हों। 
आज्ञा से, 


एन0एस0नपलच्याल, 
प्रमुख सचिव। 


2.उत्तरॉचल असाधारण गजट,5सितम्बर, 2005' ई0(भाद्रपद 24,4927 शक सम्वत) 
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संख्या : 445 /राजस्व / 2003 





प्रेषक, 
सोहन लाल, 
अपर सचिव, 
उत्तरांचल शासन | 
सेवा में, ह 
समस्त जिलाधिकारी, 
उत्तरांचल शासन। 
भूमि संसाधन शाखा (राजस्व) देहरादून : दिनांक : 30 अप्रैल,, 2003 
विषय : तहसीलों म॑ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति में नियम 22-बी का लाभ 
प्रदान किये जाने के संबंध॑ | 
महोदय, 


उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल 
महोदय शासनादेश संख्या 8044 / 4-4--94--62बी-4 / 94 दिनांक 5.4.95 एवं शासनादेश संख्या 
आरएएम 445 / 98 / 4--4--97-62बी-4 ,/ 94 दिनांक 28.4.99 कें द्वारा पदों के उच्चीकरण के 
फलस्वरूप तहसीलों में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों को छोड़र, सानन्‍्य प्रकिया के अन्तर्गत 
नियमानुसार पदोन्नति प्राप्त प्राप्त प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन का निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह 
खण्ड-2 भाग-2 से 4 मूल नियम 22 बी में निहित प्रकिया के अधीन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते है। 


2- कृपया तदुनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। 
भवदीय, 
(सोहन लाल), 
अपर सचिव | 


प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
महालेखाकार, उत्तरोचल, देहरादून । 
मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून | 
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल | 
समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल। 
' वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन। 
गार्ड फाईल | 


छा छा कं ६० ७ _+ 


'आंज्ञा से, . 
सोहन लाल) 
अपर सचिव 
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संख्या- 57 /48(4) // 2005 


प्रेषक, 

एन0एस0नपलच्याल, 

प्रमुख सचिव, 

उत्तरांचल शासन | 
सेवा में, 

समस्त जिलाधिकारी, 

उत्तरांचल | 

(जनपद हरिद्वार को छोडकर) 
राजस्व विभाग देहरादून दिनांक 25 जनवरी,2005 
विषय- नवसूजित तहसील / उपतहसीलों के पदों के सृजन की स्वीकृति। 
महोदय, 


उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-462 राजस्व, 2003 दिनोक 22 
सितम्बर,2003 शासनादेश संख्या-22 / राजस्व // 2003 दिनोक 24 जनवरी,2004 तथाशासनादेश 
संख्या--82 /“ राजस्व /2004 दिनांक 4 फरवरी 2004 के द्वारा कमशः 49, 49 एवं 454 अथीत कुल 
489 पदों का सर्जन 42 तहसीलों एवं एक उपतहसील के लिए किया गया था। अब शासन स्तर पर 
तहसीलों एवं उप तहसीलों के पदों का पुनगठन करने के निर्णय के कम में प्रति तहसील एवं उप 
तहसीलों हेतु तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी हेतु अनुमन्य पदों के पुर्ननिर्धारण के उपरान्त पूर्व में 
उक्त नई तहसीलों के लिए पदों के सृजन के उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 22.9.2003 

दिनांक 24.4.2004 एवं दिनांक 4.2.2004 को निरस्त करते हुए उत्तरांचल मे विभिन्‍न चरणों में अब 
तक नवसूजित कुल 29 तहसीलों एवं 06 उप तहसीलों कुल 35 इकाईयों का-सृजन परिशिष्ट-4 के 
अनुसार किया गया था, के भौतिक आधार पर छोटा हो जाने तथा जनसंख्या कम होने के 
फलस्वरूप तहसील ,उप तहसील में कार्य लगभग समान हो गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह 
कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नव सृजित सभी 35 तहसीलों एवं उप तहसीलों क॑ लिए 
निम्नानुसार आदेश॑ निर्गत होने की तिथि अथवा पदों को भरे जाने की तिथि जो भी पूर्व में हो, से 
दिनांक 28.2.2005 तक के लिए बशर्ते कि उक्त पद बिना किसी सूचना के इसके पूर्व समाप्त न 
कर दिये जायं। सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 


तहसील / उप तहसील 


सिनाल आर 
नायब तहसीलदार 
का 3000:6000 
गई | मोहर्रि जुडिशियल | 3050-4590 
5. 8 वशिलवाकी नवीस | 0०७0 
| [6] क्वटा एड्री आपेटर | छा 7 
+ [7 बअंकीदार | गे 


कि जीन ऊन नतन।तखझ; तत्व जकत+क००न नम ७- 



















तहसील कार्यालय हेतु पद 





तहसीलों का आकार छोटा होने, जनसंख्या कम होने एवं कार्य की कमी को देखते 
.ए दों तहसीलों पर एक उप जिलाधिकारी का पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस 
प्रकार उप जिलाधिकारी के क्षेत्राधिकार का पुनवर्गीकरण करते हुये परिशिष्ट-2 के अनुसार दो 
तहसीलें पर एक॑ उप जिलाधिकारी रखने पर निम्न प्रकार से उप जिलाधिकारी के 40 अतिरिक्त 
पदों एवं उनके स्टाफ के सृजन की आवश्यकता होगी :- 


शलिपिक-सह-डाटा इन्ट्र आपरेटर 


पशकार 


वाहन चालक ॥ 


2550-3200 





4- पूर्व से स्वीकृत 9 उप तहसीलों के उच्चीकृत होने और उपरोक्तानुसार पदों के 
सृजन की आवश्यकता होने के कारण इन 9 उप तहसीलों यथा-जखोली, धनोलटी, जाखणीधार, 
बेरीनाग, बाजपुर, गदरपुर, रामनगर, कालादुगी, बेतालघाट में पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 
स्वीकृति समस्त पदों (कुल 74) को एतद्द्वारा निरंस्त' किया- जाता है और उक्त तहसीलों हेतु अब 
उपरोक्त पुनर्गठन के अनुसार पद सृजित माने जायेंगें। ््ि 

5- उक्त पदधारकों का उक्त पद के वेतन के अथवा शासन द्वारा समय-समय पर 
अनुन्य किये गये मंहगाई भत्ताः एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगें।. आम 


6-..... उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तद््‌विषयक संवर्गों के अस्थाई अभिवृद्धि के रूप... .. 
में माने जायेंगें। | जी ४9 





58 
7-- उक्त पदों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर प्रदेश के यथासम्भव 
जनपदों / सम्बन्धित जनपदों से उपलबध छटनीशुदा/सरप्लस कर्मियों के पूल से प्रथम वरियता के 
अनुसार भरे जायेंगें और इस प्रकार से पद उपलबध न होने पर ही संगत सेवानियमावली की 
व्यवस्थानुसार भरे जायेंगें। 
8-- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक अनुदान 


संख्या-65-लेखाशीर्षक--2053-जिलाप्रशासन-00--आयोजनेत्तर--093--जिला स्थापायें--03 कलैक्टरी 
स्थापना के अन्तर्गत संसुगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा। 


9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-2232 / वि0अनु0-3 ,/ 2004 दिनांक 
45--2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। 
भवदीय, 
(एन0एस0नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव | 


संख्या एवं तद्दिनांक। 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
महालेखाकर, उत्तरांचल, देहरादून | 
मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून | 
आयुक्‍त कुमारऊँ / गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल। 
वरिष्ठ षाधिकारी सम्बन्धित जनपद | 
वित्त अनपुभाग-3 
गार्ड फाईल। 


छ छा + ७० ७ :+ 


आज्ञा से, 


(सोहन लाल) 
अपर सचिव। 


संख्या :499(2) ,/ 48(4)2005 


ग्रेषक, 
एन0एस0 नपलच्याल , 
प्रमुख सचिव, 
उत्तरांचल शासन | 
सेवा में, 
मुख्य राजस्व आयुक्त, 
उत्तरांचल 
देहरादून | 
राजस्व विभाग देहरादून दिनांक 3 मार्च, 2005 
विषय- वरिष्ठ सहायक के पदों को ज्येष्ठ सहायक के पद में उच्चीकृत किये जाने के 
संबंध में। 
महोदय, 


उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या-499(4) / 48(4),/ 2005 दिनांक 34 मार्च,2005 के 
द्वारा कलैक्ट्रेट. में रू0 4500-7000 वेतनमान के ज्येष्ड सहायक के पदों का उच्चीकरण तहसीलों के 
लिए रू0 5500-9000 के वेतनमान में प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर किया गया है | अतः 
शासनादेश के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय कलेक्ट्रेट अधिष्ठान 
देहरादून में -2, पौडीगढवाल में -4, टिहरी गढ़वाल में -१,बागेश्वर में -4, चमोली में -2पद 
अर्थात कुल 7 ज्येष्ठ सहायक के अस्थायी संवर्गीय पदों को वेतनमान: रू0 4500-7000 में 
शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पदों को भरे जाने की तिथि ,जो भी बाद में हो से दिनांक 
28--2-2006 तक के लिये बशर्ते कि ये पद इससे पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर 
दिये जाये , सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। 


2 उक्त पदों का सृजन इस शर्त के अधीन है कि जैसे -जैसे वरिष्ठ सहायकों के 
पदधारकों की पदोन्नति ज्येष्ठ सहायक के उक्त पदों पर हो जायेगी, वैसे -वेसे कलैक्ट्रेट के उतने 
ही वरिष्ठ सहायक के पद सवतः: ही समाप्त माने जायेगे। 


3- उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप 
में माने जायेगें। ह 
4- उक्त पदधारकों को वेतन के साथ-साथ समय-समय पर प्रसारित आदि अनुसार 


अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ता भी देय होगे। 


5-- उक्त पदों पर उ0.प्र0 जिला कार्यालय (कलैक्टरी) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली के 
. नियम -5 में उल्लिखित श्रेणी -ख,श्रेणी-ग के स्थाई पदाधारियों से पदोन्नति द्वार नियमावली के 
» अन्य प्राविधानों के अनुसार की जायेगी और इस प्रकार पदोन्‍नति का वेतन निर्धारिण वित्तीय नियम 
«संग्रह खण्ड 2 भाग 2से4 के मूल नियम -22 पर अंकित सम्प्रेज्षा अनुदेश -4- के अनुसार होगा। 


8- उक्त मद में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय -वययक के मद 
संख्या -6लेखाशीर्षक--2053-जिला प्रशासन--आयोजने त्तर--093-जिला रथापना कलैक्क्टरी रथापना 
के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा। 


४, # 


यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-449 /वि0अनु0-3 / दिनाक 3॥ 
मार्च 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है। 


भवदीय 
(एन0एस0 नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव | 
संख्या एवं तददिनांक। 
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
4-महालेखाकार ,उत्तरांचल देहरादून। 
2- आयुक्त क॒मायू /गढवाल मण्डल, उत्तरांचल। 
3- जिलाधिकारी,चमोली,देहर[दन,पौडी,टिहरी,बागेश्वर | 
4- वित्त अनुभाग-3 
5- गार्ड फाईल | 
आज्ञा से 


(एन0एस0 नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव | 


था 


उत्तरांचल शासन 
राजस्व विभाग 
पंत्राक संख्या 530 / 48(4) / 2005 
देह रादून दिनाक 6 अगस्त,2006 


कार्यालय ज्ञाप 


शासनादेश संख्या ॥7 /2(» /2005 दिनांक 29-7-2005 के द्वारा सूचना का 
अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-2(एच) के अन्तर्गत उत्तराचंल शासन के सम |स्त विभोगों एवं 
विभागाध्यक्षों को लोक प्राधिकारी घोषित किया गया है। इस अधिनियम के कियान्वयन हेतु राजस्व 
विभाग के अन्तर्गत धारा-5(॥) के अन्तर्गत लोक सूचना घारा -5(2) सहायक लोक सूचना अधिकारी 
एवं धारा 49 के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी को निम्न प्रकार नामित किया जाता है :- 
कार्यालय मुख्य राजस्व आयुक्त 


लोक सूचनाधिकारी अपर मुख्य राजसव आयुक्‍त, 
. । उत्तरांलच। 

विभागयी अपीलीय अधिकारी मुख्य राजस्व आयुक्ट उत्तरांचल। 
2. आयुक्‍त गढवाल मण्डल /कुमायू मण्डल 

34. लोक सूचनाधिकारी जिलाधिकारी 

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी आयुक्त गढवाल / कुमायू 
3. कार्यालय जिलाधिकारी ह 

(।) लोक सूचना अधिकारी जिलाध्किारी 

(2) सहायक़ लोक सूचना अधिकारी उप जिलाधिकारी-सम्बन्धित सब 

" डिविजन। 

(3) विभागीय अपीलीय अधिकारी आयुक्त गढवाल / कुमायू 
4- तहसील स्तर 

(3) लोक सूचना अधिकारी ह तहसीलदार 


(3) विभागीय अपीलीय अधिकारी उप जिलाधिकारी 
ह ... ह0 


(नूप सिंह नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव। 


(० 


3. “हल 


उत्तरांचल शासन 
राजस्व विभाग 
संख्या 234 / >५/(-2 / 2005 
देहरादून दिनाक 02सितम्बर,2006 
अधिसूचना 


राज्यपाल उत्तरांचल (लाक संवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह ग के पदों पर 


सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली 2003 के नियम -+ द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए समूह 
ग॒ के पदों पर सीधी भर्ती के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशान की तारीख से सामान्य 
श्रेणी /अन्य पिछड़ा वर्म के अध्यर्थियों के लिए रू 80/-(रूपये अस्सी मात्र) अनुसूचित्त जाति 
/अनुसूचिकत जनजाति के अभ्यश्रियों के लिए रू 40/- (चालीस) मात्र तथा सभी वगो के 
निःशक्तों लिएउ रू0 25 (पच्चीस) का शुल्क अवधारित करते है। 


आज्ञा से 
ह0 
(नृप सिंह नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव। 


संख्या 2344(4) / &(7८7४८/2 / 2004 तददिनांक । 


. गार्ड फाईल। 


प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनाभ्र एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन 

सचिव थी राज्यपाल उत्तरांचलं 

समस्त जिलाधिकारी ,उत्तरांचल । 

समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल। 

स्थानिक आयुक्त ,नई दिलली। ह 

सचिव लोक सेवा आयोग ,उत्तरांचल हरिद्वार। 

निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि द उक्त 
आदेश को गजट में प्रकाशित कर इसकी 4000 प्रतियाँ उपलब्ध करायें । 
निबन्धक, उच्च न्यायालय .उत्तरांचल नैनीताल | 

आयुक्त अनु0जाति तथा अनु0जनजाति ,उत्तरांचल वेहरादून। 

सचिव विधान सभा उत्तरांचल देहरादून । 

समस्त मंत्रियों के निजी सचिवों को मा0 मंत्रिगणों के सूचनाभ । 
सचिवालय के समस्त अनुभाग | 


आज्ञा से 
ह0 


(सुरेन्द्र सिंह रावत) 
अपर सचिव 


उत्तरांचल शासन 
राजस्व विभाग 
संख्या 530(3) //8(4) ,// 2005 
देहरादून दिनाक 22सितम्बर,2006 


कार्यालय-ज्ञाप 
कार्यालय आदेश संख्या -530,/4800) / 2005 दिनांक 5 सितम्बर,2005 के द्वारा 
सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा-5 एवं धारा -39 के अन्तर्गत राजस्व विभाग 
उत्तरांचल शासन के अधीन लोक सूचना अधिकारी ,सहायक लोक सूचना अधिकारी प्रथम विभागीय 
अपीलीय अधिकारी को चिन्हित कर नामित किया गया है। जिसकी छाया प्रति संलग्न कर सूचनार्थ 


प्रेषित है। 
(सोहन लाल) 


अंप्रर सचिव 
संख्या एवं तद्दिनांक 
प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनाभ्र एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-- 
4- समस्त प्रमुख सचिव सचिव, उत्तरांचल शासन 
2- सचिव सूचना उत्तरांचल शासन। 
3- मण्डलायुक्त कुमॉयू,/गढवाल मण्डल,उत्तरांचल | 
4- समस्त जिलाधिकारी ,उत्तरांचल । 
5-- निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री उत्तरांचल । 
6- निजी सचिव मुख्य सचिव,उत्तरांचल शासन। 
7- निजी सचिव अपर मुख्य सचिव,उत्तंराचल शासन। 
8- निदेशक एन0आई0सी0उत्तरांचल | 
9- .. गार्ड फाईल। 
ै आज्ञा से 
ह0 
(सोहन लाल) 


अपर सचिव 


ही 
० 


संख्या- 4540(4) / कार्मिक-2 


प्रेषक, 

आलोक कुमार जैन, 

सचिव, 

उत्तरांचल शासन 
सेवा में, 

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव 

उत्तरांचल शासन 

समस्त जिलाधिकारी » कार्याल्रयाध्यक्ष 

उत्तरांचल 
कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक : 29 मार्च, 2003 
85 राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र। 
महोदय, 


राज्याधघीन लोक सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रकम पर अनुसूचित जातियों 
अनुसूचित जनजातियों व नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था 
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों 
के लिए आरक्षण) अधिनियम 4994 ( यथा अनुकूलित एवं संशोधित) में की गई है। अन्य 
पिछड़े वर्ग का विवरण उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में अंकित है, परन्तु 
अनुसूची-एक में समाविष्ट वर्ग का सदस्य होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण अनुमन्य 
नहीं है, जो उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा () के परन्तुक के साथ पठित 
अनुसूची-दो से आच्छादित होते हैं। 


2- उक्त आरक्षण अधिनियम के तहत आरक्षण सुविधा प्राप्त करने के लिए 
जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा-9 में यह 
प्राविधानित है कि ऐसा जाति प्रमाण पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा तथा ऐसी रीति 
तथा प्रारूप में जारी किया जायेगा जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करें। 


उक्त धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके सरकार द्वारा यह निर्णय 
लिया गया है कि भविष्य में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति अन्य पिछडा वर्ग के 
लिए जाति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट / उप 
जिलाधिकारी // तहसीलदार जिसके क्षेत्र में संबंधित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा वहां 
उसका जन्म हुआ हो द्वारा सभी वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करा कर निर्धारित प्रपत्र में 
अपने हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा। अनाधिकत रूप से जारी किये गये प्रमाण यत्रों पर 
आरक्षण की कोई सुविधा न दी जाए। शासन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित 
जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र के प्रारूप निर्धारित किये गए हैं, 
जो संलग्न हैं। | ५ 9 ्ि 


4-... अनुरोध है कि निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी हारा ऐसे 
प्रमाण पत्र जारी किये जायें व इस प्रकार जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उपर्युक्त 


4५ 


अधिनियम क॑ तहत आरक्षण के संबंध में नियमानुसार चयन की कार्यवाही सुनिश्चित की .. 


जाए 


१5 
5- आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्णय से सभी संबंधित» सक्षम 
अधिकारियों, जो आपके अधीनस्थ हो को अवगत कराने का कष्ट करें तथा विशेष रूप से 
अपने जनपद के प्रत्येक अपर जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट /उप जिलाधिकारी » 
तहसीलदार को सरकार के इस निर्णय से अवगत करा दिया जाये ताकि उक्त नीति के 
अनुसार संबंधित व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में तथा अनुमन्‍्य आरक्षण की 
व्यवस्था को लागू किए जाने में कोर्ड असुविधा न हो। 


भवदीय 


(आलोक कुमार जैन) 
अपर सचिव 
संख्या- 4540(4)/ कार्मिक-2 / तद्दिनांक | 
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
4- सचिव, श्री राज्यपाल महोदय 
2- सचिव, विधान समा, उत्तरांचल 
3- सचिव, मंडलायुक्त, उत्तरांचल 
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्त्तरांवल 
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग। 


| 


आज्ञा से 
(आर0सी0 लोहनी) 


| 


(४ 
कि 


3 
उत्तरांचल की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती /कमारी ....................... 
#सुपुत्र/ सुप्ी: शी २२००२ ४० नरक वास: गरम. २०0४४ जल (0:5:/7 मा लत 
नगर................. जिला........................ उत्तरांचल की......................................... 


जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 4950 (जैसा कि समय-समय 
पर संशोधित हुआ) /संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश 4967 के अनुसार 
जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। 

श्री / श्रीमती / कुमारी ....................... तथा / अथवा उसका परिवार 
उत्तरांचल के ........................ ग्राम.............................. जिला में 
सामान्यतया रहता है। 


स्थान हस्ताक्षर 
दिनांक पूरा नाम 
मुहर पदनाम 


जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी » 
सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार 


उत्तरांचल की अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्न का प्रपत्र 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ........................ 
«पुन / संपत्री आऔी ६२0० २३७४०४०४५४:४३४ निवासी ग्राम. ३6 गहरी, ८०४६-०० 
पल नगर जिला.............................उत्तरांचल की 


जाति के व्यक्ति हैं।यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों तथा अन्य पिछड़े 'वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 4994 की अनुसूची- 


अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। 
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .......................... 


. उक्त अधिनियम, 4994 की अनुसूची-2 से आच्छादित नहीं हैं। 


श्री / श्रीमती / कमारी तथा “अथवा उसका परिवार उत्तरांचल पग्राम................ तहसील.............. 
नगर............ जिला...................... में सामान्यतया रहता है। के 
स्थान ... हस्ताक्षर 

दिनांक... पूरा नाम 

मुहर पदनाम 


जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / 


: सिटी गजिस्ट्रेट /पराना मजिस्ट्रेट /तहसीलद।र 


0 
संख्या-4739 / #»५५९ (2) 2005 


डा0आर0एस0टोलिया, 
मुख्य सचिव, 
उत्तरांचल शासन 
सेवा में, 
प्रमुख सचिव, 
गृह एवं चिकित्सा / वित्त / कार्मिक »/ श्रम एवं सेवायोजन 
परिवहन /राजस्व / खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग। 


सचिव, 

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग / सूचना / सहकारिता 

ग्राम्य विकास /पंचायतीराज / कृषि / महिला सशक्तीकरण 

एवं बाल विकास / आबकारी विभाग। 
कार्मिक अनुभाग- देहरादून: दिनांक 44 जुलाई, 2005 
विषय- लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तरांचल राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा 2002 के 

अंतर्गत चयनित» संस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच के 

संबंध में। 
महोदय, । 
मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तरांचल 
राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा 2002 के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए 
जाने के संबंध में पत्र दिनांक 28.06.2005 आपको भेजा जा चुका है और आप द्वारा 
नियुक्ति पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही होगी। 
2- इस संबंध में आपका ध्यान कार्मिक विभाग के आदेश संख्या 4540, 
कार्मिक-2,// 2002 दिनांक 29.03.2003 की ओर आकूष्ट करते हुए यह कहना है कि 
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को जाति प्रमाण पत्र संदर्भित 
शासनादेश की निर्धारित प्रकिया एवं प्रारूप में इस हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया 
मान्य है। लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तरांचल राज्य सम्मिलित. सेवा परीक्षा 2002 के आधार 
पर चयनित आरक्षित श्रेणी के प्रति चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति 
संबंधित जिलाधिकारी को तत्काल भेजकर उसकी पुष्टि तहसीलों / जिला मुख्यालयों में 
रखी पत्रावलियों व पंजिकाओं से कराई जाए जिसे संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वयं 
प्रमाणित किया जायेगा। यदि किसी मामले में यह पाया जाता है कि आरक्षित श्रेणी से 
संबंधित अभ्यर्थी ने गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाई है तो ऐसे अभ्यर्थियों 
की सूचना विभाग द्वार प्राप्त कर उसे उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल को तत्काल - 
अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दी जाए। इसके साथ ही संबंधित अभ्यर्थी कं. विरूद्ध 
संबंधित जिले में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा दी जाये। 


3- .. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की जाति प्रमाण पंत्र की जांच जिलाधिकारी 

एक माह में पूरा करके संबंधित विभाग के सचिव को अवगत कराया जायेगा। रा 

न ... कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ार्ड रो अनुपालन रुनिश्चित किया जाए।...' 
भवदीय 


डा0 आर0एस0टोलिया 
मुख्य सचिव। 


98 


संख्या- 7739/ #»(९ (2) /2005 तददिनांक 

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित | 
4- समस्त मंडलायुक्त, उत्तरांचल 

2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचलं 


आज्ञा से 


सुरेंद्र सिंह रावत 
अपर सचिव । 


90 


संख्या-766 /एक-4--200॥ 


प्रेषक, 

राकेश शर्मा, 

सचिव 

कार्मिक विभाग, 

उत्तरांचल शासन। 
सेवा में 

समस्त जिलाधिकारी, 

उत्तरांचल | 
कार्मिक विभाग देहरादून दिनांक 09 मई, 2004 
विषय- विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन के संबंध में। 
महोदय, 


* उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विदेशों को भेजे 
जाने वाले विभिन्‍न प्रकार के प्रमाण पत्रों का सत्यापन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग 
द्वारा किया जाता है। शासन स्तर पर सत्यापित करने से पूर्व ऐसे प्रमाण पत्रों को संबंधित 
जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होता है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया 
गया कि ऐसे प्रमाण पत्रों को त्रुटि रहित एवं युक्त संगत बनाने .के उद्देश्य से आप कृपया 
ऐसे अधिकारी जो अंपर जिलाधिकारी स्तर से कम का न हो, को प्रमाण पत्र सत्यापित किए 
जाने हेतु अधिकृत कर दें और उक्त अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर नमूना (हिन्दी एवं 
अंग्रेजी) में तीन प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया यह सुनिश्चित 
कर लें कि ऐसे प्रमाण पत्रों का सत्यापन या तो स्वयं जिलाधिकारी द्वारा अथवा उनके द्वारा 
इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया जाए, अन्य अधिकारी द्वारा किया गया सत्यापन 
शासन को मान्य नहीं होगा। 


शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि आवेदक अपने प्रामण पत्रों 
को सत्यापन हेतु सर्वप्रथम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत 
अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करें और प्राधिकृत अधिकारी प्रमाण 
पत्रों की औपचारिकताओं को पूर्ण कर भलीभांति: परीक्षण / निरीक्षण करके उसे सत्यापित 
करने के उपरान्त पत्र के माध्यम से शासन को सत्यापन हेतु सूचित करें। शासन द्वारा ऐसे 
समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर संबंधित जिलाधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा। जो 
संबंधित व्यक्ति को अपने स्तर से उपलब्ध करायेंगे | 


भवदीय 


राकेश शर्मा . 
' सचिव . 


संख्या-766 / एक--4--2004 तददिनांक 

प्रतिलिपि ह रे हट ' 
4- स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल नई दिल्‍ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत 
प्रमाण पन्नों के सत्यापन के रंदर्भ में सेंट्रल पासपोर्ट आफिस एवं विदेश मंत्रालय भारत 


8॥ 


सरकार के संबद्ध कार्यालय द्वारा इस विषय में प्रेस विज्ञप्ति जारी करवाकर उनके कार्यालय 
के बाहर नोटिस बोर्ड के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित करा दें ताकि संबंधित नागश्कि 
को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में विहित प्रकिया की विस्तृत जानकारी हो सकें। 
2- पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल लखनऊ 
3- सचिवालय के समस्त अनुभाग | 

जाज्ञा से 


राकेश शर्मा 
सचिव | 


संख्या: 7937, ऊार्यिक-- 2, १८६५ 
प्रेषक: 
एस0 कृष्णन 
सचिव 
उत्तरांचल शासन 
सेवा में 
7-समस्त ग्रयुख सचिव, साचिव 
उत्तरांचल शास्न। 
2-स्मस्त विभागाध्यक्ष 
उत्तरंचल | 
३-पस्मस्त जिलाधिकारी 
उत्तरालच 
कार्मिक अनुधाग-2 देहरादूनः दिनाक दविसस्वर 05 200॥ 
विष्य- अधिवर्षता आयु ग्राप्त करने पर कर्मचारी /अधिकारी की सेवा निवृत्ति। 
महोदय 
उपयुक्त विष्य पर युझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0ग्र० शास्नन क 
अधियूचना संख्या-7098,“कार्मिक अनुभागय-/ /“2007  वियोक 28 नवस्‍बर2007 द्वार 
राज्यधीन सरकारी सेककों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष किए जाने का 
निर्णय उ0प्र/ शासन द्वाय लिया गया है। उत्तरांचल राज्य गठन के पश्चात उ0ग्र0 पुर्नयठन 
अधिनियम 2000 के अन्तर्यत सभी संदर्यों के अन्तिम रूप से विभाजन की कार्यवाही पूर्ण नहीं 
हुई है। उ0प्र० शासन द्वारा जारी अधिसूचना के कम में कतिप्य विभागों द्वारा यह जिज्ञासा 
की गई है कि उक्त अधिसूचना के कम में अग्रेत्तर कार्यवाही किस ग्रकार से की जानी है। 
22- भारत सरकार के आदेश संख्या--27,/9,,“2607-एस0आर6(एस) दिनाक ॥7 
सितम्बर 200॥ के द्वाय निम्नलिखित श्रेणी के समस्त कार्मिकों का अन्तिम आवंटन 
उत्तरांचल के लिए कर दिया यया है। ह 
(%) जिनका उत्तर अदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 की घारा 73 में विनिर्देष्ट 
73 जिलों में से एक जिला स्वर॒ अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है ओर जो दिनांक 9 
नवम्बर 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य में आते है अथवा जिनकी सेवायें 
उपसिनर्दिष्ट जिला क्षेत्रेंद के भीतर सायनन्‍्यः स्थानान्तरण हेत अधीनस्थ है अथवा 
(ख) जिनका नियुक्ति प्राधिकारी दिनांक 9 नवम्बर 2000 को और उयके क्षद 
उत्तरांचज ग्रज्य के गढ़वाल और कुमायू डिवीजन का एक ग्रभायीय स्तर का अबिकारी है 
अथवा जिनकी येवायें उपयुक्त डिवीजन क्षेत्रों के अन्दर सामन्यः स्थानान्तरण हेतु अधीनस्थ 
हैं अथवा ह 
(7) जो 9 नवम्बर 2000 तत्काल पूर्व विद्यमान उत्तरांचल राज्य के हिल सब 
कार्डर से सरबन्धित है या जिनकी सेवाये 9 नवम्बर 2000 तत्तकाल पूर्व विद्ययान उत्तर 
प्रवेश राज्य के हिल कार्डर जिलों के अन्दर स्रामन्यतः स्थानान्तरणं हेतु अधीनस्थ है अथवा 
घि) जो दिनांक 9 नवम्बर 2000 को और उसके बांद' उत्तशंबल ग़ज्य के राज्य 
क्षेत्र के भाग में विधेष परियोजना अथवा उपक्रम हेतु नियुक्त हैं और जिनकी सेवाये 9 
नवम्बर 2000 औरठउसके बाद उत्तरांबल राज्य के शज्य क्षेत्र को थाग मोगोलिक क्षेत्र के 
बाहर सामन्यतः स्थानान्तरण योग्य नहीं हैं। कक, हि 
4- कातिपय संवर्गो में केन्द्र सरकार द्वांश उत्तर अ्रदेश पुर्नगठन अधिनियम .. 
2000की धारा 73() के अन्तर्गत अधिकारी ,“कर्गचारियों का अनन्तिम आऑव्टन किया है इसः 
क्र थे सम्यक विद्यारेपयन्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे सेवा संवर्य के 
अधिकारी कर्मचारी जिनका अनन्तिम ,/अन्तिय रुप से आक्ंटन. उत्तरंक्‍ल राज्य को लिए 


।0 


नहीं किया गया है और जी उत्तर ब्रदेश के विकल्पघारी है| 30 नवम्वर 2007 या उसके 
बाद 58 वर्ष की आयु प्राप्त करेगें उन्हें सम्बन्धित विभाय के नियत्रक अधिकारी द्वारा उत्तर 
प्रदेश के लिए अवमुक्त करते हुए उत्तर ग्रदेश के विभागीय युख्यालय में रिपोट करने 
लिए निर्देशित किया जायेगा इसकी सूचना उत्तर श्रवेश के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को भी 
दी जायेगी । 
- इस परिपेक्ष्य यह स्पष्ट करना है कि उत्तरांचल शासन को अधीनस्थ 
राजकीय कर्मचारियों का अधिवर्षणा आयु 58 वर्ष ही है। 
5- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 


भवदीय 
ह० 
(एस0 कृष्णनु) 
सचिव। 
सृख्या-7937(),/ कार्मिक--2 ,“2007तददिनांक 


प्रातिलिफि-निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग्रवाही हेतु प्रेषित / 


/- मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन 
श् मुख्य विनिवेश आयुक्त ,“सीनीयक आयुक्त उत्तरांचल नई दिल्‍ली 
3- पूर्नगठन आयुक्त उत्तरांचल शासन लखनऊ 
4-० मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा० उच्च न्यायाल नैनीताल। 
क- सचिवालय को समस्त अनुभाग। 
आज्ञा से 
ह0 


(एस0 कृष्णन) 
साचिव। 


गा 


संख्या-84 , कार्मिक-.2 ,2002 


प्रेषक, 
एस0० कृष्णन, 
सचिव 
कार्मिक विभाग 
उत्तयंचल शासन । 
सेवा में 
समस्त प्रवुख सचिव सचिव 
उततरांचल शासन / 
कार्मिक अनुभाय--2 देहयदून दिनांक 29 जनवरी,.2002 
बिष्य:- लोक सेवा आयोग को विभनन्‍न पदों के लिये. पद चयन हेतु अधियाचन 
प्रेषित किये जाने के संबंध में । 
महोदय 


' उपयुक्त विषय पर युझे यह कहने का निवेश हुआ है कि तिपय विभागों 
दायर पदोन्‍नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिये जो अधियाचन कार्मिक विभाय 
को प्रेषित किये यये हैं उनमें ऐसे पदों के किलये अधियाचन शामिल हैं जो कि लोक सेवा 
आयोग की परिधि में नही हैं / अर्थात जहां पद शतप्रतिशत पदोन्नति द्वार थरे जाने हैं या 
जहां एक यजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पद पर भर्ती का एक मात्र श्रोत पदोन्‍नति हों 
वहां लोक सेवा आयो के याध्यनम से चयन करने की आवश्यकता नहीं है; बल्कि विभायीय 
चयन समितियों के माध्यम से ऐसे पदों पर चयन किया जाना होगा / 

इस संबंध में उ0प्र/ लोक सेवा आयोग (कर्त्यों का परिसीमन) (गयारहवां 
संशोधन) विनियम ॥992 में निम्न ग्रावधान किये यये हैं / 
पदोन्‍नतियां-- 

पदोन्‍नतियां करने में या पदोन्‍नाति को लिये अभ्यर्थियों की उपयुक्‍तता के 
संबध में अपनाये जाने वाले पिद्वान्तों के संबंध में, निम्नलिखित यायलों में आयोग से 
परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा. अर्थात - 
(क) समह “ग” के उन यदों पर जिनकी सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से नहीं की 
203 है| पदोन्‍नतियां करने में या एक अशजपति पद से दूसरे अयजपाति पद पर पदोन्‍नतियां 
करने में 
खि) समूह “ग” के पदों से सयूह “ख” की पढ़ों पर या एक राजपत्रित पद से दूसरे 
राजप्रत्रित पद पर जहां भर्ती का एक मा श्रोत पदोन्‍नति हो पदोन्‍नतियां केरने में / । 
य) खण्ड (ख) के अन्तर्यती न आने वाले समृह “क” के पदों पर पदोन्‍नतियां करने में/ 

अतः आपसे अनुरोध है कि कृप्या समृह '“ख'” तथा “ग” के पंदों पर 
पंदीनति के संबध यें उपरोक्त ग्राविधान के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें / . | ०€ 


भवदीय . . 
ह0 /- 
, एसशि0 कृष्णन) 


84 
संख्या-840) ,“कार्मिक-2 “2002 तवबृदिनांक 


प्रतिलिपि निस्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु 
प्रेषित +- । 


समस्त विभागयाध्यक्ष,” कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल / 
समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल / 

सचिवालय के समस्त अनुभाय / 

सचिव लोक सेवा आयोग हरिद्वार । 


आज्ञा से 

ह0 /#-- 
(आर0सी0 लोहनी) 
उप सचिव / 


संक्षिप्त नाम 
और प्रारंभ 


अध्यारोही 
प्रभाव 


परिभाषा 


र्थ. नियुक्तियों 
वैनियमितीकरण 


8० 


उत्तराचत शासन 
| कार्मिक अनुभाय-2 
संख्या - 77॥3,” कार्मिक--2 2002 
देहयदूनः दिनांकः 67 अयस्त.2002 
अधिसूचना 
प्रकीर्ण 
संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वाय शक्ति का प्रयोग करके ग़ज्यपाल निम्नलिखित 
निययावली बनाते हैं -- 
उत्तयंचल ( लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्यत पढ़ों पर ) तदर्थ नियुक्तियों का 
विनियमितीकरण नियमावली 2002 
(#/ यह नियमावली उत्तरांचल( लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत दों पर) तदर्थ 
नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली ,2002 कही जायेगी 
2) यह तुरन्त ग्रवृत्त होगी । 
3) यह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्त्यतत आने वाले पदों पर यज्यपाल की नियम 
विधायी शक्ति के अधीन सभी पदों पर लायू होगी / 
2- किसी अन्य नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुये थी इस 
नियमावली अधिप्रभावी प्रभाव होगा। ु 
3३- जब तक कि विष्य या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो। 
(एक)किसी पर के संबंध में नियुक्ति श्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे पदों पर नियुक्त करने के 
लिये यशकक्‍त ग्राधिकारी से है। 
वि) “आयोग” का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग' से है। (तीन) राज्यपाल” का 
तात्पर्य उत्तरंचल के राज्यपाल से है। 


4- (४) किसी ब्यक्ति को 

एएक)जो सेवा में 306.7998 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्ति किया यया हो और 
इसका नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को' उस रुप मेंनिरन्तर सेवारत हो; 

( दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय वियमित नियुक्ति के लिये विहित अपेक्षित अर्हताये 
रखता हो. और 

(वीन)जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या यथास्थिति, पूरी करने के पश्चात किसी 
स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो उपलब्ध हो नियमित नियुक्ति के लिये ऐसी रिक्ति में: 
संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोर्ड नियेगित नियुक्त करने के पूर्व उसके 
अभिलेख और उपयुक्तिता के आधार पर विचार किया जायेगा / 

(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों अनुसूचित 
जनजातियों पिछडे कर्यों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती को समय 


अबृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा । 


5). उपनियम[!) के अयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी एक वयन समिति गठित करेगा 
(4)... नयुक्ति ग्राधिकारी अम्यर्थियों में से एक पावता सूची उम्र ज़्येप्ठता-- कम में तैयार :. 
. करेया जैसा कि नियकक्‍्त आदेश को दिनांक को अनुसार अवधारित हो. और यदि दो. 
या. अधिक ब्यक्ति एक ग्राथ नियुक्त किये जायें तो उस कम में तैयार. करेगा, जिस कम में 
उनके नाय उक्त नियुक्ति के आदेशों में कगबद् किये गये हों / सूची की अभ्यर्थियों की... 
चरित्र पंजियों और ऐसे अन्य अभिसलेखों सहित जो उनकी उपयुक्‍तता को निर्धारित, करने... 
को लिये आवश्यक हो वयन समिति के समक्ष रखा जायया । . ' के 


+ हम आम, 
5९ १.7०] 
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5)... चयन समिति अम्यर्थियों के मामलों पर उप नियम[4/ में निर्दिष्ट उनके आगिलेखों क्ले 
आधार पर विचार करेगी । 
(6)... चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी । सूची में नाष 
ज्येष्ठता क्रम में रखे जायेगे. और वह उसके नियुक्त प्राधिकारी को भैजेगी । 
नेयुक्तियां 5-. नियुक्ति ग्राधिकारी नियम 4 के पप नियम (2)के उपबन्‍्धों के अधीन रहते हुए उक् 
नियम के उप नियम (6) के अधीन तैयार की यर्ई सूची से नियुक्तियाँ उस कम में करेगा 
जिस कम में उनके नाम उक्त सूची में रखे गये हों। 
न निय+ 
मैवा निय 6- इस नियमावली के अधीन की गई नियुक्तियाँ संगत सेवा नियमों के आदेशो केयदि 
अधीन किया... कोई हो अधीन की यर्ई समझी जायेगी। 
मझा जाएगा 
क 7 - (॥/इस नियमावली के अधीन नियुक्ति कोई व्यक्ति इस्र नियमावली के अनुसार चयन के 
पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के विनांक से ज्येष्ठा का हकदार होगा और सभी मामलों में 
इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व संगत सेवा निययों या यथास्थिति 
नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेया। 
(2)यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो उनके परस्पर ज्येष्ठता नियुक्ति के 
आदेश में उल्लिखित कम में अवधारित की जायेगी। ' 


(3)ऐसे व्यक्ति की सेवा जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया यया हो और जो उपर्युक्त न पाया जाये 
या जिसका मामला इस नियमावली के नियम --4 के उप नियम () के अधीन न आता हो तत्काल 
समाप्त कर दी जायेगी और समाप्ति पर यह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा। 
ह0- 
(आलाक कुमार जैन) 
' । ह सचिव ।/ 
संख्या-- 7773(0),/ कार्मिक--2,2002 तदादिनांक ' 
प्रतिलिफि- निम्नांकित को. सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
7-... मस्त उ्रयुंख सचिव,/सचिव उत्तराचंल शासन । 
2-+.... सचिव थी राज्यपाल उत्तरांचल। 
3--... मस्त जिलाधिकारी उत्तरांवल। 
4-... सगसत विभायाध्यक्ष उत्तरांचल । 
5-.. सथानिक आयुक्त, नई दिल्‍ली। 
6-. सचिव लोक सेवा आयोग उत्तरांचल हरिद्वार। _ ट 
7-.. निदेशक ऱजकीय मृद्रणालय रूडकी को डत्च निर्देश के चाथ ग्रेषित कि 
उक्त आदेशक को गजट में प्रकाशित कर इसकी 4000 प्रतियों उपलब्ध कराये । 
8-.. विबन्धक उच्च न्यायात्रय उत्तरांचल नैनीताल। . | 
9-. आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जन जाति उत्तायंचत्र वेहरादून। . 
. 0-.. स्रचिव विधान सभा उत्तरांचल वेहरादून। ४२ ७ 
47-. समस्त मंत्रीयों के निजी शाविवों को गा मंत्रीयर्णों के सूचनार्थ 
«.. 72-.. सचिवालय के समस्त अनुभाग । ह 
,._ 4+- . गार्ड फाइल। 
| ग आज्ञा से 
ह0, -- 
(आलोक कुमार जैन) . 
संचिव/. . ' 
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संख्या-095,“कार्मिक--2 ,“2002 
प्रेषक, 


आलोक कुमार जैन 

यचिव्‌ 

उत्तरांचल शासन / 

सेवा में 

7-.. समस्त प्रयुख सचिव ,सविव 
उत्तरांचल शासन । 

2-.. समस्त विभागाध्यक्ष 
उत्तरंचल। 

3- समस्त जिलाधिकारी 
उत्तराचल | 


कार्मिक विधाय-2 देहरादून [दिनांक 6 अगस्त,.2002 
बिषय:--...._ तवर्थ नियुक्तियों ,पदोन्‍नतियों पर ग्रातिबन्ध विषयक 


महोदय: ः 
उपर्युक्त विषय पर युझे यह कहने का निवेश हुआ है कि सरकारी सेवाओं 
में स्थिरता एवं स्थायित्व लाने तथा नियुक्ति अकिया में पारदर्शिता बनाये रखने के उददुश्य 
से सभी कार की तदर्थ नियुक्तियों ,परदोन्‍नतियों को हतोषाहित करना शासन की नीति 
रही है; लेकिन शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के बावजूद थी विभागों: 
द्वार समय-सयय पर तदर्थ नियुक्तियों ,/पदोन्‍नतियों की आवश्यकता बतायी जाती है और 
तर्दर्थ नियुक्तियाँ की जाती हैं. और सम्बन्धित पद पर कभी कभी चयन को लिए निश्माप्ति 
अकिया का अनुपालन किये बिना ही तदर्श नियुक्तियाँ की जाती हैं। तदर्थ नियुक्तियोँ चाहें 
सीधी भर्ती के माध्यम से की जाये अथवा पदोन्‍ाति को माध्यम से; जहाँ एक ओर तदर्थवाद 
को बढावा मिलता है वहीं दूसरी ओर सेवाओं में अस्थिरता उत्पन्न होती है और धीरे धीरे 
वर्दर्थ नियुक्ति कार्मिकों द्वारा थी नियमितिकरण की यांग की जाती है। इसके आतिरिक्‍्त 
- तवर्थ नियुक्तियाँ करने से जहाँ नियमित चयनों में विलम्ब होता है वही ऐसी नियुक्तियों के 
कारण सम्बन्धित सेवा सर्वयों में सेवा सम्बन्धी विवाद भी उत्पन्न होते है जिच्तको कारण 
मायले गए न्यायात्रयों में जाते है और उच्चतर पदों में समय से पदोनन्‍नतियाँ नहीं हो पाती 


2 अतः शासन द्वारा समयक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गये है 
(/... _तवर्थ नियुक्तियाँ सामान्यतः नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में इनमे पूर्ण रूप से 


प्रतिबन्ध है यदि किशी अपरिशार्य परा्थितियों में तदर्थ नियुतवितियों किया: जाना आवश्यक 
समझा जाता है गो ऐसा तयुकवित गरकिया निर्धारित करते हुए जो यथा ससमव, नियमावली में. 
विरधाश्ि प्रकिया को अगुरूप हो; कार्मिक विमाग की सहमाति के पश्चात मो मंत्री परिषद के | 
अनुगोदन रे ही किया जा सकेगा। 5 अं आप अल 
(५..णिय नियुक्ति आधिकारी द्वाप इसका उल्लंघन करके तदर्थ नियुक्षियां की जाएंगी . 
ऐसी पियुक्तियां करने को यंधीर कवाचार समझा जाएगा जिसके लिए उनके विरूद्ध 
अनुशासिक कार्यवाही की जाएगी और वर्दर्थ नियुक्त कार्मिक को वेतनू/मंत्तों पर किये 
यये व्यय को उनके वेधन से वयूला जाएगा। कि 


]88 


()/ आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित 
करने का कष्ट करें। ह 
भवदीय 
ह0- 
(आलोक कुमार जैन) 
सचिव । 
संख्या! 4095(॥/./ कार्यिक--2 “2002 तदादिनांक। 


प्रतिलिपि- निम्नॉकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 


/- गोपन अनुमभाय को उनके पत्र संख्या 4,८2,/74,“2002 स्ी-एक्स दिनोक 
28 जून 2002 के सन्दर्भ में। 
2- सचिवालय के समस्त अनुभाग / 

आज्ञा से 

ह0,- 


(रमेश चन्द्र लोहनी) 
उप सविव। 
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उत्तरांचल शासन 
कार्मिक अनुभाग 
संख्या-44,/ कार्मिक अनुभाग-2 2003 
देहरादून दिनांक 5अप्रैल 2003 
अधिसूचना 


अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन 


अधिनियम 2000 की घाश-77(0) में उल्लिखित दस़वी सूची में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश शज्य 
प्रशासन अकादंयी नैनीताल को नाम को परिवर्तित कर ” उत्तरांचल ग्रशासन अकादमी 
नैनीताल ((आरध्ालाव। 8040879 त॑ #वागरजाओंणा थंत9।)) किए जाने की श्री 
राज्यपाल गह्ोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 


संख्या-44(/,/ कार्मिक -2,“2003 तदादिनांक 


ह0- 
(आलोक कुमार जैन) 
सचिव । 


प्रतिलिपि- निस्‍्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 


महालेखाकार उत्तरांचल वेहरादून 
सचिव श्री राज्यपाल उत्तयंचल। . 
सचिव माहयुख्य मेत्री उत्तरांचल 
समस्त प्रमुख साचिव,“सचिव उत्तरांचल शासन। 
कार्मिक एवं जोक शिकायत प्रशासन एवं ग्रशिक्षण विभाग बारत सरकार। 
समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल। ह 
सचिवालय को समस्त अनुभाग । 
निवेशक उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल को उनके पत्र संख्या 
॥970,7- ॥3,2002विनांक 20--72--2002 के सन्दर्भ -में प्रेषित / 
निदेशक युद्रणा एवं लेखन सामग्री रुडकी (हरिद्वारकों अधियूचना की 
हिन्दी प्रति को संतरन करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया 
अधिसूचना को मुद्रित कराकर इसकी ॥00 ग्रतियाँ कार्मिक अनुभाग-2 को 
उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ह 
गार्ड फाइल 

आज्ञा से 

हैं0,-- 
( चुरेन्द जिंह रावत / _ 
"अपर सविव। 
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संख्या--729,/तीस-2,2004 


प्रेषक, 
नृर्पारेंह नपलच्याल, 
प्रमुख सचिव 
उत्तराबल शासन / 


7-.. समस्त जिलाधिकारी 
उत्तरांचल / 
2-.. यण्डलायुक्त, 
कुमायु एवं यढवाल मण्डल, 
उत्तरांचल / 
उ-. समस्त विभागाध्य 
उत्तरांवचल' / 
4-... समस्त कार्यालयाध्यक्ष 
.. उत्तयंचन / 
कार्मिक अनुभाग--2 देहरादून: दिनांक 25अगस्तू..2004 
विषय:- हा सेवकों द्वारा कार्यालयों में स्वच्छता समयबद्वता एवं शिष्टता के संबंध 
/ 
यहोदय | 
लोक सेवक का आचरण राज्य की छवि को प्रतिबिग्बित करता है /सभी 
लोक सेवकों का यह दायित्व है कि वे अपनी कार्यशली और आचरण से ग़ज्य की छवि को 
प्रतिबिग्बित करने में महत्वपूर्ण शूमिका अदा करें क्‍यों कि किसी राज्य की छवि उसके 
लोक सेवकों की कार्यप्रणाली ऑर आचरण पर निर्भर करती है / और इसी के साथ जनता 
के हितो की रक्षा होती है । लोक सेवकों की कार्यप्रणाली और आचरण मुख्य रुप से 
कार्यालय की स्वच्छता समयबद्गता ,कार्यों के निस्तारण में तत्यरतासौहार्वपूर्ण व्यवहार एवं 
शिष्टता से परिलक्षित होवी है । 
2- अतः इस संबध में मुझे यह कहने का निर्देखे हुआ हैं ॥कि प्रत्येक लोक 
सेवक का यह' दायित्व होगा कि वे अपने कार्यालय को स्वच्छ एवं युब्यवस्थित बनाये 
रखें कार्यालयों में उपस्थिति के संबंध में स्मयबद्गता चुनिश्वित करें / कार्यों को निस्तारण 
शीघ्रता मे करें ताकि जनता को अपने कार्यों को निरूुतारित करने को लिये ग्रस-बार आने 
की स्थिति उत्पन्न न हो / जनता द्वारा की जाने वाली जिल्ञासाओं के संबंध में उन्हें 
समुचित सम्मान देते हुये स्पष्ट उत्तर दें । कार्यालय कार्यों को सौहार्दपूर्ण वरीके से 
निस्तारित करें । जनसम्पर्क की सभी बबिन्दुओं की छोटी से छोटी इकार्ड पर आय जनता 
को समुचित सम्मान दें और जनता के साथ सदृभावपूर्वक एवं शिष्टता के साथ व्यवहार 
करें । 
द्ड अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपयुक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर 
कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कशयें। अपने स्तर पेर इस संबंध में कृत-कार्यवाही से . 


अधोहसताक्षरी को अवगत भी करादें / ह 
ह भवदीय: 


'. ह0,/ बा 
(चृपसिंह नपलच्याल/ 
प्रमुख धविव / 


हैह के । 





राख्या (॥ ठीस-2 “2004 ववृदिनांक 

प्रतिलिपि िस्‍्नलिजित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- 
7- समस्त प्रमुख सचिव,” सचिव उत्तराचल शासन। 

2- सचिवालय के समस्त अनुभाग । 


आजा से 


ह80 ,- 
(आर०सी2लोहनी) 
उप सचिव ।/ 


4]८ 


उत्तरयंचल शायन 
कार्मिक अनुभाग-7 
संख्या-- 4276,” तीस--7 --2004 
देहरादून : दिनांक : 62 दिसम्वा.2004 


विष्यः- शासन में शाखाओं का यठन व शाखा- ग्रयुखों के अधिकारों का प्रविनिधायन / 


सचिवालय में अवस्थापना विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव वन एवं ग्राम्य 
विकास आयुक्त तथा प्रगुख सचिव एवं प्रमाण कल्याण आयुक्त शाखा का यठन किया यया 
है। उपरोकत तीनों शाखाओं के अन्तर्गत निम्न विभाग रखे गये हैं : 
7.7... अवस्थापना विकास आयुक्त 
लोक निर्माण विभाग 
पर्यअन विभाग 


श्् 


थ्टे 

हि उद्योग विभाग 

4 सूचना प्रोद्योगिकी 

5 वायो-टैक्नोनाजी 

6 नगर विकास विभाग 

7 नायारिक उद्छयन विधाय 

8... ऊर्जा विभाग 

9 थिचाई विषाय 

/0..._ अपारम्परिक ऊर्जा 

77 परिवहन विभषाय 

72 उच्च शिक्षा 

79... विद्यालय शिक्षा 

/4 तकनीकी शिक्षा 

/5 पेयजल 

76... आवास 

[.2-.. ग्रगुख सचिव तथा बन एम्र ग्राग्य विकात्त आयुक्त शाखा 
/ वन एवं पर्यावरण विधाय 

2 ग्राग्य विकाय विभाय 

3 फ्वायतीराज विभाय 

4 ग्रामीण आभियंत्रण विभाय के 
5 लघु स़िचाई विभाग एवं कृत्रिय रुप से भूमिगत जल संवर्धन एवं वर्षा जल संग्रहण 
6 जलायन अब विभाय 0 ह 
7 कृषि; कृषि विपणन एवं कृषि शिखा विधाय 

8. सहकारि विधाय_ 

9 गन्‍ना विकास विभाग... 

/0.. दीनी उद्योग विभाग... 

7... पशुपालन विधायग 

/2.. दुःख विकास विधाय 

9... मत्यय पालन विभाग 

।4.. एच्चान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाय 

75. ऐशम विभाग ह 

03. प्रमुख सचिव कथा समाज कल्याथ आदुका शाखा 


.0 


समाज कल्याण 
माहिला सशक्तिकरण एवं वाल विकास विभाग 

पिछड़ा वर्ग विभाय 

सैनिक कल्याण विभाग 

अल्प संख्यक कल्याण विभाग 

विकलांग कल्याण वियाय 

अनुयूबित जाति एवं अनुयूचित जनजाति विकास विभाय 

शाखाओं में अपर सचिव व उससे कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के मध्य आन्तारिक 
कार्य आंबटन का अधिकार कमशः अवस्थापना विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव तथा वन एवं 
ग्राग्य विकाय आयुक्त, तथा ग्रयुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्‍त को प्रतिनिधानित 
करते हुये निम्नलिखित ग्रक्रिया निर्धारित की जाती है: 

27... आईएएस0 पी०सी०एस0 तथा अन्य राज्याधीन सेवाओं को अपर सचिव व उनके 
कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को उक्त तीन शाखाओं में तैनाती कार्मिक विभाग द्वार की 
जायेगी और शाखाओं में उसको मध्यय कार्य आबटन शाखा-प्रयुख के रुप में अवस्थापना 
विकाय आयुक्त, प्रयुख सचिव तथा वन एवं ग्रास्य विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव एवं 
सयाज कल्याण आयुक्त द्वारा किया जायेगा / 

22... सचिवालय सेवा के अधिकारियों अपर सबिव एवं उससे कानिष्ट अधिकारियों की 
तैनाती उक्त तीन शाखाओं में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वार की जायेगी और शाखा 
उनके मध्य कार्य आवंटन अवस्थापना विकास आयुक्त उ्रवुख सचिव तथा बन एवं ग्राम्य 
विकाय आयुक्त एवं प्रयुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त द्वारा किया जायेगा। 

23... शाखा प्रयुखों द्वाग़ प्रस्तर 27॥ व 22 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश 
पारित किये जायेयें ऐसे समस्त आदेशों की पत्रावलियों के रख रखाव के लिए अपर शाखा 
को अधीनस्थ किसी विभाग को नोडल विभाग नामित किया जायेगा। उक्त नोडल विभाग 
द्वार शाखा के अन्तर्यत पारित किये जाने वाले समस्त आदेशों की पत्रावलियों का अनुरक्षण 
किया जायेया। तथा ऐसे समस्त आवेशों की प्राति अनिवार्य रूप से कार्मिक विभाय को 
पृष्ठा।कित की जायेगी। 

23... यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लायू होया। 


) 5 0०) ७ - % ६५७ ७ 


ह0,- 
' (आर0एस0टोलिय/) 
मुख्य सचिव। 


संख्या--4276(7/,/ तीस-7-2004 तददिनाक ।/ ह 

ग्रतिलिपि- निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित / 

77... अपर सुख्य सचिव उत्तरांचल शासन। 

2-.... स्रमसस्‍्त ग्रमुख सचिव,/सकिव उत्तरावल शासन। 

3--... सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग उत्तराचल शासन। 

4-... मण्डलायुक्त ,कुमायू,“गढ़वाल मण्ड़ल/ 

5--... समस्त. जिलाधिकारी उत्तर्शवत 0 2 
' ५ लक आ थ आज्ञा से 

0... 

(ृपर्षिंह नपल॑च्याल) 

प्रमुख सचिव। 


न 
(-+- 
कर 


घंख्या--/887,/ तीत्त- (2), 2005 


प्रेषक, 
नप सिंह नपलच्याल, 
प्रमुख सचिव 
उत्तरवचल शासन। 
सेवा में 
7- अपर मुख्य सचिव 
उत्तरांचल शासन। 
2-.. समस्त ग्रमुख' यचिव,साचिव 
उत्तरांचल शासन । 
कार्मिक अनुभाय--2 देहरादून: दिनांक जुलाई 05, 2005 
बविष्य--_ अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण। ' 
महोदय, 


उपरयुक्ति विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा 

सदैव इस ब्रात पर बल दिया जाता रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने 
वाली कार्यवाही का निस्तारण शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाय। परन्तु प्रायः यह देखने में 
आया है कि सायान्य तया अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ करने व उसे पूरा करने में तत्वस्ता 
नहीं बरती जाती है। बहुत से गायलों में वर्षो पुरानी घटनाओं ,आरेपों के आधार पर 
अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ करने का निर्णय ले लिया जाता है। कई मामलों में 
अनुशायनिक कार्यवाही ग्राए्ण करने के बाद लम्बे समय तक जांच कार्यवाही पूरी नहीं हो 
पाती 'है। विलग्ब से जांच करने में इस बात की सम्धावना बनी रहती है कि सम्बन्धित 
आरोपों को यिद्ध कर यकने वाले साक्ष्य ही मिट जायें और दोषी सरकारी सेवक दण्ड पाने 
से बच जाय।/ यदि जांच करने का निर्णय ही देर में लिया जाय तो इस बीच सरकारी 
सेवक को वेतन ब्रद्धि , स्थाईकरण पदोन्नति, जैसों लाग मित्र बुके होने के कारण 
अनुशासनिक कार्यवाही का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जहाँ अनुशासनिक कार्यवाही 
प्रासथ्ण होने के बाद लग्बे समय तक चलती है वहाँ आरोपित सरकारी सेवक के पदोनाति 
आदि को मामले तसबे सयय तक तग्बित रखने पड़ते है जिससे उनमें कुण्दा उत्पन्न होती 
है और कैडर मैनेजगैंट' में समस्‍यायें उत्पन्त होती है। अतः आवश्यक है कि अनुशासनिक 
कार्यवाही समय से की जाय और निर्धारित समय सारणी के अनुसार उसे पूरा कर जत्िया 
जाय। मा । पा 
यह भी देखने में आया है कि बहूत से मामलों में अनुशाय्रनिक कार्यक्राही 
प्रारम्ण करने का निर्णय अत्यन्न जल्दवाजी में या आवेश में आकर ले लिया जाता है और 
निर्धारित स्रयय सीया में आरोप पत्र तैयार नहीं हो पाता है तथा इय बात की छानवीन होती 
रहती है कि जो आरेप हैं उनमें किन नियमों आदंशों की अवहेलना,उत्लधन निहित हैं. 
तथा उसे सिद्ध करने के लिए आरोप पत्र किन किन साक्ष्यों का उल्लेख “समावेश किया 
जा सकता है। कुछ गामलों में अनुशायनिक कार्यवाही का निर्णय लेते समय इस विन्दु घर 
विचार नहीं किया जात है कि सत्रान में आये हुए आरोप यदि सिद्ध हो. जायेगें तो उनकी . 
गम्मीरता को देखते हुए यात्र कोर्श लघु शस्ति देना ही तो पर्यात नहीं होगा और अन्त: 
सभी आरोप सिद्ध होने के बावपूद परशिनिन्दा अविष्टि पैसा लघु शाम्वि दिये जाने का 
निर्णय होता है जबकि निययानुसार लघु शस्वि देने के लिए आरोप पत्र देकर:अबुशसबिक 
कार्यवाही करना आवश्यक नही होता है। सरकारी विभाग से जो जाये रिपॉट आप होती हैं... 


' वाधिक 
(घटनाओं 
: सब में 

कार्यवाही 


प्रक्रिया 


०७ 


उनमें कर्ड मामलों में लघु शास्ति दिये जाने की संस्तुति की जाती है उनमें भी अनुशास्ननिक 
कार्यवाही आरम्भ की जाती है। ऐसे मायलों में जहाँ लघु दण्ड शास्ति दिया जाना है, वहां 
अनुशासनिक कार्यवाही ग्रारम्ण करने से अत्यधिक समय नष्ट होता है और सम्बन्धित 
अधिकारी “कर्मचारी को काठिनाई का सामना करना पडता है / शास्ति को वर्षो बाद देने 
से शासर्ति लगभग ग्रभावहीन हो जाती है और लघु शास्ति के पीछे जो सुधायत्मक 
दृष्टिकोण निहित होता है वह भी पूरा नहीं हो पाता है। 

उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अनुधासनिक 
कार्यवाही का निस्तारण शीघ्रता से चुनिश्चित करने तथा अनुशासनिक कार्यवाही की समय 
सारिणी को अधिक ग्रभावकारी और व्यवहारिक बनाने के उददेश्य से शासन द्वाय निसन 
लिखित +िर्णय लिये यये है +- 
(9 प्रत्येक दशा में यथा सम्भव निल्स्‍्बन आरोप पत्र बनाने के ढ़ाव ही किया 
जाय और जब भी किसी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी सेक्क (कर्मचारी,“आधिकारी) को 
विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अस्तावित की जाय तो ऐसे प्रस्ताव के साथ उनके द्वारा 
आरोप पत्र अवश्यक ज्रेषित किया जाय। 
(2 .._ नियत्रक अधिकारी द्वाय यह सूनिश्चित किया जाय कि अपचारी सरकारी 
सेकक को प्रशासकीय कार्य में इस सीमा तक न लगाये रखो कि उसे यह कहने का मौका 
मिले कि वह अपने प्रशासकीय शासकीय कार्य में व्यस्थ होने को कारण समय से उत्तर 
नहीं. दे सका।यदि जांच पूर्व नियुक्ति के स्थान से सम्बन्धित है तो अपचारी सरकारी 
सेवक को उस स्थान पर जाने की अनुगति दे वीजाय जहाँ उसे अभिलेख आदि देखने हो। 
(3 निलम्बन एवं अनुशासनिक कार्याही का ग्रस्ताव भेजने से पूर्व आशेप पत्र 


के साथ आगलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों का उल्लेख स्पष्ट रूप से कर दिया जाय और 


अभिलेखीय सातक्ष्यों की प्रतियों थी यलग्न कर थेजी जाय। 

(49 किसी सरकारी सेवक को निल्म्बन का प्रस्ताव ,रिपट भेजने वाले 
अधिकारी को यह युनिश्चित करना बाहिए कि वे उन आरपों से सम्बन्धित अभिलेख अपने 
पाय एखे जिनके आधार पर उन्होंने निलम्बन का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया 
है ताकि' जांच अधिकारी व अपचारी सरकारी सेवक को समय से वांछित अभिलेख उपलब्ध 
कराये जा सके ' यदि वे अगिलेख किसी अन्य मायले में वांछित हो तो साक्ष्य के (लिए ऐसे 
अपिलेखों की फोटो ग्रातियाँ बनाकर प्रस्ताव करने वाले अधिकारी द्वार अपने पास रख ली 
जाय/ ह 

(5) समस्त कार्यालयों ,“ अधिष्ठानों की मासिक समीक्षा हेतु आयोजित बैठकों 
में विभागीय कार्याहियों की समीक्षा भी की जाय। यह समीक्षा जिला स्तर ,गण्डल स्तर 
विभायाध्यक्ष स्तर तथा शासन स्तर पर की जाय। 

6. सामान्यतः बहुत पएुयनी घटनाओं जब तक कि उनमें कोर्ड गम्भीर दुयचरण 
या शासन को आर्थिक क्षति का मामला निहित ने हो; के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही 


/ जांच गआरण्प ने की जाये। 


हे किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध आशेप संज्ञान में आने पर शस्ति देने के. 
लिए आधिकृत अधिकारी द्वार यह यूनिश्यित किया जाये कि क्या आरोएँं के पिद्धे होने पर 


- भी यात्र तप शास्ति दिया जाया ही पर्याव्त होगा ? यहि हों तो आरोप पत्र जारी कर 


अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लिये जाने के बजाय, यदि जावश्यक हो तो सम्बन्धित | 


' सरकारी सेवक का स्पष्टिकरण लेकर मिन्‍न लिखित अकिया! अपनाई जाय। 


(कफ) यदि पशिनिन्‍्द।! प्र या वरद्धि का आधित्य पाया जाय ती शास्ति देने. के लिए. हे 


- आ्रधिकत आधिकारी द्वार आरोपों व उन्‍हें सिक्ष करने याद्ये त्ाक्ष्यों आदि का उल्लेख: करते. , 
हुए सीधे ही दो सप्ताह को भीतर शारति जारी कर दिया जाय। 


दीर्घ शास्ति 
देने की प्रकिया 


' निर्धारित अवधि बीतने जैसी भी स्थिति हो के पएएचात अयः 


मा] 

(खु) यदि उपरोक्त के अतिरिक्त कोर्ड अन्य लघु शास्ति/ डिसमिसल , रिवल प्रत्यावर्तन 
जो वृहत दण्ड है को छोड कर / देने का औवित्य हो तो अधिकतम तीन सप्ताह का समय 
देते हुए आरोपित चरकारी सेवक का स्पष्टीकरण यांगा जाय वथा स्पष्टीकरण प्राप्त होने या 
स्पष्टीकरण देने की अवधि बीतने के दो सप्ताह के भीतर शास्ति आदेश पारित कर दिया 
जाय। 


8. (/ जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी का आरोपों की यर्भीरता को देखते हुए यह विचार हो कि 
यदि आरोप पिद्ध हो जोयगें तो इहद शाम्ति देने का औचित्य होगा तो दो सप्ताह के 
भीतर आरोप पत्र जारी कर विये जायें / 

(2) प्रत्येक दशा में यथासम्भव, निलम्बन आरोप पत्र बनाने के बाद ही किया जाय 
और जब भी किसी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी सेवक (कर्मचारी >अधिकारी) के कविरुद्ध 
ऐसी कार्यवाही प्रस्तावित की जाय तो ऐसे प्रस्ताव के साथ उनके द्वारा आरोप पत्र तैयार 
कर अवश्य प्रेषित (किया जाय। 

() आयगेष यत्र में आरोपित यरकारी, सेवक से एक ब्ाह के भीतर स्पष्टीकरण 
प्रस्तुत करने की अप्रेक्षा की जाय तथा अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में स्पष्टीकरण के लिए 
अनधिक एक माह का समय ददिय जाने पर विचार कर लिया जाय परन्तु इस हेतु किसी भी 
दशा में दो माह से अधिक समय न दिया जाय। उक्त अवधि में स्पष्टीकरण दे सकने के 
लिए उसे पर्याप्त अवसर देने के उददेश्य से सभी संगत अभिलेख आदि आरोप पत्र के 
साथ ही सलग्न कर उपलब्ध करा दिये जाय। फिर भी यादि किसी अन्य अधिलेख को 
देखने की अनुमति देना अवश्यक हो तो उन्हें तत्काल अवलोकित कराविया जाय और यदि 
उनकी तैनाती से पिन्‍न स्थान पर उपलब्ध हो तो उम्रके लिए उस्ते दो सप्ताह के लिए उस्त 
स्थान पर जाने की अनुनाति दे दी जाय जहाँ अभिलेख उपतब्ध हों/ 

(4) आयेपी सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद अधिकतम तीन याह 
के भीतर जांच अधिकारी द्वार जांच की कार्यवाल्ली जिसमें गवाहों का परीक्षण ग्रति परीक्षण 
भी शामित्र है; पूरी करली जाय। इस अवधि में जांच पूरी करने को उददेश्य से यह 
सुनिश्चित कर लिया जाय कि जांच से सम्बन्धित स्थान पर तैनाव अधिकारी को ही 
सामन्यतया जांच अधिकारी नियुक्त किया जाय। जहाँ यह सम्भव न हो वहाँ उस स्थान से 
निकटतम्‌ स्थान पर तैनात अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाय। जांच 
अधिकारी वैयक्तिक नाम के बजाय केक्ल पद नाम से नियुक्त किया जाय , ताकि उनके _ 
स्थानान्तरण,“सेवा निवृत्ति आदि के अक्सर पर नयें जांच अधिकारी की निमुक्ति की 
अवश्यकता न हो। जा । 

(5) यदि नियुक्ति ग्राधिकारी द्वारा स्वयं जांच संस्‍्पन्‍न न की गई हो तो (क) जाय 
अधिकारी द्वार जांव समाप्त होने के दो सप्ताह भीतर. अपनी जांच आख्या नियुक्ति 
प्राधिकारी अनृुशसनिक अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाय। | ' 

(ख) जहाँ सेवा से पदच्युत ,येवा से: हटाना किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय 
वेतनमान था किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रकमं पर अवनति करना या संबयी ग्रमाव 
के याथ वेचन वृद्धि रोकना में से कोर्ड वीर्ष शास्ति उ्स्तावित हो तो जांच आख्या रिपोर्ट 
की उ्रविलिपि एवं उस पर अनुशायनिक अधिकारी को जभिलिखित' निष्कर्श की अति. 
आगेधित सरकारी स्रेवक को उपलब्ध करवे हुए आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की... 
जाय कि वे इस पर अपना प्रत्यावेदन यदि देना चाहे तो दो सप्ताह के भीतर अनुशासनिक : 
अधिकारी को उपलब्ध कर दे। | 5 
(6). आरोपित सरकारी सेक्क का अभ्यावेदत प्प्त होने या आध्यावेदन अखुत करने की 

ले दो सा्ताह के मीतर अनुशानिक' * 


आ धकारी द्वारा समुचित शाश्ति आदेश जारी कर दिये जाय / यदि पृक्तः तरकाप्रे सेवक 
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की नियुक्ति उस अधिकारी द्वारा अदान की गड्ट हो जो उसे दण्ड देते समय संबंधित पद के 
नियुक्ति प्राधिकारी से उच्च स्तर के हो; तो बहद शास्ति के आदेश उस अधिकारी द्वारा ही 
जारी किये जांय , जिसने उस सेवक को वास्तव में तत्यमय नियुक्ति प्रदान की थी । 
(7) उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार जांच आख्या एचं उस पर अनुशासनिक अधिकारी के 
अगिलिखित निष्कर्कों की ब्राति दिये जाने को अलावा कोर्ड अन्य शो-काज नोटिस दिये जाने 
की आवश्यकता नहीं है, क्‍यों कि सविधान के 42वें शंशोधन के परिणाम स्वरुप अब सेंकेण्ड 
अपारच्युनिटी दिये जाने की ब्यवस्था समाप्त हो गई है। 
(8) जहां कोई शास्ति दिये जाने के लिये लोक सेवा आयोग का परशायर्श आवश्यक हो 
वहां शास्ति आदेश पारित करने के पूर्व लोक सेवा आयोग को सन्दर्भ किया जाये और 
उनसे अधिकतम 6 सप्ताह के भीतर पयमर्श प्राप्त किया जाये तथा परामर्श प्राप्त होने के 
पश्चात दो सप्ताह के भीतर शास्ति आदेश प्रारित कर दिये जांये / है 
9- ग्रत्येक विभाग के उपरोक्त समय सारिणी को कझाई से लायू करने के लिए एक नोडल 
अधिकारी नियुक्त किया जाये जो अपने स्तर पर यह गुनिश्चित करेया कि अनुशासनिक 
, कार्यवाही को लिए +िर्धारिति समय सारिणी का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं । 
समय-सारिणी का पालन न करने वाली अधिकाएी के विरुद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह 
सचिव स्तर पर आख्या प्रस्तुत की जायेगी और जिन प्रकरणों में बिलग्ब दृष्टिगाचर हो, 
उसकी आख्या गुख्य सचिव स्तर पर थेजी जायेगी। प्रत्येक अनुशासनिक कार्यवाही का 
अनुश्ररण किया जायेगा जो कार्याहियाँ समय पर नहीं हो पायेगी उसकी सूचना 
विभायाध्यक्ष विषायों के सचिव व मुख्य सचिव स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी ताकि 
अनुञ्अवण किया जा सके। सभी सचिव एवं वियायाध्यक्ष स्तर पर होने वाले यासिक बैठकों 
में गी अचुशायनिक कार्यवाही के निस्तारण में होने वाले विलन्‍ब के सबंध में विचाए वियर्श 
किया जाये और एक अभियान चलाकर सभी लाखित अनचुशासनिक कार्यवाहियों का शीघ्र 
निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। | (रा 
/०-अनुरोेध है कि उपरोक्त निर्णयों से अनृशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध समस्त 
अधिकारियों को. कृपया अवगत करा दे और यह निर्देश दे दे कि सन्दर्भगत समय सारिणी 
“उपरोक्त निर्णयों का सभी स्तरों पर कडाई से अनुपालन युनिश्वित किया जाय। 

ह भवदीय 

ह0 /- 
(तप सिंह नपलच्याल) 
: अमृख सचिव। 
संख्या॥867(7) तीस-(2),/2005 तददिनांक। हर ः 
प्रतिलिपि निन्‍नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ओषित :- 


हक | मण्डतायुक्त, गढ़वाल,” कुमायू(्रैंडी,/ नैनीताल) उत्तरांचल। 

2 समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल। .' लिप | 

- . समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल। . 

कब .. शिवालय के समस्त अनुभाग। की 

री जवियायी निवेशक एन आई सी उत्तरयंचल/ 

6-.... . सचिव लोक सेवा आयोग उत्तरांचल, हरिद्वार। 

हज गार्ड फार्डल। 
आज्ञा से 
ह0 /- 


(थ्मेश चन्द्र, लोहनी) 
संयुक्त सचिव। 


06 


सेख्या-4॥2,/ वीस-(2) ,“ 2004 


प्रेषक, 
नुप सिंह नपलच्याल 
प्रमुख सचिव 
उत्तयवल शासन। 
सेवा में 
7-.. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष 
उत्तरंचल / 
कार्मिक अनुभधाग--2 देहरादून: दिनाक 65 मार्च 2005 
बिप्य:- राजपत्रित अधिकार्यों द्वारा अपने स्थानान्तरण के समय चार्ज नोट छोडा 
जाना। 
महोदय 


ह उपर्युक्त विष्य हि यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रत्येक वर्ष 
वार्षिक स्थानान्तरण नीति के विभिन्‍न विभागों एवं जनपढ़ों के अधिकारियों को 

स्थानान्तरण किये जाते हैं। विभिन्‍न विभागों एवं जनपदों में कार्यरत अधिकारी शासन की , 
नीतियों ,विकास कार्यकर्मों परियोजनाओं तथा अन्य कार्यकर्मों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाते है। पूर्व से ही यह नीति रही है कि स्थानान्तरण के फलस्वरूप अधिकारी 
अपने उत्तराधिकारी को लिए एक चार्ज नोढ लिख कर छोड जाये जिससे स्थानान्तरणे के 
फलस्वरूप नये अधिकारी को नवीन स्थान एवं पद से समबन्धित विकास कार्यक्रमों 
# परियोजनाओं तथा अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा ,जनकी अद्यतन स्थिति की जानकारी हो 
जाय . और उसे अपने कार्य से सम्बन्धित स्थिति की जानकारी तुरन्त प्राप्त करने में कोर्ड 
कठिनाई न हो। ह 

अतः किसी भी अधिकारी के स्थानानवरण को फत्स्कप प्रदेश में चन रहे विकास 
कार्यकर्मों , परियोजनाओं वथा अन्य कार्यकर्मों को क्रियाचयन में कोई यतिशेध उत्पन्त न 
हो; इस उददेश्य से शायन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जनपद ,गण्डल स्तर पर 
अथवा विभिन्‍न विभागों के युख्यालयों पर तैनात जो चज पत्रित अधिकारी स्थानान्तरति हो: 
वे कार्ययुक्त होने से पूर्व अपने उत्तराधिकारी के लिए एक टिपणी' (वार्ज नोट)अनिवार्य रूप 
से बनाकर छोड' दे ताकि नये. अधिकारी को उस विभाग ,“जनपद ,/मणडल में कार्यान्वित 
किये जा रहे विकास कार्यकर्मों परियोजनाओं वथा ऐसे प्रकरणों जिन पर तत्काल ध्यान 
देने की अवश्यकता हो के सम्बन्ध में कार्यभार ग्रहण करते ही जानकारी प्रात्त हो. ज़ाय/ 

उपर्युक्त प्रथा अन्य उच्चाधिकारियों तथा विभागाध्यक्षो द्वार भी अपनाई जानी 
उपयुक्त हछोगी। .. ... ः किन 
4-... आपसे अनुरोध हे कि कृपया उपयु्ति आदेशों का कड़ाई से अनुपालन चुनिश्चित 
किया जाय। 8 2 2 छान 7. यो की के: 


_ भंवदीय 
ह्0 
तप सिंह नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव। 


सर] 


संख्या: 472-(02/ वीय(2/ ,2005 तद्दिनाक। 


प्रतिलिधि- जिम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित +- 
मण्डलायुक्त कुमायु /यढ़वाल उत्तरांचल। 
समस्त जिलाधिकारी उत्तराचंन। 


आज्ञा से 
ह्0 
(पेश चन्द्र लोहनी) 
संयुक्त सचिव । 
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सरंख्या-48,/वीस-(2/ ,“2006 


प्रेषक,; 
नप सिंह नपलच्याल 
प्रमुख सचिव 
उत्तराचल शासन। 
सेवा में 
7-.._ * समस्त प्रयुख सचिव,“ सचिव 
उत्तरांचल | 
2... समस्त विभायध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष 
उत्तरांचल | 
कार्मिक अनुधाय--.2 वेहरादूनः दिनांक 05 यार्च 2005 
बिषय-... लोक सेवा आयोग की सीधी गर्ती तथा पदोन्नति के पदों पर चयन हेतु 
अधियाचन।/ 
महोदय 


उपयुक्ति विषय पर मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि लोक सेवा 
आयोग की परिधि के अन्तर्गत आने वाले सीधी भर्ती तथा पदोत्नति के पदों पर बयन हेतु 
अधियाचन ग्रेषित किये जाने के सरबन्ध में शासनादेश संख्या 375,“ कार्यिक-2,/2002 
दिनांक 40 अप्रैल ,2002. द्वारा निर्देश किये गये हैं। सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के पदों पर 
चयन किये जाने के प्रत्येक चयन वर्ष में 0/ जुलाई को उपलब्ध रिक्तियों तथा 30 जून 
तक घटित होने वाली परिणामी शिक्तियों के लिए प्रतिवर्ष लोक सेवा आयोग को अधियाचन 
ग्रषित किया जाना आवश्यक है ताकि आयोग व्वाग प्रति वर्ष चयन करने के उपरान्त 
चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियाँ शासन को ग्रेषित की जा सके। ग्रति वर्ष चयन होने के 
आधार पर जहाँ एक ओर पद' तगबे समय तक रिक्त नहीं रहते है वही दूसरी ओर पात्र 
कार्मिको की पदोन्‍नति भी सयम से युनिश्वित होती है। ऐसा करने से शासन का कार्य थी 
अमावित होने की सम्पावना' नहीं रहती हैं प्रयाः यह देखने में आया है कि अनेक विभागों 
द्वाच जरीधी गर्ती तथा पदोन्नति कोटे की पिवित्त॒यों को आंग्णित करके चयन हेहु लोक सेवा 
आयोग को अधियाचन उ्रतिवर्ष ग्रेषित नहीं किये जाते है फलस्वरूण पद रिक्त रहने के 
कारण कार्य प्रभावित होता है। ' ' । 


हट अतः इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृप्या लोक सेवा आयोग को... 
: योध्यम से सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर चयन हेतु प्रतिवर्ष रिक्तियाँ 
आगणित करते हुए उ्त्येक वर्ष के जुलाई माह में अधियाचन लोक सेवां आयोग को अवश्य 
प्रेषित. कर दिय जाय ताकि आयोग द्वाय समय से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियाँ 
सम्बन्धित वियायों को उपलब्ध करायी जा सके। 8 पा कर 
भवकीय 
ह0 
(तृपधिह नपतलच्याल/ 
.... प्रयुख सबिव। 


संख्या: 480) वीरा(2). 2006 वददिनांक 
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ग्रतिलिपि- निन्‍्याकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
सचिव जोक रेवा आयोग हरिद्वार 
गण्डलायुक्त कुगायू,यढवाल 
सचिवालय के समस्त अनुभाग 
सयस्त जिल्ाश्कारी उत्तरांचल 
अधिशासी निदेशक एन०आई०सी0 देहरादून 
आज्ञा से 

ह0 
(आए0सी0लोहनी) 
संयुक्त साचिव। - 


उत्तरांचल शासन 
कार्यिक अनुधाग-2 
सख्या- 2607,” 2 ४ २९ (॥)/2005 
अधघोहवाक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयेग द्वारा 
आयोजित ग्रतियोगितात्यक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को 
नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये। 


(॥) किसी चयन वर्ष विशेष में घटित होने वाली रिक्तियों की सही गणना 
सुनिश्चित करने के उपरान्त ही लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाय।/ अधियाचन 
भेजे जाने के उपयन्त यथा सम्भव रिक्तियों में कोर्ड परिवर्तन न किया जाय। 


(2) चयनित अभ्यथियों की संस्तुतियाँ प्राप्त होने के उपशन्त उन्हें कार्ग्रभार 
अवश्य काराया जाय। शिवाय उन मामलों के जहाँ सम्बन्धित विधाय »संस्था संगठन को 
पूर्ण रुप से समाप्त कर दिया गया हो अथवा किसी न्यायालय द्वाय कोर्ई अन्यथा आवेश 
दिये गये हो। सम्बन्धित विभाग ,संंस्था संगठन को समाप्त किये जाने अथवा न्यायालय 
द्वार कोर्ईड अन्यथा आदेश दिये जाने की स्थिति में आधियाचित पदों को ही सयाप्त किये 
जाने अथवा रिक्तियों की संख्या में परिवर्तित किये जाने के निर्णय लिये जाने की दशा में 
तत्काल आयोग को सूचित किया जाय। 


3- सम्बन्धित विभायों द्वारा संस्तुतियों आवंटन ग्राप्त होने के एक माह अन्दर 
नियुक्ति आदेश जारी किया जाना युनिश्वित किया जाय तथा अभ्यर्थि को ग्रथमतः कार्यभार 
ग्रहण करने हेतु अधिकतय एक माह का समय ग्रवान किया जायेगा जिसे अपरिहार्य 
परिस्थितियों में एक माह तक और बढाने पर विचार किया जा सकता है। 


4- निर्धारित अवधि में कार्यगाय ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन' 
निरस्त करते हुए घाटित रिक्तियों को आयागी चयन वर्ष हेतु अग्रेनीत कर दिया जाय। 


6-- चयन सूची का उपयोग उसी चयन वर्ष की रिक्तियों की विछृद्ध किया 
जाय जियके लिए अधियाचन थेजा यया हो ,चयन किया यया हैीं। 


6 एकल संवर्ग को पदों को छोड़कर समस्त सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य 
चयनों में अ्तिक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जायेगा और न. हीं किसी अकार के 
रिशफलिंग की कार्यवाही की जायेगी। 2 ह 


न उपर्युक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन दुनिश्वित किया... 
जाय। कट 
ह0- 
(िप चिंह नपलच्याल) 
प्रयख सचिव। 


पे 


शक] 


॥। 


संख्या- 2607,2(20)( ,“2005 तदादिनाक। 
प्रतिलिपि- निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
अपर युख्य सचिव, उत्तरांचल शासन/ 


१ कलम 
2- समस्त ग्रसुख सबिव एवं सचिव उत्तरांचल शासन। 
3- सचिव लोक सेवा आयोग ,उत्तरांचल हरिद्वार। 
4 समस्त विभायाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल। 
6- ह मण्डलायुक्स: कुमाय्‌ एवं गढवाल। 
6- सयरत जिलाधिकाएी उत्तरांचल | 
7- सचिव विधान सभा उत्तेशंबल / 
' 8- सचिवालय के सभसस्‍्त अनुभाग / 
आज्ञा से 
हे 
(आर०0सी0लोहनी) 


संयुक्त सचिव। 
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संख्या 2858, व्रीस[2) ,“2005 


प्रेषक, 
डा0 आरठएसएटोलिया 
मुख्य सचिव 
उत्तरांबल शायन। 
सेवा में 
7- समस्त प्रमुख सचिव,“साविव 
उत्तरयांचल शासन । 
2- समस्त विभागाध्यक्ष,/ कार्यालयध्यक्ष 
उत्तरांवल। 
कार्यिक अनुभाय--2 देहरावून दिनाक 23 सितम्बर 2005 
विष्य- अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विषायीय परीक्षा का संचालन । 
महोदय, 


- उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का विदेश हुआ है कि राज्याधीन 
सेवाओं में नियुक्ति के पश्चात परिवेक्षा अवधि पूर्ण होने तथा पदोन्‍नति के पश्चात परिवीक्षा 
अवधि पूर्ण होने पर कतिपय पदों को समबन्ध में सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने की व्यवस्था विद्ययान है। ऱज्य गठन से पर्व ऐसी विभायीय 
परीक्षाओं का आयोजन अध्यक्ष विभाययी परीक्षाएं एवं आयुक्त इलाहाबाद मण्डल द्वार लोक 
सेवा आयोग उ6ग्र0 के माध्यम से किया जाता था। शाप्रन के संज्ञान में यह तथ्य लाया 
गया है कि उत्तरांचल राज्य को विभिन्‍न विभागों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की 
विभगीय परीक्षा वर्ष 2000,2007,2002, एवं 2003 में उठप्र/ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 
करायी यई थी तथा वर्ष 2004 की परीक्षा को आयोजन हेतु आवेदन पत्र सक्षम अधिकारियों 
के माध्यम से अग्रसारित कराकर लोक सेवा आयोग उ0ग्र0 को ग्रेशित किये यये हैं। 


5 अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया 
गया है कि सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के प्रकय में परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात 
विभागीय परीक्षा आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में जिन सेवाओं एवं परी में व्यवस्था 
विद्ययान है ऐसी सेवाओं एवं पदों पर विषायीय परीक्षा का आयोजेन वर्ष 2000 तक के लिए 
उ0प्र/० न्रोक सेवा आयोग द्वाय् किया जायेगा; परन्तु वर्ष 2005 से समस्त सेवाओं एवं यों , 
पर विभागीय परीक्षा आयोजन उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल द्वाया किया जायेगा। 


3-- अतः आपसे अनुशेध है कि कृपया भविष्य में अधिकारियों /“कर्मचाए्यों की. 
विभागीय परीशा आयोजित किये जाने के प्रस्ताव उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल को 


प्रेषित कएने का कृष्छ' करे / 
म्रवदीय 
- (डा0आरएस0टोलिया) 
मुख्य सचिव/ 
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, संख्या 2858, तीय-([2),/2005 तददिनांक। 
प्रतिलिपि-निम्नॉकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हैतु प्रेषित +- 


75: विदेशक उत्तरांवल प्रशासनिक अकादगी नैनीताल। 
2- डा0 ललित बर्गा अध्यक्ष विभागीय परीक्षायें आयुक्त इलाहाबाद 
मण्डल इलाहाबाद उ0ग्र0 
3-- समस्त जिला अधिकारी उत्तयंचल।/ 
4-- - सचिव श्री राज्यपाल 
8-- सचिव विधान सभा उत्तरांचल / 
6-- सचिव लोक सेवा आयोग उत्तरांबल हरिद्वार । 
7 सचिवालय को समस्त अनुभाग। 
आज्ञा से 
ह0 
(आए०सी0लोहनी/ 


संयुक्त सचिव। 


]20 
उत्तरांचल शासन 
कार्मिक अनुभाग- 
7ख्या-- 4034,“ 2 2 2९ --/ 2005 
देहरादून (दिनांक 07 अक्टूबर.2005 
विज्ञाति 
नियुक्ति 


श्री एम0रयमचन्द्रन, आइ0ए7एस0(उत्तयंचल-72) को [दिनांक 04 अक्टबर 


2005 की पूर्वान्ह से युख्य सचिव उत्तरांचल शासन वेहरादून के पद पर नियुक्ति किया गया 


है । 


ह्0 
(ृप सिंह नपलच्याल) 
अयुख सविव/ 


संख्या-4034(),230-7--2005 तददिनाक। 


प्रविलिपि-- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित | 
सचिव कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विधाग 
सरकार नई बिल्‍ली। 
समस्त गअदेशों के मुख्य सचिव । 
समस्त अमुख सचिव, सचिव उत्तरयांचल शासन देहरादून/ 
स्थानिक आयुक्त उत्तरांवल नई दिल्‍ली । 
सचिव श्री राज्यपाल उत्तयंचल।/ 
आयुक्त कुमायू,गढवाल उत्तरांचल / 
समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल / 
महालेखाकार ( लेखा एवं हकदार प्रथम / उत्तरांचल देहरादून 
महा निबन्धक माए० उच्च न्यायालय नैनीताल। 
सम्बन्धित आधिकारी / 
उप निदेशक राजकीय ग्रेस रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विज्ञप्ति 
को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ / ह 


आज्ञा से 
 छ0 
(परेन्द्र सिंह रावत) 
अपर सिच्व 


है 228 


विभाग--9 





संख्या--055 / का-] /2004 

प्रेषक, 

राकेश शर्मा, 

सचिव, 

उत्तरांचल शासन] 
सेवा में, 

समस्त प्रमुख सचिव , सचिव, 

उत्तरॉचल शासन | 

समस्त जिलाधिकारी, 

उत्तरांचल | 

समस्त विमागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, 

उत्तंरॉचल | 
कार्मिक विभाग देहरादून दिनांक 20 जून, 200 
विषय-- मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों को सेवायोजन प्रदान किया जाना। 
महोदय, 


। उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त 
यह निर्णय लिया गया है कि उत्तरांचल राज्य में मृतक सरकारी सेवको के आश्रितों के सम्बन्ध में 
जब तक कि कोई नई नीति निर्धारित नहीं हो जाती, तब तक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापित 
उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली ,॥974 
(समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित) उत्तरांचल में यथावत्‌ लागू रहेगी।.... ॥ 


2- कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 


भवदीय, 

,ह0 /- 
(राकेश शर्मा) 

सचिव | 


]28 


संख्या-44 / कार्मिक-2--2004-53(4) /200॥ 





' प्रेषक, 
राकेश शर्मा, 
सचिय, 
उत्तरांचल शासन । 
सेवा में, 
समरत प्रमुख सचिव / सचिव “अपर सचिव, 
उत्तरॉचल शासन | 


समस्त जिलाधिकारी, 
उत्तरांचल | 


समस्त विभागाध्यक्ष, 
उत्तरॉचल | 


कार्मिक विभाग देहरादून दिनांक जुलाई,48, 200॥ 


विषय- राज्याधीन सेवाओं ,शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं 
स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में | 

महोदय, ह 

... उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तरांचल 
शणज्य में राज्यधीन सेवाओं,“ सार्वजनिक उद्यमों, / निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं / शिक्षण 
संस्थाओं में आरक्षण की नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक्‌ रूप से विचारोपरान्त 
वर्तमान जनगणना के पूर्ण व अन्तिम आकंडे, उपलब्ध होने तक, वर्तमान में उपलब्ध जनसंख्या 
(रैपिड सर्वे) के आंकडों के आधार पर आरक्षित श्रेणी की जातियाँ की सकल जनसंख्या में उनके 
प्रतिशत के एक प्रतिशत अधिक आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तरांचल राज्य 
में आरक्षण अनन्तिम रूप से निम्नवत्‌ निर्धारित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :- . 


0)... अनुसूचित जाति [9% ' 

(2) अनुसूचित जनजाति. 04% 

(3) अन्य पिछड़ा वर्ग ]4% हि ह 

हर शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि महिलाओं /सैनिकों , विकालांग 


व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार हारिजेन्टल आरक्षण अचुमन्य 
किया जाय :-- ३ 


(() महिलायें 5 20% 

(2) .... भूतपूर्व सैनिक 02% 

(3)..€७ विकलांग व्यक्ति 03% | 
4) ... स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित... 2% 


ह .... जो महिला/ व्यक्ति जिस वर्ग का होगी,होगा उसे उसी वर्ग हॉरिजेन्टल आरक्षण 
अनुमन्य होगा।.._ | 


]% 3 


3- आरक्षण के राम्बन्ध में स्थायी रूप से नीति का निर्धरण पृथक से किया जायेगा। 


भवदीय, 
ह0,/- 
(राकेश शर्मा) 

सचिव। 


संख्या: 444() / कार्मिक--2--200॥ तदृदिनांक 
प्रतिलिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 


4- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरॉचल शासन। 
2- सचिय, जोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार | 
3- निबन्धक उच्च न्यायालय, उत्तरांचल नैनीताल | 
4- आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति ,उत्तरांचल देहरादून। 
5- सचिव, विधान राभा ,उत्तराचंल देहरादून। 
8- ... समस्त मंत्रियों के निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ । 
7- सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
8-- गार्ड फाईल | 
भाज्ञा से, 
है0 /- 
(आर0०सी0लोहनी) 


अनु सचिव 


00 
संख्या-370 / कार्मिक-2 /2004 


प्रेषक, 
राकेश शर्मा, 
सचिव, 
' उत्तरांचल शासन | 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव /सचिव 
उत्तरॉचल शासन | 
2, समस्त विभागाध्यक्ष, 
उत्तरॉचल | 
3. समस्त जिलाधिकारी, 
उत्तरांचल | 
कार्मिक विभाग--2 ह देहरादून दिनांक 30, अगस्त, 2004 
' विषय- पर्वतीय उप संवर्ग के कार्मिकों एवं पर्वतीय उपसंवर्ग से भिन्‍न कार्मिकों के 
उत्तरांचल हेतु विकल्प एवं प्रतिनियुक्ति स्वीकार किये जाने की स्थिति. में शर्तों का 
निर्धारण | 
महोदय, 


उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कंहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य के गठन 
से पूर्व विभिन्‍न विभागों के अन्तर्गत पर्वतीय उपसंवर्ग का गठन किया गया था। उत्तरांचल शज्य के 
गठन के पश्चात -विभिन्‍न विभागों के ऐसे कार्मिकों द्वारा उत्तरांचल राज्य हेतु विकल्प प्रस्तुत किये 
गये है जो पूर्व में पर्वतीय उपसवर्ग के अन्तर्गत नहीं थे। अतः पर्वतीय उपसंवर्ग से भिन्‍न ऐसे 
कार्मिक के उत्तरांचल राज्य हेतु विकल्प दिये जाने अथवा प्रतिनियुक्ति स्वीकार किये जाने की 
स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वास निम्न लिखिता शर्तो के निर्धारण किये जाने का निर्णय 
लिया गया है :- 
() पर्वतीय उपसंर्वग से भिन्‍न कार्मिक यदि विकल्प के आधार पर उन विभागों में, 
तैनात होते है, जहाँ पर्वतीय उप संवर्ग निर्धारित है तो उनकी ज्येष्ठता का निर्धारण उस संवर्ग में 
उनके द्वारा विकल्‍प देते समय पोषित पद पर कनिष्ठतम कार्मिक के रूप में किया जायेगा। 


(2) प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त हो रहीं सकल परिलब्धियों 
एवं भत्तों आदि के अतिरिक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य प्रतिनियुक्ति भत्ता ही अनुमन्य होगा। 
8)... पर्वतीय संवर्ग में भिन्‍न उत्तरांचल के लिंए विकल्प देने वालों को उन पदों के 
सापेक्ष नहीं लिया जाए, जिन पर चयन श्रेष्ठता के आधार पर किया जाता है। 
श्ट * आपसे अनुरोध है कि तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चिद करने का कष्ट करें। 
भवदीय, 
(राकेश शर्मा ). 


सचिव, 


25 ॥ 


संख्या: 4370/ ()/ कार्मिक-2 /200॥,वद्‌दिनांक | 


उपरोक्त की प्रति निम्बलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-- 
सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराचंल। 
रामस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन । 
वैभागीय आदेश पुस्तिका। 
आज्ञा से, 


है0 / -- 
(आर0सी0लोहनी) 
उप सचिव। 


]32 
उत्तरांचल शासन 
कार्मिक विभाग 
संख्या: 445 / का --2 / 2004 
देहरादून: दिनांक : 30 अगस्त, 2004 


चूँकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल 
शासन ,उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा निरस्‍सन के रूप में या संशोधन 
के रूप में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती हैं, जो आवश्यक व समीचीन हों । 

तथा चूँकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जन जातियों 
और अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए आरक्षण ) अधिनियम 4994 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम ,2000 
की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य गें लागू है, 

अतः अब उत्तर प्रदेश अधिनियम ,2000 (अधिनियम संख्या-29 सन 2000 ) की 
धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उ0प्र0 लोक 
सेवा ) अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 
(अधिनियम 4994 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :- 

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जन जातियों और अन्य 

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम ) उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण 


आदेश 2004 

4. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ--4 (॥) यह आदेश उत्ततर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित 
जातियों,अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 
अधिनियम) 
(उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश ) 200॥ कहलायेगा। 

2. उत्तर प्रवेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना -उत्तर प्रदेश लोक 


सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के 'लिए 

आरक्षण) अधिनियम 4994 में. जहाँ -2 शब्द पद “ उत्तर प्रदेश आया है, 

वहॉ-2“उत्तरांचल” के रूप मे पढ़ा जायेगा. | 
3. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ें बर्गों के पक्ष में 
उत्त्रांचल लोक सेवाओं में आरक्षण- उत्तर प्रदेश लोक रोवा ( अनुसूचित जातियों 
अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडें वर्गों कं लिए आरक्षण इक्कीस प्रतिशत के 
स्थान पर उन्‍नीस प्रतिशत अनुसूचित जन जातियों के मामलों में दो प्रतिशत, के 
स्थान पर चार प्रतिशत तथा नागरिकों को अन्य पिछड़े बर्गों के मामले में सत्ताईस 
प्रतिशत के स्थान पर चौदह प्रतिशत पढ़ा जायेगा।. .......' हे के 


... (राकेश शर्मा), 
सचिव कार्मिक 


संख्या: 475 (]/कार्मिक-2,//200॥ तददिनांक |... . .& कार्य ; सन 
प्रतिलिपि-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ४... 
समस्त प्रमुख सचिव /सचिव, उत्तरांचल शासन। कक 
सचिव , श्री राज्यपाल त्तरांचल शासन | 

समरत जिलाधिकारी, उत्तरांचल। 

समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल, शासन। 

सचिव लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार | 


जल्लञ्खकज ला 
हा >> आम 
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(6) निदेशक, राजकीय हे मुद्रणालय रूडकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त 
आदेश को गजट में प्रकाशित कर उसकी 4000 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कश्नयें | 
निबन्धक उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल | 


ह 
! आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल देहरादून । 
(9) सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल देहरादून । 
(0) समस्त मंत्रियों के निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ | 
(44) सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
(2) गार्ड फाईल। 
आज्ञा से, 
ह0 /- 
(राकेश शर्मा ) 
सचिव, कार्मिक | 
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संख्या-4454 / कार्मिक-2-200॥ 

प्रेषक, ऐ 

राकेश शर्मा, 

सचिव, 

कार्मिक विभाग 

उत्तरांचल शासन | 
सेवा में, 

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, 

उत्तरॉचल शासन। 


समस्त विभागाध्यक्ष »/ कार्यालयाध्यक्ष, 
उत्तरांचल | 


समस्त जिलाधिकारी 
उत्तरॉचल | 
कार्मिक विभाग -2 देहरादून दिनांक 43 अगस्त, 2004 


विषय- सीधी भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर | 


महोदय, । 
उत्तरांचल में आरक्षण नीति लागू करने विषयक शासनादेश संख्या: 4444 / कार्मिक 


“2 /2004-53())दिनांक 48 जुलाई, 2004 के कम नें मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सीधी 
भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 49 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के लिए 04 प्रतिशत तथा अन्य 
पिछड़े वर्ग हेतु 44 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है। 


ध्यदया 
प्स्जे 


2. उपरोक्त आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु सीधी भर्ती में रोस्टर निम्नवत्‌ तैयार 
किया गया है :- ु 
(!) अनुसूचित जाति 
(2) अनारक्षित 
(3) अनारक्षित 
(4) अनारक्षित 
5) अनारक्षित... 
(6) अनुसूचित जाति 
0) अन्य पिछड़ावर्ग 
(8) अनारक्षित 
9) अनारक्षित . 
0) अनारक्षित 
(॥4) अनुसूचित जाति. 
2) .. : अनारक्षित 
) . .._-. अनारक्षित 
(4)... : अन्य पिछड़ावर्ग- 
(5) : अनारक्षित 
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अनुसूचित जाति 
अनारक्षित 
अनारक्षित 

अन्य पिछड़ावर्ग 
अनारक्षित 
अनुसूचित जाति 
अनारक्षित 
अनारक्षित 
अनुसूचित जनजाति 
अनारक्षित 
अनुसूचित जाति 
अनारक्षित 

अन्य पिछड़ावर्ग 
अनारक्षित 
अनारक्षित 
अनुसूचित जाति 
अनारक्षित 
अनारक्षित 
अनारक्षित 

अन्य पिछड़ावर्ग 
अनुसूचित जाति 
अनारक्षित 
अनारक्षित 
अनारक्षित 
अनारक्षित 
अनुसूचित जाति 
अन्य पिछड़ावर्ग 
अनारक्षित 
अनारक्षित 
अनारक्षित 
अनुसूचित जाति... 
अनारक्षित ह 
अनुसूचित जनजाति 
अन्य पिछड़ावर्ग 
अनारक्षित 
अनुसूचित जाति 
अनारक्षित ' 
अनारक्षित 
अन्य पिछड़ावर्ग 
अनारक्षित 
अनुसूचित जाति 
अनारक्षित 
अनारक्षित 
अनारक्षित 
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. - अनारक्षित 
. अनारक्षित 


0008 


अनारक्षित 
अनुसूचित जाति 
अनारक्षित 

अन्य पिछडावर्ग: 
अनारक्षित 
अनारक्षित 
अनुसूचित जाति 
अनारक्षित 
अनारक्षित 
अनारक्षित 

अन्य पिछड़ावर्भ 
अनुसूचित जाति 
अनुसूचित जनजाति 


अनारक्षित 


: अनुसूचित जाति 


अन्य पिछड़ावर्ग 
अनारक्षित . 
अनारक्षित 


'अनारक्षित 
' अनुसूचित जाति 


अनारक्षित 
अनारक्षित 


अन्य .पिछड़ावर्ग 


अनारक्षित 
अनुसूचित जाति 
अनारक्षित... 
अनारक्षित 


. अनारक्षित 


अनारक्षित 


जअच्य पिछड़ावर्ग 


अनारक्षित | 
अनुसूचित ज़ाति 


.. अनारक्षित 


अनारक्षित... 
अनुसूचित जनजाति 


अनारक्षित ४. . 
“अन्य पिछड़ावर्ग .. . «5 


अनारक्षित 


... अनारक्षित 
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हो अनुरोध है कि रीघी भर्ती के मामले में उपरोक्त रोस्टर को अनवरत रूप में लागू 
किया जायेगा। ँ 
भवदीय, 
ह0,/- 
(राकेश शर्मा) 
ह सचिव। 
संख्या: 4454 / () / कार्मिक // 2 // 2004 तददिनांक। 
उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों /प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ 
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कपया अपने समरत 
संबंधित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :-- 
वश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
() सचिव , श्री राज्यपाल ,उत्तरांचल शासन | 
(2) सचिव शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वधीन 
और नियंत्रणाधीन तथा सरकार .के अनुदान प्राप्त शैक्षिक: संस्थाओं (अल्प संख्याक 
'वर्म द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोडकर इनमें किसी उत्तरांचल 
. प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विधालय भी सम्मिलित हैं, 
की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू करने के अनुरोध सहित। 


(3) सचिव, नगर विक्रास /सचिव, आवास विभाग /सचिव्र पंचायती शज विभाग की 
। उनके अधीनस्थ सभी संबंधित संस्थाओं आदि में उपरोक्त. रोस्टर लागू कराने के 
. अनुरोध सहित । 
(4) राजय के समस्त उपकमों /निगमों के अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक कार्यकारी 
अधिकारी उत्तरांचल। 
(5) समस्त विकास प्राधिकारणों 'के अध्यक्ष /“ उपाध्यक्ष / सचिव, उत्तरांचलं 
(6) समस्त महाप्रबन्धक जल संस्थान, उत्तराचंल 
(7) निदेशक, उच्च शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा, ब्रेसिक शिक्षा /प्राविधिक शिक्षा, देहरादून । 
(8) समस्त अध्यक्ष जिलापरिषद /नगर महापालिका,/“नगर पालिका, टाऊन एरिया, 
| उत्तराचल 
(9) , निबन्धक, हाई कोर्ट नैनीताल। 
(40) '... निदेशक, -्राशिक्षण एवं सेवायोजन ,उत्तरांचल। 
() '.. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल देहरादून। 
(42) सचिव लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार। 
((4) सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
(5) समस्त निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण ,उत्तरांचल शासन। 
आज्ञा से, 
.  है0,-, 
(राकेश शर्मा ) ' 


सचिव, कार्मिक | 
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प्रेषक, 
राकेश शर्मा, 
सचिव, 
कार्मिक विभाग 
उत्तरांचल शासन । 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव /सचिव, 
उत्तरॉचल शासन | 


समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष 
उत्तरांचल 


समस्त जिलाधिकारी 
- उत्तरॉचल | 


कार्मिक विभाग -2 देहरादून दिनांक 3। अगस्त, 200॥ 


विषय- पदोन्‍नतियों में आरक्षण नीति को लागू करने हेतू रोस्टर। 


महोदय 

80 आपका ध्यान शासनादेश संख्या: 4444 / कार्मिक-2 /2004-53() /200 
दिनांक 48 जुलाई, 2004 की ओर आकर्षित करते हुए यह करने का निद्रेश हुआ है कि पदोन्‍नतियों 
में अनुसूचित जाति के लिए 49 % अनुसूचित जन जाति के लिए 04% आरक्षण अनुमन्य किया 
गया है | 


2. उपरोक्त आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पदोन्‍लतियों में आरक्षण विषयक 
रोस्टर शासन द्वारा निम्नवत्‌ तैयार किया. गग्मा है :- व 
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) अनुसूचित जाति 
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9. अनुरोध है कि पदोन्नति के मामलों में उपरोक्त रोस्टर को अनवरत रूप में लागू 
किया जायेगा। 
भवदीय, 
ह0 /-- 
(राकेश शर्मा) 
सचिव | 


संख्या: 4455 / () / कार्मिक / 2 // 2004 तददिनांक | 
उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों /प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ 

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कपया अपने समस्त 

संबंधित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :- 

वश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-- 

(4) . सचिव , श्री रज्यपाज़ ,उत्तरांचल शासन। 

(2) सचिव शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वधीन 
और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्प संख्याक 
'वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोडकर इनमें किसी उत्तरांचल 
प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विधालय भी सम्मिलित हैं, 
की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू करने के अनुरोध सहित | 

(3) सचिव, नगर विकास /सचिव, आवास विभाग /सचिव पंचायती राज विभाग को 

उनके अधीनस्थ सभी संबंधित संस्थाओं आदि में उपरोक्त रोस्टर लागू कराने के 

अनुरोध सहित । 


. (4) राज्य के समस्त उपकमों /निगमों के अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक / कार्यकारी 
अधिकारी उत्तरांचल | 
(5) समस्त विकास प्राधिकारणों के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष /सचिव, उत्तरांचलं 
(6) .. समस्त मह्ाप्रबच्धयक जल संस्थान, उत्तराचंल 
(7) निदेशक; उच्च शिक्षा /माध्यमिक शिक्षा “बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, वेहरादून। 
(8) समस्त अध्यक्ष जिलापरिषद / नगर मंहापालिका //नगर पालिका, टाऊन एरिया, 
उत्तरांचल 
(9) निबन्धक, हाई कोर्ट नैनीताल। 
(40) निदेशक, प्राशिक्षण एवं सेवायोजन ,उत्तरांचल। 
(4) सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल वेहरावून। 
(42) सचिव 'लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार । 
(।4) '.._ सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
(5) 'संमस्त निजी सचिव, माननीय मंत्रीमण ,उत्तरांचल शासन। 
.. आज्ञा से, 
 हु0/- 
(राकेश शर्मा 


सचिव, कार्मिक.। 
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राख्या-974 / कार्मिक-2 //200। 


प्रेषक, 
एशा0क्‌णन, 
रामिय, 
कार्मिक विभाग, 
णउ्पेंयंतज शीरान। 
सेवा में, 
समरत प्रगुख राचिव / राचिव 
उत्ारोंपल शारान | 
2. समरत विभागाध्यक्ष, 
उत्तरॉगल | 
3, समरत जिलाधिकारी, 
उत्तारांवल | 
कार्मिक विभाग--2 देहरादून दिनांक 04 जनवरी, 200 
विषय-- समूह “ग" तथा रामूह “ध" को पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु 
रोजगार कार्यालग में पंजीकरण की आवश्यकता | 
महोदय, 


उपर्युक्त विषय पर गुझे राह कहने का निदेश हुआ है कि समूह “ग” तथा समूह 
“घ” के पदों पर रीमी गर्ती के माध्यम से मरी जाने वाली रिक्तियों को अधिसूचित करने क्रे लिए 
समरत विभागों वो आअच्सर्गत एक रूपता बनाये रखने के उददेश्य से उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत 
किसी एक शरोवायोजन कार्यालय में जभ्यर्थी का पंजीकरण होने की अनिवार्थता के विषय पर शासन 
द्वारा सम्यक रूप से विधार किया गया है। ' | 


ह ' इस सावन्ध में शाराम द्वाथ सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया, गया है कि 
चूँकि रोजगार कार्यालय न केबल संस्थाओं से प्राप्प अधियावनों के लिए प्रस्तुतिकश्ण का कार्य 
करते है अपितु वेशेजभार युवक /युव्तियों को व्यवसायिक मार्गवर्शन व केरियर गाइडेन्स करते है 
इस उददेश्य से रोजगार कार्यालय को यह जानकारी होनी चाहिए कि किन किन गश्रेणी /शैक्षिक 
योग्यता को अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है और अधियाचन प्राप्त हो रहा है। इन परिस्थितियों, में 
शासन द्वारा यह उचित रागड़ा गया है कि रागूह "ग” तथा समूह “ध" के कर्मचारियों के विषय में 
उत्तरांचल में किशी न किशी शेजगार कार्यालय में अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है परन्तु 
अभ्यर्थी को यह सम्पूर्ण स्वतंश्नता है कि वे अपने रोजगार कार्यालय में दर्ज होने का हवाला देते हुए 
सीधे विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन दे सकते हैं। | 
। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया “ग" तथा “घ” में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे 
जाने वाले पदों पर चयन हेतु रिकितियोँ अधिसूचिंत करते समय उपरेक्त निर्णय का भ अनुपालन 
करने का कष्ट करें। पर हा 
भवदीय, 
ह ह0 /.-- 
'.. (एस0कृष्णन ) 
' सचिव, 
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संख्या: 94[) / वगिवा-2 /2004,0द्‌दिनांक | 


प्रतिलिपि निग्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
गोपन अनुभाग को उनके अशाराकीय पत्र संख्या 4,/2,/26 /सर.एक्स दिनांक 
7दिसगबर 2004 के संदर्भ में। 

रामरत माठ मंत्रिगण के निजी सचिव, 


' राचिवालय के समस्त अनुभाग । 


गार्ड फाईल अज्ञा से 
है0 /- 
(एस0कृष्णन] 


सचिव। 
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प्रेषक, 
डा0 हरिकृष्ण, 
सचिव, 
उ0प्र0 शासन | 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उ0प्र0 शासन। 
2. समस्त विभागाध्यक्ष,,/ कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 | 
3. '.. समरत गण्डलायुक्त» जिलाधिकारी, उ0प्र0 | 
कार्मिक विभाग--2 ब्रनऊ दिनांक 20अप्रैल,2002 
विषय- चरित्र पंजिकाओं क॑ रख-रखाव और मानिटरिंगं के लिये कम्प्यूंट का उपयोग 
किया जाना। 
महोदय, 


ह शासनादेश सं0 36 4 /70-का--2 //4998 दिनांक 5फरवरी,॥998 में यह आदेश 
निर्गत किये गये हैं क्रि जनपद मण्डल विभागाध्यक्ष एवं शासन में जिस स्तर पर प्रविष्टियों का रख 
रखाव किया जाता है, प्रत्येक विभाग में उस स्तर पर मूल्यांकन आख्या एवं गोपनीय प्रविष्टि प्राप्त 
करने एवं पूर्ण कराने के लिये एक अधिकारी को पदनाम से नामित कर -विया जाए। उक्तानुसार 
विभाग में संबंधित स्तर पर वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों पूर्ण कशन का दायित्व उक्त अधिकारी का 
होगा। चरित्र पंजिका का रख-रखाव एक अत्थग्त महत्वपूर्ण कार्य है, ज़िसे पूर्ण तत्परता से किया 
जाना चाहिए ताकि उसके अभाव में अधिकारी कर्मचारी के सेवा संबंधी मामलों के समय से 
निस्तारण में असुविधा न हो । भम्प्रति प्रत्येक विभाग /विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष एवं 'जनपद 
स्तर पर 'भी कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध है इसकी सहायता से कार्य में सुविधा होती है और 
अपेक्षाकृत समय भी बहुत कम लगता हे अस्तु यह निर्णय लिया गया हैकि चरित्र पंजिकाओं के रख 
रखाव“और अनश्रवण (मानिटरिंग ) के लिए कम्प्यूटर का उपयोग सुनिश्चित किया जाय। 


कृपया उपरोक्त निर्णय का कियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें, तथा अपने 
अधीनस्थों को भी अवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें| 


' भवदीय, 

ह0/- 
(हरिकृष्ण ) 
सचिव।. 
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राख्या-34 / / कार्मिक-2 / 2002 


प्रेषक, 
गधुकर गुप्ता 
मुख्य सचिव 
ह उत्तरांचल शासन। 
सेवा में, । 
रमरत प्रमुख सचिव / सचिव /» विशेष सचिव, 
ख0प्र0 शासन | 
2. सगरत विभागाध्यक्ष, / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, 
उत्तरांचल शासन। 
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी 
उतद्ारानल | 
कार्मिक विभाग--2 : देहरादून: दिनांक 20 फरवरी,2002 
विषय-- सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवत्ति। ' 
महोदय, 


वित्तीय हश्त पुस्तिका ख़ण्ड-2 भाग-2 से 4 तक में प्रकाशित “.मूल नियम-56 

में यह व्यवस्था है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी 
द्वारा बिना कोई कारण बताये तीन मास की नोटिस अथवा 03 माह का वेतन देकर जनहित में 
अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध मं कतपय मार्गदर्शक निर्वेशें सहित 
8 सेवा निवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्कीनिंग कमेटियों का विस्तृत रूप -से वर्णित प्रकार 


से 

(क, ऐसे सरकारी सेवकों की स्कीनिंग कमेटी जिसके नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल 
भिन्‍न है :- | क्‍ 

() नियुक्ति प्राधिकारीद अध्यक्ष नह ' 

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित 02 वरिष्ठ अधिकारी- * सदस्य 


ऐसे सरकारी सेवकों की स्कीनिंग कमेटी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपात्न है 


डे 


(रे) 
(अ) विभागाध्यक्ष / अतिरिक्त विभागाध्यक्ष से भिन्‍न अधिकारियों के सम्बन्ध में - 
() प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव,”सचिव क्‍ .. अध्यक्ष 
(2) विभागाध्यक्ष हु ४ २ . अ्देस्थ, 
(3) मुख्य सचिव . : .: अआवस्य 
(ब) विभागाध्यक्ष एवं अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के सम्बन्ध में :- 2 श्र 
(4), मुख्य सचिग ७. .. अध्यक्ष: 
(2) शासकीय विभाग यो सचिव द "सदस्य 

). र।पिंय, कार्मिक विभाग सदस्य 
(स) उत्तशंवल प्रदेश सिविल सर्पिरा (कार्यकारी शाखा ) के अधिकारियों (स्थानापन्न 

| डिप्टी कलेक्टरो सहित ) के सम्बन्ध में: न यह «.. हा 

मुख्य सनिग | 


हा है 
है अप, 
ख््यटी 
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(2) मुख्य राजस्घ आयुष, सदस्य 
(3) राचिव, कार्मिक विधाग सदस्य 
नोट :- 0) उत्परांवल प्रदेश सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों के सम्बन्ध में 
कार्यवाही कारक विभाग द्वारा की जायेगी। 
नोट -- (0) उत्तरांधल प्रदेष सिधिल सर्विस (कार्यकारी षाखा के अधिकारियों के सम्बन्ध में 
कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा की जायेगी। ह 

(2) यदि किसी विभाग में सचिव के स्थान पर अपर सचिव प्रभारी अधिकारी है तो' 
अपर सचिव स्कीनिग कमेटी के रादर्थ होगें । 
का उक्त स्कीनिंग कमेटी की राभीक्षा -- आख्या प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी 
विचार करके रयःविवेक रो उपयुवतत निर्णय लेने और आवष्यकता अनुसार अनिवार्य सेव निवृत्ति 
आदेष पारित करेगे। यदि नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल है तो यथा अपेक्षा मुख्य मंत्री /समबन्धित 
मंत्री जी के आदेष प्राप्त करके आवष्यकता अनुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश पारित किये 
जायेगे | | ये 
8-- वि्वारणीय अभिलेख अनिवार्य सेवा निवृत्ति 'का निर्णय लेने के लिए यद्यपि 
राम्बन्धित सरकारी रोचक के शम्मपूर्ण सेवा काल के सगस्‍्त अभिलेख देखे जाने चाहिए तथापि 
विषेश बल आन्तिग 40 वर्ण के अभिलेखों पर दिया जाना चाहिए और इस दृश्टिकोण से निर्णय 
लिया जाना चाहिए कि सम्बन्धित सरकारी सेवफ की दक्षता /सत्यनिश्ठा -का स्तर क्‍या ऐसा है, 
जिसके आधार पर ससे जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। 
6- कार्यवाही की सगय सारिणी 

() श्कीनिंग की कार्यवाही सम्मपन्‍न करने का उत्तरदायित्तव मूलतः नियुक्ति 
प्राधिकारी का छोगा। वह यह सुनिष्चित करेगे कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विशय में वे 
नियुक्ति प्राधिकारी है उनके विशय में शूचमा सामग्री जहाँ से भी आती हो,समय से प्राप्त हो जाये। 

(2)सकीनिंग की कार्यवाही. प्रति हर वर्ष उस अधिकारी कर्मचारी के विषय में होगी 
जिसने 50 वर्श की आयु पूरी कर ली हो। 
ह (3) यथा सम्मव प्रतिवर्श नवम्बर माह के अन्त तक स्कीनिंग कमेटी की बैठक 
अवश्य कर जी जाय। ह पिला 

(4) रकीनिंग कमेटी की समीक्षा--आख्या नियुक्ति प्राधिकारी को 5 दिसम्बर तक 
उपलब्ध करा दी जाये। नियुक्ति प्राधिकारी प्रशासकीय -विभाग के सचिव अन्तिम रूप से निर्णय 45... 
जनवरी तक अवश्य ले लें. ' 
7- स्कीनिंग कमेटी की विधिक स्थिति :-- | का हल 

| स्कीनिंग कमेटी का कोई विधिक स्टेट्स नहीं होगा। वे 'केवल सम्बन्धित नियुक्ति 

प्राधिकारी के समाधान में सहायता के लिए कर्मचारी के अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय भी ले 
सकते है जिनके मामले स्कीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत न किये जा सके। 
9- मूल नियम --56 के अन्तर्गत संलग्म प्रारूप के अनुसार ही आदेष जारी किये जाय। .. 
9- कार्मिक विभाग को सूचनायें देना :- ह दस ग पे हम रा हज कई, 

अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णयों की सूचना प्रशासनिक विभाग के सचिव के माध्यम: 
से. 34 मार्च तक कार्मिक अनुभाग-& को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करायी जाय (्रतिलिपि 


संलग्न) । 
कि त ? अनुरोध है कि कृपया उपर्युवतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की. जाये तथा इस विषय 
में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। 
| 9 भवदीय, 

! ह 


(मघुकर गुप्ता) 
मुख्य सचिव। 
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उत्तरांचल शासन 
कार्मिक अनुभाग--2 
रसंख्या-806 / का-2-२०002 
वेहरादून दिनोक 45जून,2002 
अधिसूचना 


राण्याधीन सरकारी रोवको की अधिवर्षता आयु लोक हित में 58 वर्ष के स्थान पर 


60 वर्ष करने की राज्यपाल गहोदय को एततद्वारा स्वीकृति प्रदान करते है। 
2-- यह आदेश 0॥जून, 2002 से लागू होगें। 


3-० वित्तीय हरतपुर्तिका खण्ड--2 भाग 2से 4के मूल नियम 56 यथा-आवश्यक 
संशोधन की कार्यवाही प्रथक से वित्त विभाग द्वारा की जायेगी। 


4-- उपर्युषा से सम्बन्धित आवश्यक उपबन्धों के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य 
सरकार द्वारा पथक रो जाशीे किये जायेगे। 
' ह0 
(आलोक कुमार जैन) 
सचिव 
पृष्ठाकंन संख्या >800(2) /20020ददिनांक 


उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :- 


4 '.. समरएत प्रमुख सचिव /सचिव “अपर सचिव, उत्तरांचल षासन। 
2०० समस्त विभागाष्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल । 
3- रामस्त गण्डलायुक्त / जिलाधिकारी उत्तरांचल | 
4+ राचिव राज्यपाल उत्तरांचल-| 
5- शचिव विधान सभा उत्तरांचल ' 
6-- सचिव लोक सेवा आयोग उत्तयंचल हरिद्वार 
* ए- सचिवालय के समरत अनुभाग 
8- उप निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूडकी उत्तरांचल को आगामी असाधारण 


गज मे प्रकाशनार्थ | 


, भाज्ञा से 
. ., . . ह0 ' 
(सुरेन्द्र सिंह रावत) 
अपर सचिव। 
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' संख्या: 589 / कार्मिक--2 / 2002 


प्रेषक, 
आलोक कगार जैन, 
राधिपव, 
उत्तारागल शाराग | 
सेवा में, 
4-. रामरत प्रुप राधिव / सचिव, उत्तरांचल शासन। 
2-.. रामरत विभागाध्यक्ष » कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल। 
3-७. समरत्त मण्यालयुक्ा / जिलाधिकारी, उत्तरांचल | 
कार्मिक अनुभाग-४ देहरादून दिनांक 24 जून,2002 
विषय- राज्याधीन जोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रकम पर महिलाओं के 
लिए आरक्षण | 
महोदय 


गुड यह कहने का निरदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन 
'राज्यध्षीन लोक सैवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रकम पर महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत 
आरक्षण प्रदान करने का शारान द्वाश निर्णय लिया गया है। 

आरक्षण शज्याधीन लोक शेवाओं और पदों पर केवल सीधी भर्ती के प्रकम पर 
होगा। पदोन्नति के 'पदों प नहीं होगा। 
(2) आरक्षण हारिजेण्टल प्रकृति का होगा अ्थीत किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद 
पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी उसे उस श्रेणी के प्रति 
समायोजित किया जारोगी | 
(3) सदि कोई महिला, किसी राण्याधीन लोक सेवा और पद पर मेरिट के आधार पर 
209 होती है तो उसकी गणना छस पद पर गहिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की 
जायेगी । 
(4) उ्याधीन लोक सेवाओं पर पदों में सीधी भर्ती के लिए किसी चयन में महिलाओं 
केलिए आरक्षित पद यदि गहिला अभ्यर्थिययों के उपलब्ध न होने के कांकरण नहीं भरा जा सके 
रा पद उपर्युक्त पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा व भविष्य के लिए अग्रेनीत नहीं किया 
जायेगा। 
(5) राय्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं के. सम्बन्ध में 
वांछित सभी अर्हतायें, पद सम्बन्धी सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पूर्वत्‌ अर्हताओं के. अनुरूप 
रहेंगी व उनमें इस शायनादेश से कोई परिवर्तन नहीं होगा। 
(6) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगे लेकिन जिन रिक्तियों के भरने के लिए 
विज्ञापन जारी किये जा चुके है या ज़िन रिकित्यों के. लिए चयन की प्रकिया प्रारम्भ हो चुकी हों . 
उन पर यह आएश जाग नहीं हं। चयन की प्रक्रिया प्रारण ६ गैने का आशेय भर्ती का आधार केवल 
लिखित परीक्षा या साक्षात्कार होने की रंशति में ऐशी परीक्षा /साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने से है... 
ज़िन पदों पर गती का आधार लिखिए परीक्षा और साक्षात्कार दोनो हैं उनके सम्बन्ध में 24 
प्रकिया प्रारण होगे बग आशय लिखित परीक्षा प्रारश्ग हो जाने से हे 
0) जोक शेकवाओं एवं पद्दों का तात्पर्थ उत्तरांचल जोक रोवा (अनुसूचित जाति, 
अनुसूचित जन जातियों और आन्य पिछडे वर्ग के लिय आरक्षण ) अधिनियम 200। में परिभाषित . . 
लोक रसोचाओं और पद रा ६! ह 
8). ऐसे विभाग जहां कल पदों में महिलाओं / पुरूषों के लिए प्रंथक रे चिन्हि 


पदों में 20 प्रतिशत हारिजेण्टेल आरक्षण की णवस्था जागू होगी। 


50॥ 


2- कृपया शारान के उपरोध आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें | 
यह भी अनुरोध है कि शारानादेश रो आपने जधीनरथ राभी अधिकारियों को अवगत करादेगें । 


भवदीय, 
ह0 
(आलोक कुमार जैन) 
सचिव| 


संख्या 589(0) /फार्मिक --2 /2002 तददिनांक 
उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक 
कार्यवाही हेतु इस अभ्युत्ति सहित कि कृपया अपने सम्बन्धित अधिकारियों को भी अवगत कराने का 


कष्ट करें। ह 
सचिव गहागहिंग राज्यपाज़ उत्तरांचल न ' 


है! पहनने 
2- निर्देशक राज्य प्रशासन अकादगी नैनीताल 
3- ह सचिव लोक सेव आयोग उत्तरांचल हरिद्वार 
4- निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय वेहरादून। 
5- सचिवालय के समर अनुभाग। 
0 शसगरत निजी सचिव गा0 मन्नीगण उत्तशंचल्र | 
भज्ञा से 
ह0 
(सुरेन्द्रसिंह रावत) 


अपर सचिव। 


89. 


फ्तरांगल णारान 
उत्तरंवल शारान 
राविवालय प्रशासन विभाग 
रांख्या--4578 / एक--4--2002 
देहरादून दिनाक 45जून ,2002 
अधिसूचना 


.._ राविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते 
हुए श्री राज्यपाल निम्नलिखित निममावली बनाते है :-- 


उत्तरांचल राधिवाजय वैशक्तिक राहायक ,अवर वर्ग राह्ययक ,सहायक लेखाकार ,टंकक ,अनुसेवक 
के पदों पर संविलियन नियमावली 2002 


॥0) यह नियंगावली उत्तरांचल सचिवालय में वैयक्तिक सहायक अवर 

वर्ग एवं सहायक ,सहायक लेखाकार ,टंकक अनुसेवक के पदों पर 
रंविलियन नियमावली 2002 कही जायेगी | 

(2) यह तुरच्त प्रवृत्त होगी | 

(3) यह नियमावली सचिवालय में सीधी भर्ती के वैयक्तिक सहायक, अवर 

वर्ग राहायक, सहायक लेखाकार ,टंकक एवं अनुसेवक के पदों पर 

अति राविलियन के लिए लागू होगी। 

प्रभाव 2. किसी अन्य रोधा नियगावली या आदेश में दी गयी किसी बात के 

प्रतिकूल होते हुए भी यह नियमावली प्रभावी होगी । 


संक्षिप्त भाग 
और प्रारंभ 


परिभापाएं 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो - 

()) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य सेवा नियमों के अधीन सचिवालय में . 
वैयक्तिक सहायक, अवर वर्गसहायक ,सहायक लेखाकार ,टकक एवं 
अनुसेवक के पदों पर नियुवित्तयाँ करने के लिये, सक्षम प्राधिकारी से हैं, 
(2) "उपलब्ध रिकित” का तात्पर्य ऐसी रिक्ति से है जो संविलियन की 
तिथि को शीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष रिक्त हो , . | 
(3) “राण्यपाल “ का तात्पर्ग सत्तरांचल के राज्यपाल से है, ही 
) " आयोग ” का तातार्य उत्तगंधल लोक रोवा आयोग से है । 

6) “ रायियालय “ का तात्पर्य उत्तरांचल सिविल सचिवालय से है। 

6) “राधा नियमावला "“ का वारपर्य अवर वर्ग सहायक, सहायक लेखाकार, 
टकक एवं जनुरोेवक के पदों को शासित करने वाली उल्ताराचल में प्रभावी 
शोवी नियमाचलियों से है। का 

(/) कार्यफाई आदेश का वात्पय वैयक्तिक सहायक के पदों को शासित 
बारने साले कार्यकारी आदेश से है। | ु कक 

(8) अधीनस्थ विभागों / कार्यालयों का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत 
आगे बाले शजकीय विभाग /का्यलियों से है। । ०५ 
(9) निगम एवं अन्य स्वायताशासी संरथाओं का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के... 
अधीन जाने वाले निगमों एवं स्वायत्तशासी रांस्थाओं से है। 
(0) गौलिक नियुक्ति का वात्पर्य रोवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी 


36 


नियुक्ति है जो तदर्थश न हो और नियमों के 'अनुसार चयन के पश्चात की 
गह हो और सदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये 
कार्यपालक अनुदेशों द्वारा वत्सगय विहित प्रकिया के अनुसार की गई हों। 
4.0) नियुविति प्राधिकारी राविवालय में 23.42.2004 तक सम्बद्ध विभिन्‍न 
अधीनरथ राजकीय कार्यात्रयों एवं निगमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के' 
मौजिक रूप से नियुक्त कार्मियों का रांविलियन निर्धारित मानकों जैसा कि 
वह विहित करें,के अन्तर्गत आदेश द्वारा करेगें 


संविलियन हेतु 
पात्रता 


(2)विभिन्‍न राजकीय कार्यालयों के केवल आशुलिपिक, वरिष्ठ सहायक 
परिष्ठ लिपिक ,कनिष्ठ लिपिक ,टंकक, सहायक लेखाकार /लेखा लिपिक 
/कनिष्ठ लेखा लिपिक, समूह 'घ' के पदधारक जिनका सेवा-स्थानान्तरण 
राचिवातय में कर दिया गया हो तथा विभिन्‍न निगमों »स्वायत्तशासी 
रांस्थाओं के मौलिक रूप से नियुक्त समकक्षीय पदधारक जिनके कार्य की 
प्रकृति उपरोक्त पदों के अनुरूप हो ही संविलियन हेतु पात्र होगे। 
()संविलियन आशुलिपिक का वैयक्तिक सहायक के पद पर वरिष्ठ 
शहागक वरित वरिष्ठ लिपिक का अवर वर्ग सहायक के पद पर कनिष्ठ 
लिपिक का टंकक को पर पर सहायक लेखाकार /लेखा लिपिक कनिष्ठ 
लेखा लिपिक का सहायक लेखाकार के पद पर एवं समूह “'ध' श्रेणी के 
कार्मिक का अनुसेवक के पद पर यथा स्थिति सम्बन्धित कार्मिकों की उस 
पद पर मौलिक नियुक्ति एवं सेवा अवधिको आधार मानते हुए आदेश द्वारा 
किया जायेगा। 
(4) शंविलियिन केवल सीधी भर्ती के रिक्त उपलब्ध पदों के सापेक्ष किया 
जायेगा। यदि टंकक एवं सहायक लेखाकार के पदों पर संविलियिन हेतु 
अपक्षित संख्या में पद उपलब्ध न हो पाये तो यथा स्थिति संविलियन अवर 
वर्ग सहायक अथवा बैयक्तिक सहायक के सीधी भर्ती के उपलब्ध पदों को 
आरथग्रित रखते हुए उतयी शंख्यामें यथार्थिति 'टंक्रक एवं सहायक 
लेखाकार के पद सृजित करते हुए किया .जायेंगा। यह और कि संविलियन 
उतत इंगित विभिन्‍न पदों पर सीधी भर्ती के कुल कोटे में उपलब्ध रिक्ति 
सीमा के आन्तर्गत ही किया जायेगा । | ग | 
आरक्षण 5, प्रत्येक पद पर संविलियिन करते हुए समय शासन द्वारा समय-समय पर 
निर्मत आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। ह 
6.()सचिवालय में वैयक्तिक सहायक ,अवर वर्ग सहायक // सहायक 
संविलियन हेतु लैसखाकार /टंकक / अनुसेघक के पद पर रांयिलियन में संबंधित पद पर 
शर्तों का निर्धारण गीलिक का निर्धारण नियुक्ति की तिथि मानी जायेगी और उस्न तिथि के 
बाद संवोधित पद पर उसकी ज्येप्ठता पदोन्नति एवं अन्य सेवा संबंधी गामले 
रंगत रोचा नियमावली के अन्चाति व्यव॒हृत होगे। गे । 
(2)रयिलियिन के पश्वात कर्मचारी की राधिवालय संवर्ग के संबंधित पद 
पर पाररिषरश्क ज्येष्ठता संबंधित संवर्ग के पद पर मौलिक नियुक्ति की 
विधि के आधपार पर निर्धारित करने के पश्चात सचिवालय सेवा में 
फनिष्ठतम में रावंधित प्रद' के विरूद्ध राचिवालय संवर्ग के कनिष्ठतम 
कर्मवारी को नीचे ज्येष्ठता निर्धारण के समय जिन कर्मवारियों का विभिन्‍न 
उनके गूल विभाग में उनकी मौलिक नियुक्ति की प्रिथि से सेवा अवधि की 
गणना के आधार पर निर्धारित की जायेगी। पा 
(3राजकीय विभागों के राबा स्थानान्तरण पर तैनात कार्मिकों के संविलिः 
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के पश्ञात भी यदिल्‍उक्त पदों पर सीधी भर्ती की रिक्तियाँ उपलब्ध रहती 
है तो उरा दशा में सचिवालग में राग्बद्ध निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं 
को गौलिक रूप रो नियुक्त कार्मिकों का संविलियन किया जायेगा। 

(4) निगग/ सवायराशासी रांस्था के कर्मचारियों के संविलियन की दशा में 
उनहों राजकीय विभागों के संविलीन »कर्मचारियों के टीक नीचे ज्येष्ठता 
सूती में रखा जायेगा। निगम /स्वायत्तशासी संस्था के एक ही वेतनमान 
के रांवितीन कर्मचारियों की पारस्परिक ज्यैष्ठता उनके निगम 
/रयगत्तशारी रांस्था में उस वेतनगान में मौलिक नियुक्ति की तिथि से 
उनकी रांविलीन की तिथि तक की सेवा अवधि मे आधार पर निर्धारित की 
जायेगी | 

(5) संविलीन होने पाले कर्मचारी के पूर्व के अर्जित अवकाश एवं चिकित्सा 
अवकोश की गणना राविवालय सेवा के अर्जित अवकाश /चिकित्सा 
अवकाश के साथ किया जायेगा। ह 
6) समरत अर राजकीय कर्मचारियों की जी0पी0(एफ0 की राशि उनके 
भविष्य निधि लेखें में अन्तरित होगी। जी0पी0एफ0 से अग्निम की मांग पर 
पूर्ण गें जमा शावशेष की गणना की जायेगी । पूर्व में लिये गये शासन से 
ऋण /भविष्य निधि से ह 

(7) इस निमरभावली के अधीन की गयी नियुक्तियाँ संबंधित कार्मिक को 
राविधालय में. वैयविधिक सहायक ,अवर वर्ग सहायक. ,सहायक 
हेोखाकार,टंकक ग़था अनुसेवक का पदनाम वेतनमान दिये जाने की 
तिथि रे संगत सेवा नियमावली के अंधीन की गयी नियुक्तियाँ समझी 
जायेगी । ह | 


(0)रांग्रेलियय होने वाले कार्मिक से इस आशय का विकल्प प्राप्त किया 
जायेगा कि क्या वह इस नियमावली के उपबच्धों के अधीन संविलयन हेत 
राहमत ह अशवा नहीं । यदि कोई कार्मिक अपने ,मूल विभाग में वापस 
जाना चाहे तो राके लिए यह विकल्प संविलियन की तिथि से परिवीक्षा 
अवधि तका उपलब्ध रहेगा कि वह सचिवालय में संबंधित पद पर 
संविल्षियन हतु इच्छुक नहीं है और उस दशा में उसे उसके पैतृक विभाग _ 
को वापस कर दिया जोयगा और ऐसा कर्मचारी किसी प्रकार के प्रतिकर 
आदि का हवादार नहीं होगा। ह कि 
ह . अआज्ञा से 
ह0.. . 
(पी0सी0शर्मा) 
, सचिव।| . 


संख्या 4578 / (3) /एक-ब / 2002 तददिगांकि 


प्रतिलिपि-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ः- |. 


समस्त प्रमुख रािय /संविधि /अपर राधिय, उत्तरॉयल शारसन। 
निजी राधिव गाशगुरुसमंत्री 
गिजी राधिय मात मुख्यमंत्री 
महालेखाकार उत्तशाल्व प्रकोष्ठ इलाहाबाव | 
सचिव,विधायग समा, उत्तर्र वर । 


जी की गाए गुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ,. : 


को मा मंत्री जी के अवलोकनार्थ |... 
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रामर्त मण्डजायुकतत /जिलातिकारी,पउतारों चल | 

सागरत विभागात्यक्ष / प्रमुख कामलियाध्यक्ष,उत्तरॉचल | 

समरप वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तरांचल। 

शचिवलोक रोग आयोग,तताराॉयल,हरिह्वर को पांच प्रतियों सहित। 

राविवालय थो रागरत अनुभाग। 

गोपन अनुगाग को उनके पत्र रांस्णा 4/2,/0 /2002 सी0एक्स0 दिनांक 03 जून 
2002 के रान्दर्म गैं। 

एप निदेशक, राजफीय मुद्रणालग लिथो प्रेस रूडकी हरिद्वार को इस अनुरोध के 
साथ प्रेषित कि उक्त निरमायजी की 500 प्रतियां छपवाकर शासन को भेजने का 
कष्ट करें। 

इरला चेक लेखा अनुभाग। 

गैभागीय आदेश पुरितिका। 


ञज्ञा से 


हैमलता छौढ़ियाल 
अपर सचिव 


ऊतपरोंवल शारान 
कार्मिक अनुशाग--2 
संस्या 50 / कार्मिफ--2 / 2002 
शरापुत,दिनोंक 05 जुलाई,2002 
जअपधीरूधना 
प्रकोण 


राफियात के अचह्ंद 809 के परन्‍्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री 
राज्यपाल निम्न लिखित लियगागली बनाते है : 
उत्तरांघल (जोक रोवा आधोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर ) तदर्थ नियु्तियों 
का विनियमगितीकरण वियमावली,2002 


संक्षिप्त नाग 4.()) यह वियगाबली सत्तारांवज (जोक सेया आयोग के क्षेत्र. के बाहर पदों 

और प्रारंभ पर) तर्दर्श निुविषयों फा विनिगगित्वीफरण नियमावली,2002 कंही जायेगी। 
(2) गए तुर्त प्रधृत्त शेगी। * 

(8) याह लोक राधा आयोग के क्षेत्रा्तर्गत आने वाले पदों को छोडकर 
राज्यपाल की नियम विधायी शक्ति के अधीन सभी पदों पर लागू होगी । 
»किरी अन्य नियम सयाआदेश मे निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए 


2030 एस नियमाबली का अधिप्रमावी होगा। 
परिभाषा 3, जब तक कि विषय या रसंदर्ग में काई प्रतिकूल बात न हो -- 
ह (एक) किसी पद्द के रावत में निमुधित प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे पदों पर 
नियुक्त करने थं। जिए राशयात प्राधिकारी ' 
(दो) " सज्यपातर " का तात्पर्ग एत्तरांचज्ञ के राज्यपाल से है। 
नो () कियी शपित को - 
नियुव्तियों (एक) जो रीवा में 305.4998 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्ति किया 
का विनियगितीकरण गया हो और अरा नियमावली फे प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरन्तर 


शेवारत हों 

(यो) जो ऐसी ददर्थ नियुक्ति के शमय नियमित नियुक्ति के लिए विहित 
अपेशित अर्हता्गें रखता हो और 

(तीन) जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, या है, 

॥रिशति परी करने ये पश्मात किरी स्थायी था जस्थायी रिक्ति 
का उपलब्ध हो नियमित निशु्ति का जिये ऐशी शिथिति में संगत रोवा मियमों या 
आदेशों के -अनसाश कोई विधवित निपका करने ये पूर्व उसके अभिलेल और 
सपर्युकक्‍्तता के आधार पर गिवार फिया जागेगा। | 


(2) इस नियमावली के अधीच नियमित नियुक्ति करनें में अनुसूचित जातियों 
अनुसूचित जनजातियों ,पिछडे वर्गों और वन्य श्णियों के अभ्यर्थियों के लिए 
: आरक्षण भर्ती समय अचुत्त शरकारी आदेशों के अनुसार किया गायेग! 


(3). उद्नितम ह] नी प्रयोजनाश नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति का 


भ्‌ं येशऐे ॥। 
(0)... गिशुविति प्राधिकारी अध्यर्थियों म॑ से एक पात्रता सूची उरा ज्येष्ठता कम में 
गधर कर दैश मो दिनांक के अनुसार अवधारित हो और 


जैयार करेगा जैरा कि नियुकं। आने 


नियुकितियां 


नियुक्तियों को संगत 
सेवा नियमों आदि के 
अधीन किया गया 


समझा जाएगा 


ज्येष्ठता 


सेवा की 
समाप्ति 


संख्या: 850 ([)/ कार्मिक-2 / 2002तद्दिनॉक 


यदि दो से अधिक व्यवित्त एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस कम में ना 
करेगा जिशा कम में उनके नाग उक्त नियुक्ति के आदेशों में कमबद्ध किये गथैहों | 
सूची की अध्यर्थियों की चरित्र पंजियों और ऐसे अन्य अभिलेखों सहित जो उनकी 
उपधुकाता को निर्धारित करने के लिये आवश्यक हो चयन समिति के समभ्ष रखा 
जायेगा । 


5). चयन रामिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट उनके 
अभिलेख आधार पर विचार करेगी। 


6). बयन शागिति चुने गये आध्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। सूची में नाम 

उ्येष्ठता कम मं रखे जायेगें, और वह उसके नियुक्त प्राधिकारी को भेजेगी। 
5“नियुवित्त प्राधिकारीनियम 4 के उपनियम (2) के उपबन्यों के अधीन रहते हुए 
उकश नियम के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्तियां उस 
कम में करेगा जिस कम में उनके नाम उक्त सूची में रखे गये हों। 

6-8स नियमावली के अधीन की गयी नियुक्तियाँ संगत सेवा नियमों के आदेशों 

है, यदि कोई हों,अधीन की गयी रामझी जायेगी। । 


7. 0) इस नियगावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार 
चयन फे पश्चात्‌ केवल नियुक्ति के आदेश के विनॉक से ज्थेष्ठता का हकदार 
छोगाऔर सभी गामलों में इस नियगावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के 
पूर्व संगत रोवा नियमों या यथारिथति नियमित विहित प्रक्रियां के अनुसार नियुक्त 
व्यक्षियों के नीचे रखा जायेगा। 

(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें परस्पर ज्येष्ठता 
नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित कम में अवधारित की जायगी। ह 


8. ऐसे व्यक्ति की रोवा जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो और उपर्युक्त न. 
पाया जाये या जिराका मामला इस नियमावली के वियम-4 के उपनियम () के अधीन ने 
आता हो, तत्काल समाप्त कर वी जायेगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन 
पाने का हकदाए होगा। | 


( आलोक कुमार जैन ) 
सचिव।. - 


प्रतिलिपि निम्नॉँकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- 
समरत प्रगुख सचिय/ राचि३,उत्तरॉचल शासन।  ्द 
राचिव श्री राज्यपाज उत्तरॉचल 

संगरत जिलामियारी,उत्तरांचल 

रागमरत विभागार्यक्ष उत्तरांचल 

स्थानिक आयुवत्त गईं दिल्‍ली 


'.. सपच्ििव लोक सेवा आयोग पत्तरंचल हरिद्वार 


निदेशक राजकीय भुद्रणालय रूडकी को इस निर्वेश के साथ प्रेषित कि उक्त 


आदेश वो गजट में प्रकाशित कर इसकी 4000 प्रतियों शासन को उपलब्ध करायें। 
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संख्या 780 / कार्मिक-2 /2002 

प्रेषक, 

गधुकर गुणा, 

प्रमुख राचिष, 

उत्तशंवज शासन । 
सेवा में, 

_्समरत्त प्रमूष राधिव/ सचिय 

उत्तरांबज शारान। 

2 रामरत विभागाध्यक्ष / कार्याणयाष्यक्ष, 

उत्ारांचज। 

3- सगर्त गण्खजायुका / जिजाधिकारी, 


तत्रांग् | 


कार्मिक अनुभाग--2 कर ; देहरादून: दिनोक 25 जुलाई,2006. 
विषयक-- राज्याधीन राबाओं गे तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय 


प्रविष्टि: का तॉफ़िन। 
महोदय, 
उापरक्‍ति विषय पर गुझ यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक सरकारी सेवक के 
लिए उसके द्वार प्रर्गेक वित्तीय वर्ष के किए गय कार्य के मूल्यांकन के आधार पर एंक चरित्र 
पंजिका रखी जाती है। भरित्र पंजिफाओं में अंकित प्रविष्टियों किसी भी अधिकारी ,”कर्मचारी 'के 
व्यक्तित्व उसकी प्रतिभा ,उपगुक्धता आदि के बारे में बेरोमीटर का कार्य करती है। अधिकारियों 
/ कर्मचारियों के रागरत सेवा सावणित मामलों हेतु चरित्र पंजिका की प्रविष्टि ही एक ऐसा माध्यम 
है जिसके आधार पर शगुचितत गिर्णय लिया जाना सम्भव होता है। 

अस सम्बन्ध में श्यक विचाशेपरान्त शासन द्वाश अधिकारियों /कर्मचारियों की 
वार्षिक प्रविष्टियों के रामय रो अंकन हेतु निग्नालिखित व्यवस्था,/समय सारिणी निर्धारित किए जाने 
का निर्णय लिया गया है। ह 

() संबर्ग की स्थिति के अनुसार जनपद मण्डल विभागाध्यक्ष तथा शासन. में जिस 
स्तर पर प्रविष्टियों का रख रखाव किया जाता है विभाग में उस स्तर पर स्वमृूत्यांकन आख्या एवं 
वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि प्राप्य करने एवं पूर्ण कराने के अधिकारी को पदनाम से नामित करते हुए 
“नोडल अधिकारी” बनाया जाय 2 ह 

(2) प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी स्वमूल्याकंन आख्या वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 45 
के अन्दर नामित मोडल़ अधिकारी को उपलब्ध करा देंगै। यदि किसी अधिकारी, कर्गचारी का 
वित्तीय वर्ष के दौरान स्थानान्तरण हुआ है तो कार्यभार छोडने के 45 दिन के अन्दर स्वमूल्यॉकन 
आख्या उपलब्ध कश दी जानी चाहिये। न अमल अि 2.४) 

(3) गदि किसी अगिकारी या कार्यकाल किसी पद पर 3माह से कम रहा है तब भी 
सम्बन्धित अधिकारी स्वगज्योफरम आर्या प्राप्त कर सकता है,परन्तु घरा पर कोई वन्तव्य अंकित नहीं 
किया जायेगा। सादि संबंधित अधिकारी 3 माह रे कम कीर्यकाल होने के कारण स्वमूल्योंकन आख्या 
प्रस्तुत नहीं करना बाएता है ते। भी भागित अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। 

द (4) फ्रत्शेफ अधिकारी अपने कार्य के सम्बन्ध में स्वमूल्यॉकन प्रतिवेदक अधिकारी को 

उपलब्ध कशने के स्थान पर प्रस्ताय-+ में नावित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। 
| 5) भागित आधिकारी ऐसे रागी रवमूल्यॉँकन आख्याओं को क्रमशः प्रतिवेदक 
-पमीक्षक एवं स्वीकता अधिकारी को भेजकर प्रविश्टियोँ पूर्ण करायेंगे। कोई भी अधिकारी अपना 
मन्तव्य प्रतिष्टि अंकित करने यो) लिए अगले रतर के अधिकारी को नहीं भेजेंगे,अर्थात प्रतिवेदक 
अधिकारी अपना सम्तद्श रामीक्षक अधिकारी को और समीक्षक अधिकारी अपना मन्तव्य स्वीकृत 


अधिकारी को सीधे नहीं गेजेंगे। प्रत्योक स्तर पर मन्ात्य नामित अधिकारी ब्वाय प्राप्त किया जायेगा। 


8- निवद्गक सच्य न्यायालय ,उत्तरांचल नैनीताल। 
9- आयुक्त अनुसू वित्त जाति तशा जनजाति उत्तरांचल देहरादून। 
0- रायिव विधानसभा ,उत्तराचल देहरादून। 
बल रमरत मंत्रियों के निजी सविवों को मा0 मंत्रिगणों के सूचनार्थ । 
42-- राचिवालय को रामर्त अनुभाग। 
43 गार्स फाईल। 
आज्ञासे , 
ह0 


(आलोक कुमार जैन) 
सचिव | 


रांख्या--094 / कार्मिक2 / 2002 


प्रेषक, | 
आलोक कमार जैन, 
राचिव, 
ऊतरांवचज जारान। 
सेवा में, | कि 
पुलिरा महानिदेशक, 
उत्तराधज दहरायून। 
कार्मिक अनुभाग: 2 ँ देहरादून दिनांक 05 अगस्त,2002 
विषय-- अधियर्षता आयु प्राष्ता करने पर कर्मचारी /अधिकारी की सेवानिवृत्ति। 
महोदय, 


' उपरोक्त विषय पर आपको पश्मांक डी जी -एक 693--2004 (॥) दिनांक 
॥-7-2002 मो रान्चर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 
राज्याघीन रार्कारी रोषकों की अभिवर्षता आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष किये जाने का निर्णय 
उत्तर प्रदेश रारकार द्वारा लिया गया था । तत्समय उत्तरांचल में अधिवर्षता आयु 58 वर्ष ही 
विद्यमान थी जिसके फशरवरूप शारानादेश संख्या 4937, कार्मिक-2 /2004 दिनांक 5--42-200 
निर्मत करते हुए यह निर्देश दिये गये थे कि ऐसे सेवा संवर्ग के अधिकारी,/कर्मचारी जिनका 
अनन्तिम /अन्ति१ग रूप से आवेटन उत्तरांचल राज्य के लिए नहीं किया गया है और जो उत्तर 
प्रदेश के विकल्पधारी है, 30--44--200॥ या उसके बाव 58 वर्ष की आयु प्राप्त करेगे उन्हें सम्बन्धित 
विभाग के नियन्क अधिकारी द्वारा उत्सर प्रदेश के लिए अवमुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के विभागीय 
मुख्यात्रय में रिरपोट करये को जिए निर्देशित किया जायेगा इसकी सूचना उत्तर प्रदेश के साबन्धित , 
विभागाध्यक्ष को भी वी जायेगी। ह 

2-० अधिर[चना. संख्या 806,” कार्मिक --2--2002 विनांक 45 जून 2002 द्वारा उत्तरांचल 
शासन द्वारा भी शण्याधीन शश्कारी रोवकों की अधिवर्षता आयु लोक हित में 58 वर्ष के स्थान पर 
60 वर्ष किये जाने .का निर्णय लिया जा चुका है ऐसी स्थिति में अंब उपरोक्त शासनादेश निष्चभावी 
हो गया है अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दारवादेश, टिक 45.6.2002 से निष्मरभावी होने के 
कारण ०20 कार्यवाही किये जाने आवश्यकता नहीं है कृपया तदनुसार कार्यवाही 'करने का 
कष्ट करें | ' ला | 


भवदीय, ..... 
, (आलोक कुमार जैन ) 
* सचिव । 
संख्या- 4094() / कार्मिक-2 ,/ 2002 तददिनांक ह 
| प्रतिलिपि -निम्नांकित -को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित- | 


हक मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शारान। 
2०... समस्त प्रमुख सचिव/राचिव उत्धरचिल शासन 
5 रामस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल 


4७... समरत जिलाधिकारी उत्तरांचल 


00 
6) शदि निवारित 45 दिनों की अवधि में स्वमूल्यॉकन आख्या उपलब्ध नहीं करायी 
जाती है और सम्बंनित आधिकारी हरा सम्बन्ध में कारण अंकित करते हुए अतिरिक्त समय की मॉग 
नहीं करते हुए वो यह ना|गित अधिकारी के विवेक पर होगा कि वे सीधे प्रतिवेदक अधिकारी से 
मन्तग्य प्राप्त कर कार्यवाही करें। ह 
(7) राजपतनित अधिकारियों को सान्ध में चरित्र पंजिका प्रविष्टि करने हेतु 
निम्नलिखित 03 रतर तथा रामय सारणी निर्धारित की जाती है:- 


क0सं0 अधिकारी » प्रविष्टि निर्धारित तिथि 
4 पतिवेदक अधिकारी 34 जुलाई 
2-- रसागीक्षक अधिफारी 3॥ अगस्त 
3-- रवीकर्षा अधिकारी 30 सितम्बर 


अराजपत्रित अधिकारियों के लिये केबज़ निम्नलिखित 02 स्तर पर समय-सारणी 
निर्धारित की जाती हैः - 
॥ प्रतियेदक अधिफारी 34 अगस्त 
2- रवीकर्ता अधिकारी 30 सितम्बर 

चतुर्थ श्रेणी कर्गवारी ऐतु बोबज एक ही रतर है अर्थात जिसके अधीनस्थ कार्यकर 
रहा हो वही पर्साप्त है। 

(8) प्रविष्टि कर्ता अधिकारी प्रविष्टि समाप्त होने के पश्चात उसका वर्गीकरण भी 
निम्न श्रेणियों में से किसी एक में करंगा>- 


॥-.. सत्कृष्ट (8 ७र)००) 

2०». अतिल्‍लणाम ( शजर५ 00070) 

3». जर्तग ((॥0(00) 

4... शसाच्तोपजनक (४#7॥86८"0/7५) 

5--.. खराब /जरान्तोषजनक (26)/ (॥78/8प787% ८707५). 


प्रविष्टियों के अन्त में रात्यनिष्छा प्रमाण पतश्र निम्नप्रकार से अंकित किया जाना चाहिये:-- 

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी जानकारी में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं आया है कि 
जोश्ी..................................... की सत्यमिष्ठा में विशीत प्रभाव डालता हो,ईमानदारी के लिये इनकी 
सामान्य ख्याति अच्छी है। और मैं इनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करता /करती हूँ। 

(9) नोडल अधिकारी उपशेषत के अनुसार चरित्र प्रविष्टियों को पूर्ण करवाकर 
सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी की चरित्र पंणिका में यथा' स्थान व्यवस्थित करेंगे। 


3. आपरो अनुरोध है कि कृपया वार्षिक प्रविष्टियों के अंकन हेतु उपरोक्तानुसार 
निर्धारित की गयी समय सारणी का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। स्वीकर्ता स्तर पर 
प्रविष्टियों का अन्तिमीकरण 80 सितम्बर तक अवश्य करा लिया जाय। यदि सम्बन्धित सर्वर 
निर्धारितसमय सारणी को अनुसार अपने मन्तव्य अंकित नहीं करते तो उनके गन्तव्य की प्रतीक्षा किये 
बगैर अगले स्तर पर सम्बन्धित प्रमाण पत्र तलब करके प्रविष्टि अंकित करगे की कार्यवाही 
सुनिश्चित कर ली जाय। | 5 2 

'  भवदवीय, , 
"(वघुकर गुप्ता) 
मुख्य सचिव 


80 3 


मुख्य विनिवेश जाशुबत /स्थानिक आपुक्त उत्तरांचल नई दिल्‍ली 


ह 
ऊ 


: पुर्नगठन आयुपत्त, उत्तरांवल शासन लखनऊ 


गुर्य स्थाई अधिकता गाएरच्च न्यायालय नैनीताल 
राचिवालय थो सगरत जनुभाग 
आज्ञा से 
ह0 
( आलोक कुमार जैन) 
सचिव। 
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संख्या:4095 / कार्मिक--2002 ' 
प्रेषक, ' 
आलोफ कुमार जैन, 
राषिय, 
उत्तरांवज शारान | 


(--... रामरत धरुख राचिव »&राविव 3-समस्त जिलाधिकारी, 
उत्तरायज़ देहसदून। उत्तरांचल | 

2-... सगरत विभागाध्यद्ा, ह 

उत्परयंधल | ह 

2 देहरादून दिनांक 06 अगस्त.2002 


कार्मिक अनुभाग- 
विषय- तदर्थ नियुक्तियों /पदोन्‍नतियों पर प्रतिबन्ध विषयक। 
महोदय, . 
ज़पर्यवा विषय पर मुझे यह कहने का विदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों में 
स्थिरता एवं स्थायित्व लाने तथा नियुकित प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने के उददेश्य से सभी 
प्रकार की तदर्थ नियुवितिगों /पदोन्‍नतियों को हतोत्साहित करना शासन की नीति रहीं है, लेकिन 
शासन द्वाय समय>रगय पर जारी विशा निर्देशों के बावजूद भी विभागों द्वारा समय-समय पर 
तदर्थ नियुवित्तयों /पदो-नतियों की आवश्यकता बताई जाती है और तदर्थ नियुक्तियां की जाती है। 
और सम्बन्धित पद पर कभीकी चयन को लिए 'निर्धाश्ति प्रकिया का अनुपालन किये बिना ही तदर्थ 
नियुक्तियों कर दी जाती है। तदर्थ नियुक्तियों कर दी जाती है। तदर्थ नियुक्तियों चाहे सीधी भर्ती 
के माध्यम से की जाये अथया पद्येग्नति केमाध्यम से जहाँ एक ओर तदर्थ को बढ़ावा मिलता है वही 
बूसरी ओर शेवाओं में आरिथरता उत्पन्ग होती है ओर धीरे धीएे तदर्थ नियुक्त कर्मिकों द्वारा 
विनियमितीकरण की गांग बिलग्ब होता है। वही ऐसी नियुक्तियों के कारण सम्बन्धित सेवा संवर्गों में 
सेवा सम्बन्धी विवाद भी उत्पन्भ होते है) जिसके कारण मामले मा0 न्यायालयों म॑ जातें है और 
उच्चतर पदों में समय रो परदोन्‍्मतियों वही हो पाती. है। . | 


2 अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये. है अर | 
(॥) तदर्थ नियुक्तियाँ सामन्‍्यतः नहीं होनी चाहिए वर्तमान. में इनमें पूर्व रूप से ग्रतिबन्ध 


है | यदि किन्‍्हीं अपरिहार्य पशिरिथवि में तदर्थ निशुक्वियोँ फिया जाना आवश्यक समझा जाता है तो 
समुचित प्रकिया निर्धारित करते हुए जो यथासम्भव नियमावली निर्धारित प्रकिया क॑ अनुरूप ही, . 
कार्मिक विभाग की राहमति पश्तात गाए मंज्ि परिषद के अमुमोद्रन से ही किया जा सकेगा। 

छः जिन गियूवित प्राधिकारियों धारा इसका उल्लधंग करके नियुक्तियाँ की - जायेगी 
ऐसी नियुक्तियों करने को गम्भीर कदा समझा जायेगा। जिसके लिए उनके विरूद्ध अनुशासनिक 


]90 
कार्यवाही की जायेगी आर तदर्ण नियुक्त कार्मिक फे वेतन /भत्तों पर किये गये को उनके वेतन से 


वरयूला जायेगा। 
3- आपरो आनुरीध है कि कृपया एपरोवत निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित 


करने का कष्ट बारें। 


भवदीय, 
ह0 
( आलोक कुमार जैन) 
सचिव। 
संख्या-4095 (4) / कार्गिक--2 / 2002तदंदिनांफ 
तक निम्नलिखित फो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-- 
[०० गोपन जनुभाग को उनके पत्र संख्या-4/2,/4॥/2002 सी-एक दिनांक 


28 जूनह 2002 थी शनदर्श में। 
राचियाजय को समरत अचुभाग। 


कुः 


आज्ञा से 
ह0 
( रमेश चन्द्र लोहनी) 
उपसचिव। 


[8% 


संख्या: 4028 /का मिक--2 /2002 
प्रेषक, 
रुर्च्द्ररिह्ठ राषत, 
अपर राचिव, 
सत्तरांचल शासन। 
सेवा में 
4-... राभरत प्र[ुख सचिव » राचिय, 
उद्तारांवज शासन। 
2-5. समरत जिलाधिकारी, 
उत्तरांचल | 
3०... रामरत गण्डलायुका, 
जत्तरांचल | 


4-5. समरत विभागाध्यक्ष, 

ह सउत्तरांधल | 
कार्मिक अनुभाग--2 है देहरादून दिनाक 27 अगस्त,2002 
विषय-- शण्याधीन सेवाओं एवं सार्वजनिक उपकमों में अनुसूचित जाति /अनुसूचित 


जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किय जाने 

? सम्बन्ध में | 
महोदय, | | 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश,हुआ है कि शासन क संज्ञान में यह 
तथ्य लाये गये है कि विभिन्‍न विभागों को सन्तर्गत राज्याधीन सेवाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों .में 
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग क पदों पर चयन के सूमय आरक्षण पर ध्यान नहीं दिया 
जा रहा है। । 
श शासन द्वारा अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए 
आरक्षण निर्धारित करते हुए आरक्षण की पूर्ति किय जाने हेतु रोस्टर निर्धारित किया गया है। अतः 
आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्‍न पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति 
एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए रोस्टर. के अनुसार आरक्षण निर्धारित करते हुए चयन 
सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कम 

भववीय, 
ह0 

(सुरेन्द्र सिंह शवत) .. 
. अपर सचिवं॥,' 
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उत्तरांचल शारान 
कार्मिक विभाग 
संख्या 849 / का-2--2002 
देहरादून दिनांक 23,अगस्त,2002 

चकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन 
उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा निर्सन के रूप में या संशोधन क रूप 
मेंऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो 

तथा चूँकि उत्त्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 
4974 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 66 के अधीन उत्तरशंचल राज्य में लागू है, 

अतः अब उत्तर प्रदेश अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या-29 सन 2000) की धारा, 87 के 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं, कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत 
सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 4974 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों 
के अध्यधीन लागू रहेगी -- 

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 
94) अनुकूलन एवं उपानतरण आदेश 2002 
संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ (ई) यह नियमावली उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत 
सरकारी सेवकों के अश्रितों की भर्ती नियमावली 4974 ) का अनुक़ूलन एवं उपान्तरण नियमावली 
2002 कहलायेगी। 

(2) यह तत्काल लागू होगी । 
2. उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ जाना उत्त्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी 
सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 4974 में जहाँ जहाँ शब्द पद उत्तर प्रदेश आया है वहाँ वहाँ 


उत्तरांचल पढ़ा जायेगा | 
छ्ठ0 


( आल्रोक कुमार जैन) 
सचिव | 


संख्या 849(0॥) / कार्मिक--2 ,“2002 तद॒दिनांक | 
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 
समस्त प्रमुख सचिव, सचिव,“अपर सचिवउत्तरॉचल शासन | 
सचिव,श्री राज्यपाज,उत्तरॉचल | 
समस्त जिलाधिकारी,उत्तरॉचल | 
समस्त विभागाध्यक्ष,उत्तरॉचल | 
स्थानिक आयुक्त, नई दिल्‍ली। 
सचिव,लोक सेवा आयोग.उत्तरॉचल,हरिद्वार | 
निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री ,रूडकी "को इस. निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त 
आदेश को गजट में प्रकाशित कर इसकी 000 प्रतियां शासन को उपलब्ध -करादे। . 
निबन्धक.उच्च न्यायालय उत्तरांचल नैनीताल । 
9. आयुक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति ,उत्तराचल बहरादून। 
0,.. समस्त मंत्रियों के निजी सचिवों को मा0 मंत्रिगणों के सूचनार्थ। 
॥,.. सचिवालय के समस्त अनुभाग | तल 2 
/2, गार्ड फाइल झ् गा 
( आलोक कुमार जैन) 
. सचिव 


7घ 9 छा के ६७ ० -+ 


फ़ 


]90 


संख्या 462 / का0-2--2002 


प्रेषक, 
आलोक कुमार जैन, 
सचिव, 
कार्मिक विभाग, 
उत्तराचल शासन। 
सेवामें, 
()सगस्त प्रमुख सचिव सचिव, (3) समस्त जिलाधिकारी, 
उत्तराचल शासन। उत्तरांचल। 
(2) समस्त विभागाध्यक्ष » कार्यालयाध्यक्ष, 
सत्तरांचल | 
कार्मिक विभाग देहरादून दिनांक 23 अगस्त,2002 
विषय- उत्तरांचल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 2002 
के नियम 563) (तीन) के परन्तुक का स्पष्टीकरण | 
महोदय, 


उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायः ऐसे सन्दर्भ प्राप्त हो 
रहे हैं,जिनमें सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 4974 के प्राविधानों 
के अन्तर्गत गृतक सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्य द्वारा नियमावली में निर्धारित आवेदन की 5 
वर्ष की अवधि के बाद आवेदन किया जाता है तथा नियमावली के नियम 5(4) (तीन) के परंन्तुक में 
राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके आवेदन करने की अवधि में शिथिलीकरण 
करके नियुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है'। इन मामलों में विलम्ब का कारण मृत 
सरकारी सेवक के पुत्र,पुत्रियों के सरकारी सेवक की मृल्यु के समय अवयस्क होना तथा उनके 
द्वारा शासनादेश संख्या: 225 / कार्मिक-2 ,/2002 विनॉक 08,02.2002 द्वारा मृतक सरकारी सेवकों 
के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक नियम स्पष्ट किये गये थे। 

(0)... मृत सरकारी सेवक के कुदुम्ब के किसी सदस्य की भर्त्ती के लिए यह 
आवश्यक है कि मृत सरकारी सेवक के परिवार की,सरकारी सेवक की मृत्यु पर आर्थिक स्थिति ऐसी 
हो गयी हो,कि परिवार का गुजारा परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति दिये बिना नहीं हो सकेगा। - 

() मृत सरकारी सेवक के परिवार के सदस्यों को नियुक्ति पाना विहिंत 
अधिंकार नहीं है,जिसको भविष्य में भी उपयोग किया जा सके। यह अचानक आयी विपदा से 
परिवार को उबरने के लिए तथा गुणारे का साधन उपलब्ध कंराये जाने की दृष्टि से सरकार की. 
ओर से 5 नुकगम्पा है जिसे यथाशव्य अविलम्य मृतक सरकारी सेवक के परिवार को. प्रदान किया 
पा चाहिए। गियगावली में निर्धारित अवाधि के बाद नियुक्ति प्रदान किया जाना उचित स्थिति नहीं 

| प 
2... मृत सरकारी सेवक के कुटग्ब के सदस्य द्वारा निथुक्ति प्रदान करने के लिए उशाल की 
अवधि के बाद दिये गये आवेदन पत्नों में नियगावली के नियम 5 (0) (तीन) के परन्तुक “परन्तु जहाँ 
' शज्य सरकार का यह रामाघान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित 
समंय--सीगा रो [किसी विशिष्ठ मागलें में अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को,जिन्‍्हें वह 
मामले में अनुचित कठिनाई होती है यहाँ वह अपेक्षाओं को.जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और 
साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक रामझ अभ्युक्तियाँ शिथिल कर सकता है।'ग॑, 
शक्ति का उपयोग किये जाने हेतु निवैदन किया जाता है।यह शक्तियां किसी विशिष्ठ गामले में 
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अनुचित कठिनाई के न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से निराकरण करने की शक्तियाँ हैं। जिसके 
द्वारा सरकारी सेवक की पृत्यु के दिन रो 05 वर्ष के भीतर आवेदन करने की समय सीमा को ध्यान 
में रखते हुए मामले में उत्पन्न अनुचित कठिनाईयों का निराकरण किया जाना है। नियमावली के 
नियम 5 (॥) (तीन) में निर्धारित आवेदन करने की 05 वर्ष की अवधि का विस्तार इस आधार पर 
नहीं किया जा सकता कि रार्कारी सेवक की मृत्यु के समय उनके पुत्र,पुत्री आवेदन करने के 05 
- वर्ष की अवधि के बाद एक या दो रप्ताह में अपनी न्यूनतम आयु प्राप्त कर रहे हैं,“रही हैं,अथवा 
लम्बी बीमारी के कारण निर्धारित आवेदन करने की 5 वर्ष की अवधि के एक या दो सप्ताहों का 
विलम्ब हो गया और आवेदन नहीं किया जा सका तथा उपरोक्त कारणों के साथ परिवार की 
आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि गृतक सरकारी सेवक के परिवार का गुजारा हो पा रहा हो या 
व्यवशाय न कर रहा हो। ऐसे मामले में राज्य सरकार कठिनाइयों का निराकरण की प्रदत्त शक्ति 
का उपयोग करके आवेदन की अवधि को शिथिल कर सकती है। आवेदन करने में लम्बी बीमारी या 
अन्य किसी दुर्घटना के कारण हुआ सूक्ष्म विलम्ब जिसमें परिवार के सदस्य के नियन्त्रण में 
परिस्थतियां नहीं रही ऐसे मामले को विचार के लिये लिया जा सकता है। नियम को इस प्रावधान 
को पुनः दोहराया जाना है कि परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्ति का उपयोग समान्य रूप मैं,आवेदन 
की निर्धारित अवधि “5वर्ष के भीतर" को लम्बे समय का (विस्तार देने के लिए नहीं किया जा 
सकता है। ह ; ' 

3... शासन के विभागों में प्राप्त हो रहे सन्दर्भा में उपरोक्तानुसार यह परीक्षण कर लिया जाना 
चाहिये कि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्य द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के 05 वर्ष के 

: भीतर आवेदन किया गया है। विलग्ब इतना सूक्ष्म एवं अपवादिक है तथा अवधि शिथिलीकरण के 
लिए पर्याप्त एवं समुचित औचित्य उपलब्ध है,जिसे नियम 5 (॥) (तीन) के परन्तुक के अन्तर्गत 
प्रदत्त शवित्तियों में शिथिल किया जा संकता है। . 

4... अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशों के आधार पर मृतक आश्रित से 
प्राप्त हो रहे आवेदन पत्नों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। ' 


भवदीय, 


(आलोक कुंमार जैन) 
सचिव | 
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उत्तरॉचल शासन 

कार्मिक अनुभाग-2 
रांख्या 492 / कार्मिक--2 // 2002 
देहरादून,दिनॉक 43 अगस्त,2002 


” भारत का राविधान "” के अनच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग 
करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियगावली बनाते है :-- 


उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की रथायीकरण नियमावली,2002 


संक्षित नाम १.() यह नियमावली उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवको की स्थायीकरण , नियमावली 
प्रारंभ और 2002 कही जायेगी। । ह 
लागू होगा... (2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होन के दिनांक से प्रवृत्त होगी। 

(3) यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तरांचल के कार्य-कलापों के 

सम्बन्ध में कोई सिविल पद धारण करते हों और जो संविधान के अनुच्छेद ' 

309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रणाधीन हों। 

2. डरा नियमावली के उपबन्ध भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के 
अध्यारोही प्रभावा. अधीन, राज्यपाल द्वारा बनाए गए किन्‍्ही अन्य नियमों या तत्सयम प्रवृत्त आदेशों में 
किशी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगे। | 
परिभाषाएं. 3. जेब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में, 

(क) किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य सरकार 

द्वारा जारी किए गये सुंसगत सेवा नियमों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे 

पद पर सेवा में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है, ह 

(ख) “संविधान''का तात्पर्य भारत के संविधान से है। 

(ग) “संवर्ग “ का तात्पर्य किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत किसी सेवा या 

सेवा के किसी भाग की सदस्य संख्या से है। . | 

(घ) “सरकार"का तात्पर्य उत्तरॉचल सरकार से है। 

(ड.) “सज्यपाल' का तात्पर्थ उत्तरॉचल के राज्यपाल से है। | 

(च) “सरकारी सेवक" से तात्पर्य उत्तरॉचल के कार्य कलापों के सम्बन्ध में किसी 

त्रोक सेवा या पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है। . .. 

(छ) “धारणाधिकार” का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के किशी निग्रमित पंद 
को,चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी या तो तुरन्त या अनुपस्थिति की अवधि की समाप्ति पर _ 
धारण करने के अधिकार या हक से है। ' ता या 9 5 28, | 

(0) “विहित” का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन 
राज्यपाल द्वारा बनाये गये गियमों द्वारा था किसी विशिष्ट सेवा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा 
निर्गत कार्यपालक आगुदेशों हारा विहित रो है। हे 

(॥) “सेया” का शात्पर्य सुसंगत सेवा नियमों या सरकार हार समय-समय पर 
जारी किये गये कार्यपालक आअगुदेशों में यथार्थ परिगाषित सेवा से है। ह क 

(2) “गौलिक नियुवित्त” का तात्पर्य सेया की संवर्ग से किसी पद पर ऐसी नियुक्िि 
से है जो तर्दर्थ नियुवितत न हो और नियगों को अनुसार या चयन के पश्चात की गयी ही 
और यदि कोई |निरग मे हो यो शारकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा 
तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो। 


रथायीकरण जाहां 
आवश्यक है 


स्पष्टीकरण-- 


स्थायीकरण णाहां 
आवश्यक नहीं है 
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4 (0) किंशी रारकारी सेवक का स्थायीकरण केवल उसी पद पर किया जायेगा 
जिर। पर वह (एक) रीधी भर्ती के गाध्यम से या (दो) यदि भर्ती का एक ग्रोत सीधी 
भर्ती भी है प्रोन्‍्नति,द्वारा (तीन) यदि पद भिन्‍नन सेवा से सम्बन्धित है तो प्रान्नति 
दारा गौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो 
(20) ऐसा सथायीकरण निम्नलिखित के अनुसार किया जायेगा:-- 
(एक) ऐसे पद के प्रति चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी जिस पर किसी अन्य 
व्यक्ति का धारणाधिकार न हो । 
(दो) यथारिथति सुसंगत सेवा नियमों या सरकार द्वारा निर्गत किये गये 
कार्यपालक अनुदेशों,में दी गयी स्थायीकरण की शर्तों को पूरा करने के अधीन 
(तीन) रथायीकरण के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा औपचारिक आदेश जारी 
किया जाना आवश्यक होगा। 
इस तथ्य के होते हुए भी कोई सरकारी सेवक किसी अन्य पद पर स्थायी है,चाहे 
वह किसी पद पर सीधे भर्ती किया जाए,या किसी पद पर,जहां भर्ती का एक ग्रोत 
रीधी भर्ती भी हो प्रोन्‍न्नत किया जाए तो उसे पद पर स्थायी करना होगा। 
5. (3) स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा,यदि कोई सरकारी सेवक उस संवर्ग 


क्‍ में,जिसमें भर्ती का स्रोत प्रोन्नति ही हो विहित प्रकिया का पालन किये जाने के 


पश्चात नियमित आधार पर प्रोन्‍्नत किया जाय। 
(2)5प नियग () में निर्दिष्ट पद पर प्रोन्नति होने पर सरकारी सेवक को वे सभी 
लाभ प्राप्त होंगे जो इस श्रेणी में स्थायी किये गये,यदि कोई परिवीक्षा विहित न की 
गई हो,किसी व्यक्ति को प्राप्त होते। | 
(3) णहाँ परिवीक्षा विहित वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी विहित परिवीक्षा अवधि करेगा 
और निष्कर्ष प्रर पहुँचने की दशा पर कि सरकारी सेवक उच्चतर श्रेणी के लिए 
उपर्युक्त हैं तों वह यह घोषित करते हुए एक आदेश जारी करेगा कि सम्बन्धित 
व्यक्ति ये परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यदि नियुक्ति 
अधिकारी के विचार में सम्बन्धित सरकारी सेवक का कार्य और आचरण को देखने 
की आवश्यकता है तो वह उसे उस पद या श्रेणी पर प्रत्यावर्तित कर सकता है 
जिससे बह प्रोन्‍्नत किया गया था, या परिवीक्षा की अवधि विहित रीति से बढ़ा 
सकता है| ' | 
(4) जहाँ उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता की एक आवश्यक शर्त निम्नतर 
पोषक पद पर स्थायीकरण विहित की जाय,वहाँ नियम 4 के उपनियम (॥) के 
अधीन निम्नतम पद पर स्थायी कोई व्यक्ति उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र 
होगा और मिम्नतर पोषक पद पर उसका स्थायीकरण आयश्यक नहीं होगा यदि 
उस पद पर उसका कार्य और आभरण सम्योषजनक पाया जाय। | रः 
दृष्टॉन्त--(४) “लेखपाल सेवा 42200 ” में लेखपाल के प्रद पर भर्ती का एक_ 
मात्र थोत सीधी भर्ती है। “क" लेखपाल के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त 
किया जाता है [“क"! को भमियम 4 के उपनियम ( ) के अधीन उक्त पद पर स्थायी 
करना होगा आल न क 8 उ रे 
(2) “ख” तहसीलवार के पद पर एक स्थायी सरकारी रोवंक है जिसे उ0प्र0 सिविल मा 
सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली ॥982 के उपबन्धों के अधीन छ0प्र0 सिविल सेवा . 
(कार्यकारी शाखा) में सामान्य श्रेणी के एक पद पर प्रान्‍्नत किया जाता है। खा. 
को मिथग 4 के उप नियम () * के आधीन पुनः वाद वाल मद पर स्थायी करना 


होगा | 


और, 


पद जिन पर 
ये लागू नहीं 
होंगे 


धारणाधिकार 
करने का 
अधिकारी 


ब्यवृत्ति 


गए आदेशों के अनुरार अनुसूचित जातियां ,अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की 


।॥ 


[2 को सीधी भर्ती के पध्यम रो सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के रूप 
में नियुक्त किया जाता हैं और "ध” को यूनाइटेड प्राविन्सेज सर्विस आफ 
इन्जीनिसर्य क्लास छू (इरीगेशन ब्रान्च) रूल्स ॥936 के उपबन्धों के अधीन प्रोन्नति 
कोटा के प्रति राहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्‍नत किया जाता है “ग" और "घ" 
दोनो फो शहायक अभियन्ता गो ः पद पर स्थायी करना होगा क्योकि सहायक 
अभिगनन्‍्ता के पद पर भर्ती के सोत्रों में से सीधी भर्ती एक सोत्र है। 
(4) (ड) सिंचाई विभाग में एक स्थायी सहायक अभियन्ता है जिसे सरकार द्वारा 
निर्गत किए गए कार्यपालक अनुदेश के अनुसार अधिशासी अभियन्ता के पद पर 
प्रोन्चतत किया जाता है “ड" को पुन अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थायी करना 
आवश्यक नहीं होगा क्योंकि अधिशासी अभियन्ता के पद पर भर्ती का एक मात्र सोत्र 
प्रोन्नति है। ह 
(5) उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक का पद लिपिक वर्गीय सेवा का 
पद है। अनुभाग अधिकारी का पद एक भिन्‍न सेवा अर्थात उत्तर प्रदेश सचिवालय 
सेवा का पद है “च” एक रथासी प्रवर वर्ग सहायक है जिसे नियम 4 के उप नियम 
(.) के अधीन अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति होने पर पुनः स्थायी करना 
होगा। अनुसचिव के पद पर और अन्य उच्चतर पदों पर अगली प्रोन्नति होने पर 
उसका मामला नियम-5 के उप नियम()) के अन्तर्गत आएगा और “च'8 कौ 
उच्चतर श्रेणी के पदों पर पुनः स्थायी नहीं करना होगा। 
(6)उत्तर प्रदेश राचिवालय सेवा नियमावली 983 के अधीन उत्तर प्रदेश सचिवालय 
सेवा में ज़प सचिव के पद पर प्रोन्नति के लिए एक स्थायी अनुसचिव ही पात्र है। 
उपर्युक्त उपबन्ध से युक्‍त सेवा नियत इस नियमावली के नियम 5 के उप नियम 
(6) के अधीन इस शीमा तक संशोधित समझे जायेगे कि प्रोन्नति के लिए ऐसी 
पात्नता के सम्बन्ध में स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा। 
6-ये नियम वहां लागू नहीं होगे जहां नियुक्तियां उन निय अधिष्ठानों के पदों पर 
की जाए जो निश्चित और पूर्णतः अस्थायी अवधि के लिए सृजित किए गए हो 
जैसे कि समितियाँ ,जांच आयोग किसी विशिष्ट आपात स्थिति से निपटने के लिए 
सृजित रांगठन जिनके कुछ ही वर्षो से अधिक समय तक चलने की प्रत्याशा न ही 
विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परियोजनाओं और पूर्णतः अस्थायी संगठनों के लिए सृजित 
पद | । 
7- ऐसा सरकारी सेवक जिसे नियम-4 के उप नियम (॥) के अधीन किसी पद पर 
स्थायी किया गया हो या जिसे किसी उच्चतर पद पर प्रोन्‍नत किया गया हो और 
इस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3)के अधीन विहित परिवीक्षा पूरी कर, 
लिया जाना धोषित कर दिया गया हो था जहां परिवीक्षा विहिते नहीं है. । वहां 
नियमित आधार पर उच्चतर पद पर प्रोन्‍नत कर दिया गया हो यथास्थिति यह 
समझा जाएगा कि उस पद पर उसका धारणाधिकार है।' 0) | 
इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों . : 
पर नहीं पडेगा जिनका इस सम्बन्ध गें सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए , . 
ं | अन्य विशेर्ष 
शेणियों के आश्शर्थियों के जिए उपबबण्धित किया जाना अपेक्षित हो। ह 
आज्ञा से 
.. ह0 ' 
(आलोक कुमार जैन) 
सचिव। 
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संख्या-849 ,/ कार्मिक--2 ,“ 2002 


उत्तरांचज शासन 
कार्मिक विभाग, 
23 अगस्त,2002 ई0 


संख्या 489 / का-2 / 2002 चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 
9 के अधीन उत्तरांचल शारान उत्तारांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा निरसन 
क रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन तथा सपरान्तरण कर सकती है, जो आवश्यक व 
समीचीन है, 
तथा चूंकि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती 
नियमावली ॥974,उत्तर प्रवेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में 
लागू है ' 
अतः अब उत्तर प्रदेश अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन 2000) की धारा 
87 के अधीन शर्वितियों का प्रयोग फरते हुए राज्यपाल सहर्ष निदेश देते है कि उत्तर प्रदेश 
सेवाकाल में मृत सरकारी शेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 4974 उत्तरांचल राज्य में 
निम्नल्रिखित प्राविधानों के अध्याधीन लागू रहेगी :- 
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में गृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावत्री 4974) 
अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 | 
4-.. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ - । 
()) यह मियमावली उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी 
सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 कहलायेगी। 
। (2) यह तत्काल लागू होगी। 
2-.. उत्तर प्रदेश " के स्थाव पर “उत्तरांचल “पढ़ा जाना-- 
उत्तर प्रदेश सेवाकाल में भृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती 
नियमावली 4974 में जहां जहां शब्द उत्तर प्रदेश आया है, वहां -वहां “उत्तरांचल” पढा जायेगा। 
भाज्ञा से 


( आलोक कुमार जैनी) 


॥., 


पंजीकृत संख्या-यू0९0,/ डी0एन0-30 / 02 
(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट) 


रारकारी गजट,उत्तरॉचल 
उत्तरॉचल राश्कार द्वारा प्रकाशित 
असाधारण 
देहरादून,शनिवार,34 अगस्त,2002 ई0 
भाद्रपद 09,4924 शक राम्वत्‌ 
उत्तरॉचल शासन 
कार्मिक अनुभाग-2 
संख्या 494 /का-2 / 2002 
देशरादून,3।अगस्त,2002 
अधिसूचना 
भारत के रांविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा तदर्थ समस्त 
अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करकेराज्यपाल सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों 'के आश्रितों 
की भर्ती को विनियगित करने को लिये निग्नलिखित विशेष नियमावली बनाते हैं:- 


उत्तरॉचल सेवा काल में भुत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली,2002 
4. (3) यह नियभायली उत्तरॉचल सेवा काल में मृत सरकारी सवकों के आश्रितों 
की भर्ती निमयावली,2002 कहलायेगी। लत नीम 
और प्रारंभ 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 


2, जब कि सन्दर्भ से अभ्यथा अपेक्षित न हौ,इस नियमावली में :-- परिभाषाएं 
(क) सरकारी शेवक का तात्पर्य उत्तरॉचल के कार्यकाल के सम्बन्ध में | 
शेवायोजित ऐसे सश्कारी सेवक से है जो-- 

(3) ऐसे सोेवायोजन में स्थायी था,या 
(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रूप से नियुक्त किया गया 


थाया १5 ' 
(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं. है,तथा ऐसे सेवायोजनों में नियमित रिक्ति में 
तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है। ि के | 
स्पष्टीकरण-”नियमित रूप से नियुक्ति" का तात्पर्य यथास्थिति,पद पर या सेवा में भर्ती के लिए . 
अधिकथित प्रकिया के अनुसार नियुक्ा किये जाने से हैः जल हे ट 
(ख) “मृत सरकारी सेवक" का तात्पर्य ऐसे रारकारी रोयक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते 
हुए हो जाये। मम आम 
| (ग) “कुएग्ब” के अन्तर्गत गृत सरकारी रोवक के निम्नलि सम्बन्धी होंगे।- 
(॥) पत्नी भा पति, 
(2) पृ, न 
(3) अविवाहित पुत्रियोँ तथा विधवा पृत्रियों, 
(0 मृत (कार रोवक पर निर्भर अविवाहित भाई,अविवाहित भहन और विधवा 
भाता,यदि मत सरकारी रोवक अविवाहित था। ह॒ 
(ध) “कार्याजय व प्रणन' का चात्पय॑ उस का्यलिय के प्रधान से है जिस काय 
में मृत सरकारी रोबक अपनी मृत्यु के पूर्ण सेवारत्‌ था। अल यी | 
नियमावली का 3, यह गियमायज्ञी उन सेवाओं और पदों को छोड कर जो उत्तर्रोचल लीक 
लागू किया जाना 








डग नियमावली 
का आरेही प्रभाव 


गृह कुटुं 
मे किसी सदस्य 
की भर्ती 





_ नियमावजी के अधीन रोवायोजान चाहते हों तो कायलिय का प्रधान हज जद 
बद्र बे 


]9 


सेवा आयोग के गे.॥न्र्गत आते हैं,एत्तरॉचल के कार्यकलापों से सम्बन्धित लोक शवाधाओं 
और पदों पर गृत ररकारी रोषकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी। 


मत जगिज जा हे अन्तर्विष्ट 
किसी प्रतिकूल बात को होते हुए भी गह नियमावली तथा तदूधीन जारी किया गया कोई आदेश 


पषशारी ओर 
प्रभावा या | 


5. (॥) यदि इरा निरामाणली के प्रारमभ्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु 
हो जाये त्तो उक्के कुदुम्ब को ऐरो एक सदस्य जो, केन्द्रीय. सरकार या राज्य सरकार के 
स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा गियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजि न हो,इसप्रयोजन 
कं लिए आवेदन करने पर भर्ती के सागान्‍्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में ऐसे 
पद को छोड़ कर,जो उत्तरॉचल लोक रोया आयोग के क्षेत्रान्त्गत हो किसी पद पर उपयुक्त 
सेवायोजन प्रदान किया जायेगा,यदि ऐसा व्यक्ति: 

(एक) पद के विहित शैक्षिक आईताएं पूरी करता हो, 

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्य आई हो, और 

(तीन) रारकारी शेवक की मृत्यु के दिनोंक से पॉच वर्ष के भीतरसेवायोजन के लिए आवेदन करता 
हैःपरन्तु जहां राज्य सरकार का यदह्द समाधान हो जाये कि सेवायोजन के आवेदन करने के लिए 
नियम सगय रीमा के किसी विशिष्ट गामले में अनुचित कठिनाई होती है,वहाँ वह अपेक्षाओं को,जिन्हें 
वह मामले में भ्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे,अभिमुक्त 
या शिथिल कर सकती है। |; 

2) ऐसा रोवायोजन,यथासंभव,उसी विभाग में दिया जाना चाहिये,जिसमें मृत सरकारी सेवक 
अपनी मृत्यु से पूर्व रोवायोजित था। 
8) “उपनियम (॥) के अधीन नियुक्त व्यक्तिमृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों 
का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक 
पर उसकी ग॒त्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।' । । 58 

6... जहाँ उपनियम (॥) के अधीन नियुक्त व्यक्ति,किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा 
था इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम8) के अधीन उत्तरदायी है तो 
उसकी सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर ग्रवेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) 


नियगावली,॥999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है। क्‍ क्‍ 
7... इस नियगावली के अधीन नियुक्ति के लिए अवेदन-पत्र जिस पर नियुक्ति अभिलापित 
है,उस पद से सम्बन्धित नियुक्त प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्धु वह उस का्यलिय 
के प्रधान को भेजा जायेगा,जहाँ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्ष कार्य कर रहा था। आवेदन 
पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी.- ० 
(क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनॉँक,वह विभाग जहाँ और वह पद जिस पर वह, 
अपनी मृत्यु के पूर्व सेवा कर रहा था, कर 5 आह बह कक 
ख) भतफ के कूटृम्ब को सदरयों के गाग,जसकी आयु तथा अन्य ब्योरें विशेषतया उनके 
विवाह,रोयायोजन तथा आय सम्बन्धी च्यारे, 2 
(॥) कृटम्ब की विद्ीय दशा का ग्यौराऔर 
घी आपद्क की शैक्षिक तथा अन्य अधध्ताएं.यदि कोई हो। 
8... शावि भृत्त रार्कारी रोयक के कूटुम्ब के एकाब्रिक सदस्य इस. प्रक्रिया बे 
; ते कुटुंब के एकाशिक |. 
सेवायोजित करने के लिए व्यक्ति की व्यक्ति की उपयुक्तता न 2 विनिश्चय रोवायोजन चाहते हों 
करा शामरत कूटाब विशेषतया उराके विधवा तथा अवयस्क शदस्यां के । 





| [4 
कल्याण के ॒*ँ गेगिए्त जराबवः सम्पृण ण्त को भी ध्यान गें रखते हुए निर्णय आयु तथा अन्य 


लिया जायेगा अपेक्षाओं में 
हु ()) इस नियमावली के अधीन नियुवित चाहने वाले अभ्यर्थी की शआयु शिथिलता 


नियुक्ति के रामय 48 धर्ष से कग नहीं होनी चाहिये | 


0-., किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने वो पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना 

यह समाधान करेगा कि *- सामान्य अ्हताओं 
(क) अभ्यर्थी का चरिश्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के पं 

लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है, ह । का समाधान 


टिपणी :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा: केन्द्रीय सरकार या शज्य सरकार के 
स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए. 
पात्र नहीं समझे जायेगें। 

(ख) वह मानसिंक तथा शारीरिक रूप से स्वार्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है 
जिनके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का वक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पेड़ने की सम्भावना हो 
तथा इस बात के लिए अभ्यर्थी स उस मामले में लागू नियमों क॑ अचुसार समुचित, चिकित्सा 
प्राधिकारी के समझ उपरिथित होने और रवारथ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी 
(ग) पुरूष अभ्यर्थी. की दशा में उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित नः हो और किसी-महिला अंभ्यर्थी 
की दशा में उराने ऐरौो व्यक्ति रो विवाह ने किया हो ,जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। 
॥- राज्य सरकार इरा नियमावली के किसी उपबशच्ध के कार्यान्वयन में किसीं 

कठिनाई को जिसके विद्यमान होने के बारे-में वह एकमात्र निर्णायक हो ) दूर करने. कठिनाईयों को 
के प्रयोजनार्थ कोइ ऐसा सागानन्‍्य या विशेष आदेश दे सकती है ,जिसे वह. उचित' / दूर-करने की 
व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समाचीन समझे। . शवित 


(आलोक कुमार जैन) 
सचिव। 
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रंख्या: 254 /कार्मिक--2 ,/ 2002 


प्रेषक, 
आलोक कुमार जैन, 
सचिव, 
ह उत्तरॉयल शारान, 
सेवा में, 
4-समरत प्रमुख राविव /सत्तिव, 
उत्तराचिल शारान। 
2-समरत मगण्डलायुकत / जिलाधिकारी, 
उत्तरोचल | 
3>सगस्त विभागाध्यक्ष एवं कायलियाध्यक्ष, 
उत्तरोचल | 
कार्मिक विभाग-2 देहरादून : दिनॉक : 40 
अक्टूबर,2002 ह 
पा उत्तराचल राज्य के नागरिकों को आरक्षण की अनुमन्यता | 
महाँदय, 


उपर्युक्‍त्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुओ है कि उत्तरॉचल राज्य के गठन 
के फलस्वरूप राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रकम पर अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति 
तथा अन्य पिछडा वर्ग के जिए आरक्षण अनुभनन्‍्य किया गया है। रा ' 

श्न राज्याधीन सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के फ्रकम' पर नागरिकों के अन्य पिछड़े 
वर्गों के मामले में अनुमन्य आरक्षण केवल उत्तरॉचल प्रदेश के निवासी उन जातियों: के व्यक्तियों को 
ही अनुमन्य होगा,जो इस निगित्त उत्तरॉचल शासन द्वारा जारी की गयी. अनुसूची में सम्मिलित .हों। 

3- उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम,2000 की धारा 24 एवं 25 द्वारा कमशः संविधान 
(अनुसूचित जातियां) आदेश,॥950 तथा संविधान अनुसूचित जनजातियाँ आंदेश, 4950 को उक्त 
अधिनियम की पॉचवीं एवं छठीं अनुसूची में यथा निर्देशित संशोधित कर दिया. गया है तदनुसार 
उत्तरॉचल राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुर्नगठन अधिनियम की पांचिवी एवं _ 
छठी अनुसूची में पृथक से चिन्हित हो चुकी हैं। अतः उत्तरॉचल राज्य के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश 
तथा अन्य किसी राज्य का कोई व्यवितत उत्तरॉचल की राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अथवा 

अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्‍्य आरक्षण का लाभ नहीं पाःसकेगा[... + ... 


'भवदीय, . . 
(आलोक कुमार जैन) : 
रा ' कि '. सचिव। 
ख्या : 254 ,/ कार्मिक -? ,“2002 तद्दिनोंक। 
प्रतिलिपि- सथिवालय के राभस्त अनुभाग। 
द आज्ञा से, 
( सुरेन्द्र सिंह रावत ) 


अपर सचिव। 
“उत्तरॉचल शासन 


][0 


उछ्ारांचल शासन 
कार्मिक विभाग 
संख्या 4472 / कार्मिक -2,/ 2002 
। देहरादून दिनोक 7.44.202 
बूकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन उत्त्तरांचल 
शासन उत्तरांवल राज्य फे रमम्वन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन 
के रूप में ऐसे अनुकूजनग चथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक समीचीन हों. 
तथा चूकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम 
सेनानियों कें आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 4993 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन 
अधिनियम 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत्‌ लागू है, 
अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या-29 सन 2000 
) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शवित्तयों का प्रयोग करते हुए महामहित श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश 
देते है कि उत्तर प्रदेश तक रोव (शारीरिक रूप से विकलांग ,स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 
भूतपूव्र सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 4993 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों 
के अध्यधीन लागू रहेगा 
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश लोक रोवा शारीरिक रूप से विकलांग ,स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 
आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 4993 अनुकूलन एवं उपान्तंरण आदेश 


2002 


हि संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ - (॥) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश लोक सैवा 
(शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिको के लिए 

आरक्षण) अधिनियम 4993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 कहलायेगा। 

(2)- यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 

' उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना- उत्तर प्रदेश ज्रोक सेवा 
(शारीरिक रूप से विकलांग , रचतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 
आरक्षण) अधिनियम 4993 में जहाँ -जहाँ शब्द पद “उत्तर प्रदेश “ आया है वहाँ -वहाँ यह शब्द 
उत्तरंचल " के रूप में पढ़ा जायेगा। * 


आलोक कमार जैन, 
सचिव । 


संख्या 4472(0),// कार्मिक-2 ,“2002,तद्विनांक |. द का 
प्रतिलिपि-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित +- 


समस्त प्रमुख सचिव,/सचिव,उत्तरांचल शासन॥ 
सचिव श्री शज्यपाल उत्सर्राचेल शासन। 

रत जिलाधिकारी ,उत्तरांचल शासन। 

समस्त विभागाध्यक्ष ,त्तरांचल शासन। हे 

राजसचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार। * 

निदेशक ,राजकीय मुद्रणालय,रूडकी को इस निर्देश के. साथ प्रेषित कि, 
सक्‍त आदेश को गजट में प्रकाशित कर उसकी 000प्रतियां शासन को. 
उपलब्ध करायें। 

7.... निबन्धक, उच्च नयात्र, उत्तरंचल, नैनीताल। 


को का के ६० इक 2+ 


0, 
44. 
॥2. 


(व 


आयुक्त शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 
को भूतपूर्व रौनिक ,उत्तराचल देहरादून। 

सचिव, विधान सभा / पिधान पश्षिद, उत्तरांचल। 

रामस्त गंतियोंद के निजी सचिव, भा0 मंत्रीगण को सूचनार्थ | 

सचिवालय के रामरुत अनुमाग। 

गार्ड फाईल 


आज्ञा से, 


( आलोक कुमार जैन) 
सचिव | 


ह .. ॥.0 


संख्या : 67 /कार्मिक-2 /2003 
प्रेषक, ह 
आलोक कूमार जैन, 
सचिव कार्मिक 
उत्तरांवल शारान | 
सेवा में, 


समरत प्रमुख सचिव /सचियव / अपर सचिव, 

उत्तरांचल शासन। | 

2... समरत विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्या लयाध्यक्ष, 
उत्तरांचल | 

3-... सगरत गण्डलायुक्श / जिलाधिकारी, 

उत्तरांचल | 


देहरादून : दिनांक : ॥॥ फरवरी, 2003 


कार्मिक अनुभाग-2 


विषय : प्रतियोगिवात्मक परीक्षा / साक्षात्कार के माध्यम से श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर चुने 
गये आरक्षित वर्म को अभ्यर्थियों की गणना उनके लिए आरक्षित कोटे .के विपरीत 
किया जाना। | ' के 


महोदय, । जी ह 
कतिपय श्रोतों से शासन को जिज्ञांसायें प्राप्त हुई हैं जिममें शंका. व्यक्त, की गई है. 
कि जब हि 8 चेत जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार - सामान्य / अनारक्षित 
उम्मीदरवारों से अलग इस उद्देश्य से किया जाता है कि उनकी तुलना सामान्य उमीदवारों सै न. 
की जाय तथा उनका चयन, आवश्यकतानुसार मानक शिथिल करके कियां जाय॑ तब उक्त -“श्रेष्ठंता 
के आधार पर आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की गणना आरक्षण कोटे के विरुद्ध न. करके 
किस प्रकार फरना सम्भव हो सकेगा" इस संबंध में स्पष्ट करना है कि किसी पंद या 8 के लिए 
चयन एक ही परीक्षा / साक्षात्कार के माध्यम से किया जाय। चैंयन विशेष में आरक्षित रिक्तियों को 
शिथिलीकरण के उपरान्त निर्धारित अनन्तिम चयन के मानक के आधार प्रर उपयुक्तता साम्रात 
भ्यर्थियों हेतु निर्धारित मानकों के शिथिलीकरण तथा आउु सीमा में छूट की सुविधा प्राप्त किये 
बिना “श्रेष्ठता”' के आधार पर सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित हो जाते हे को श्रेष्ठता के आधार 
पर चंयनित भाना जायेगा और ऐसे अम्यर्थियों को आरक्षित रिकित्तियों के विरूद्ध समायोजित नहीं 
किया जायेगा। । | 329५ 6६ आप कब रह कपः 
शारान को इस विषय गर कतिपय श्रोत्ां से यह जिक्ञासाँयें प्राप्त हुई कि “एक से 
अधिक सेवाओं हेतु आयोजित सम्गिलित परीक्षाओं में श्रेष्ठता के आधार पर आरक्षित वर्ग के चयनित... . 
अभ्यर्थियों की गणना किस प्रकार की जानी चाहिए। ईशा सेंदाए में स्पष्ट करना है कि एक मे... 
अधिक सेवाओं हेतु आयोजित राग्गिलित परीक्षाओं में राफल अभ्यर्थियों का आवंजन/ चयन प्रत्यक 
सेवा को अलग-अलग भागजै हुए किया जाना चाहिए। यदि आरक्षित वे 
वरीयता (प्रीफरेन्स) को आधार पर शुविधा प्राप्त किये बिना "आष्ठता / मेरिट” मैं आता की 
समायोजन आरक्षित कोटे की श्वित पद क॑ विरूद्ध नही किया जाय.। इसके विपरीत आरक्षित हैं... - 
का कोई आयर्मि यदि अपनी वरीयता के आधार पर, सावाए अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित मानको से । 
शिथिलीकरण या आयु सीमा में छूट की सुविधा श्रारा कर चयन सूची में आता हैं तो उराक 


कोई अभ्यर्थी अपनी. 
है तो उसका... 
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समायोजन उसकी वरीयता तथा आरदित वर्ग के अभ्यर्थियों में उसकी मेरिट के आधार पर उपयुक्त 
सेवा में आरक्षित कोटे की रिवित्त // पद के विरूद्ध किया जाना चाहिए” | 


कृपया उपरोक्त स्थिति से अपने अधीनस्थ समस्त सक्षम प्राधिकारियों को अवगत 


कराने का कष्ट करें 


. भवदीय, 


(आलोक कुमार जैन), 
सचिव | 


संख्या : 467 / कार्मिक--2 / 2002 


प्रतिलिपि -- निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 


43. 
4. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
20, 
24. 

४-22: 


सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून। 
सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांंचल, हरिद्वार | 
निबन्धक, उच्च नयाल, उत्तरांचल, नैनीताल। 
निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तरांचल। 
आयुक्त, अनुसूचित जाति /जनजाति, उत्तरांचल। 
सचिव, लोक आयुक्त, उत्तरांचल। 
गी सचिव, मा0 मंत्रीगण उत्तरांचल को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ । 
सचिवालय के सगस्त अनुभाग | 
सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तरांचल | 
नेता विरोधी दल, विधान सभा, विधान परिषद, उत्तरांचल। 


६ 


आज्ञा से, 


(सुरेन्द सिह रावत) 
अपर सचिव। .. 


]00 


संख्या : 4803 / कार्मिक-2 /“ 2003 


प्रेषक, 
आलोक कुमार जैन, 
सचिव कार्मिक 
उत्तरावबल शासन । 
सेवा में, 


4-.. समगरत प्रगुख राधिय/ सचिप, 
उत्तरावल शारान | 
2--.. समस्त विभागाष्णक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, 
उत्तरांचल | 
3-. सगरत णशिलाधिकारी, 
उत्तरांधल | 
कार्मिक अनुभाग देहरादून : दिनांक : 06 फरवरी, 2003 
विषय : ' विभिन्‍न विभागों के अंतर्गत /तदर्थ / संविदा “नियत वेतन,/दैनिक वेतन पर की 
जाने वाली नियुक्तियों पर रोक | 


महोदय, । | 
सपर्युक्‍त विषय पर मुण यह कहने का निदेश हुआ है, कि शासन के,संज्ञान में यह 
तथ्य लाये गये हैं, कि कतिपय विभागों द्वारा श्रेणी-गग तथा श्रेणी-घ के कतिपय पदों पर 
भस्थायी / संविदा ,/ तदर्थ /“ नियत वेतन तथा दैनिक वेतन पर नियुक्तियां की जा रही है। राज्याधीन' 
सेवाओं / पदों पर नियुवितियों के लिए सुंसंगत सेवा नियमावली में भर्ती. एवं चयन प्रकियाएऐं 
प्रावधानित है। सेवाओं / पदों पर नियुक्ितियां भर्ती एवं चयन के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार आवेदन 
पत्रों के खुले आमंत्रण कर चयन उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों में से ग्रवीणता कप में की जानी 
चाहिए। अन्यथा नियुक्तियों, जैसे दैनिक वेतन, नियत वेतन, तदर्थ नियुक्तियों से सेवा संवर्गा में 
विसंगतियां उत्पन्न होती है। ज्येष्ठता संबंधी विवाद भी उत्पन्न होत है। शासन की आरक्षण नीति के . 
अनुसार विभिन्‍न वर्गों का सेवाओं,/पदों पर आरक्षण प्रतिकूल रूप शी प्रभावित होता है। जबकि 
प्रतिबन्ध होने के पश्चात भी चथन की किसी प्रकिया का अनुपालन किये विना की लि नियुक्तियां 
जहां एक ओर अनियमित नियुक्तितियां है, वही दूसरी ओर ऐसी अनियमित 'नियुक्तियों के लम्बे समय . 
तक बनाये रखने पर विनियमितीकरण की मांग उठती है। जिशसे. सैवा संबंधी मामलों में प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ता है। शा लक जि । 


कि 


2- इस संबंध में सम्यूक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:- 
.. श्लेणी 'ग' तथा श्रेणी 'ध' को सिकी भी पद पर दैनिक वेतन,/तदर्थ/संविदा/ नियत 
*... वेतन पर गिशुवित नहीं की जायेगी। इस प्रकार की नियुक्तियों पर पूर्ण रूप से प्रतिवन्ध . 

. रहेगा। यदि किन्ही अपरिहार्य परिरिथतियों में तदर्थ नियुक्ति किया जाना आवश्यक 
समझा जाता दै तो ऐसा, समुचित प्रक्रिया निर्धारित करते हुए. यथ सम्भव कक 0 गम 
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हो कि विभाग की सहमति के पश्चात कल परिषद के 
जा सकेगा। ऐसी नियुक्ति अल्पालिक होगी। उपरोक से भिन्न 


. अनुमादरन रो है किया जा " 


3-- 


6] 


रूप री में की गई अनियमित नियुक्‍्तियों को गम्भरी कदाचार समझा जायेगा। इस 
प्रकार कियी नियुक्‍ित के उपरान्त वेतन आहरण क'प्रकरण प्रकाश में आने पर संबंधित 
कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोपाधिकारी द्वारा उनका वेतन काट दिया जायेगा। 
कोषाधिकारी / ज्येष्ठ कोषाधिकारी द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए प्रथमबार भुगतान हेतु 
बिल भेजे जाने पर संबंधित नियुक्तित प्राधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी से उपरोक्त 
प्रस्तर--2(4) के अनुसार अनुमोदन प्रकिया से नियुक्ति करने का प्रमाण पत्र 2 प्रतियों में 
प्राप्त किया जायेगा। आहरण वितरण अधिकारी ट्वारा उपरोकतानुसार प्रमाण पत्र न 
उपलब्ध कराने पर संबंधित व्यक्ति का वेतन आहरण नहीं किया जायेगा। आगामी माह 
के प्रथम सप्ताह में ऐसे प्रापत प्रमाण पत्रों की एक प्रति संबंधित कोषाधिकारी द्वारा 
सचिव, कार्मिक विभाग को पंजीकृत डाक,विशेष वाहक द्वारा प्रत्येक माह की ॥0 
तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। | 

प्रस्तर 2 (॥) के अनुसार की गयी नियुक्तियों को लम्बे समय तक नहीं चलाया जायेगा। 
सुसंगत रोवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नियमित भर्ती एवं चयन कर प्रकिया 
शीघ्रताशी६ पूरी करके 'बयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी। 

जिन नियुक्ति प्राधिकारियों / आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा इसका उल्लंघन करके 
अनियमित नियुक्तिययां की जायेगी, उनके विरूद्ध अनियमित नियुक्तियां करने के लिए 
अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी और अनियमित नियुक्त कार्मिक के वेतन,“भत्तों पर 
किये गये व्य को उनसे वसूला जायेगा। शासन से उपरोक्तानुसार अनुमति प्राप्त किये 
बिना की गयी अनियमित नियुवित्तयों को संबंधित नियोक्‍ता द्वारा तत्काल प्रकिया के 
अनुसार समाप्त किया जायेगा। । । 

प्रस्तर 2 (3) में उल्लिखित रीति से भिन्‍न रीति से की गयी अनियमित नियुक्ति करने 
पर लसका वेतन आहरित होने पर इस आशय की प्रतिकूल प्रविष्टि संबंधित नियुक्ति 
प्राधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी की चरित्र पंजिका में की जायेगी। | 


अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से. अनुपालन सुनिश्चित 


करने का कष्ट करें | 


' भववीय, 


(आलोक कुमार जैन), 
. सचिव। - 


8? 
संख्या : 844 / कार्मिक-2 /“2003 


प्रेषक, ु 
आलोक कुमार जैन, 


सचिव कार्मिक 
उत्तारंचल शारान। 


(--.. समरत प्रमुख सचिव / सचिव, 
उत्तरांचल शारान। 

2-... समस्त विभागाध्यक्ष,, 
उत्तरांचल। 


कार्मिक अनुभाग--2 देहरादून : दिनांक :. 09 अप्रैल,, 2003 


विषय : शरकारी कग्नमचारी की रबैच्छिक रोवानिवृत्ति। 


महोदय, ह 0 
। उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों को 
45 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के 
सम्बन्ध में मूल नियम 56 में व्यवस्था की गयी" कि जिस सरकारी सेवक ने 45 वर्ष की आयु पूर्ण 
कर ली है अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है वह नियुक्ति प्राधिकारी को 03 माह की नोटिस 
देकर सेवा निवृत्त हो -सकता है। 03 माह की नोटिस. अवधि पूर्ण होने पर ही सरकारी सेवक 
सेवानिवृत्त होगा। शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का 
नोअिस देकर सरकारी सेवक कार्य से अनुपस्थ्ति हो गया। विभागाध्यक्ष द्वारा शासन की अनुमति हेतु 
प्रकरण 03 माह की अवधि के बहुत बाद सन्दर्भित किया गया, जिसके कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 
की अनुमति देने एवं अन्य अनुषांगिक विषयों पर कार्यवाही करने. में अवांछित कठिनाई उत्पंन्‍्न हुई | 


2- मूल नियम 56(ग) में यह व्यवस्था है, कि नियुक्ति. प्राधिकारी चाहें तो वे सरकारी 
सेवक को किसी नोटिस के बिना या अत्प अवधि के नोटिस पर नोटिस के बदले में किसी शास्ति 
की भुगतान करने की अपेक्षा. किये बिना सेवानिवृत्त होने के अनुज्ञा दे सकता हैं पा इस प्रकार के 
म़मलों में स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की इच्छा करने वालां सरकारी सेवक :नियुवितति 
प्राधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त होने के अनुज्ञा के लिए प्रतीक्षा करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी से अमुज्ञा 
प्राप्त होने पर ही सरकारी रोधक रवैच्िछिक रूप से सेवानिवृत्त होगा। सेवानिवृत्त की इच्छा प्रकट 
करने के साथ ही कार्य से अनुपरिशत हो जाना उचित नहीं है, परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी को यह 
ध्यान रखना चाहिये, सेवा निवत्ति की अनुज्ञा दिये जाने में अवांछित विलम्ब न हो, ओर किसी भी 
दशा में 03 माह से अनधिक ह।। ह ह 


की ... गियुक्तित प्राधिकारी सरकारी सेवक द्वारा स्वैच्छिक .सेवानिवृत्त दिये जाने पर यह 
. जांच कर लें कि कोई अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। अथवा अनुशासतनिक कार्यवाही 

प्रारम्भ करना विचाराधीन नहीं है। सरकारी सेवक के विरूद्ध किसी आसन्न॑ अनुशासनिक कार्यवाही 
की दशां में सरकारी सेवक को उसकी नोटिस स्वीकार न किये जाने की सूचना नोटिस की समाप्ति 


* से-पूर्व दे वी जायेगी। 


रारकारी रोवक द्वारा रवेक्छिक सेवानिवृत्ति की नोटिस बिना नियुक्ति प्राधिकारी की 
अनुज्ञा के वापरा नहीं ली जा सकेगी। गियुत्ित, प्राधिकारी यदि नोटिस वापस लेने की अनुज्ञा 
प्रकरण की स्थितियों के कारण देना उचित न पाता हो, तो नोटिस समाप्त होने से पूर्व ही अनुज्ञा न 
देने के निर्णय से सरकारी रोचक को अवगत करा दें। ह 


5-. उपरोवत स्थिति स्पष्ट करते हुए अनुरोध है कि सरकारी सेवक स्वैच्छिक सेवा 
निवृत्ति हेतु 03 माह का नोटिस देने के बाद अपने कार्य से अनुपस्थित नहीं होगा, बल्कि 
सेवानिवृत्ति का नोटिस दिये जाने यो बाद नोटिस भमाप्त होने पर अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 
नोटिस स्वीकार किये जाने तक प्रतीक्षा करंगा। नियुक्ति प्राधिकारी नोटिस. समाप्त होने से पूर्व 
भनुज्ञा देने अथवा अस्वीकार किये जाने का निर्णय लेकर सरकारी सेवक को अवगत करायेगा। 


भवदीय, 
(आलोक कुमार जैन), 
सचिव। 
पृष्ठाकन संख्या : 4844(3) / कार्मिक--2--2002, तंदृदिनांकित। 


प्रतिलिपि :-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
3.... समस्त भण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तरांचल | के 
2, शासन के समस्त अनुभाग। 

3... गार्ड फाईल हेतु। 


आज्ञा से, 


(रमैश चन्द्र लोहनी) 
, छप सचिव ' 


रास्फारी गणठ, उत्तरंचल 
उछाशंतल सरकारी द्वारा प्रकाशित 
अराधाश्ण 
पहरादून : बुधवार, 43 नवम्बर, 2002 ई0 
कार्पिक 22, 4924 शक सम्वत्‌ 
ऊरत्तरांचल शारान 
कार्मिक अनुभाग-2 
संख्या-4525 / यार्मिक--2 2002 
देहरादून : 3 नवम्बर, 2002 
अधिसूचना 
प्रकीर्ण 


संविधान के अनुच्छेद 309 मो परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल . 


निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं 


उत्तरांचल विभयगी पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदों के 
लिए), नियगावली--2002 


4. 


. (क) विभागों में विभागध्यक्ष और अपर विभागाध्यक्ष के पद के लिए 


(0) यह नियमयजी उत्यरांचत विभागीय पदोन्‍नति समिति का गठन संक्षिप्त नाम और 
प्रारम्भ (लोक रोया आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 कही 


जायेगी | 


. (2) यह तत्काल प्रभाव प्रवृत्त होगी। 


(3) यह नियभायली लोक सेवा आयोग के क्षेत्रारन्नगत. पदों के सिवाय, श्री राज्यपाल के 
नियम बनाने की शक्षित क अधीन पदोन्नति क्रे कोठे के पदों पर लागू होगी। 

नियामवली किसी अन्य नियमावली या ओदशों में किसी प्रतिकूल बात के अध्यारोही 
प्रभाव होते हुए भी प्रमवी होगी। 
जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो-- 

डरिमाषाएं 

(कं) "मुख्य सचिय" का तात्पर्य “उत्तरांचल" सरकार के मुख्य सचिव से है। | 
(ख) “सम्बन्धित विभाग” का तात्पर्य उस विभाग से है जिसके लिए वर्ग विशेष में चयन . 


' किया जा रहा है। 


(ग) “संविधान” का तात्पर्य “भारत का संविधान से है। 
थी “सरकार” का गाज्पर्ग उत्तरांचल राज्य की सरकार से है। 
(व) “राज्यपाल” का ताएपर्य उत्तरांचल राज्य के शज्यपाल से है। 


- (छ) “सचिव कार्मिक” का तात्पर्य कार्मिक विभाग में: उत्तरांचल सरकार के सच्रिव से 


है। 


(ज) “चयन समिति" का तात्पर्य सुसंगत सैवा नियमावलियों के अधीन पदों पर वर्ग 


विशेष में चयन करने के लिये गठित समिति से है। 
झ) “आयोग” का तात्पर्थ उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है। 


. किसी ॥ग्य नियमवाली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात, के होते हुए भी, चयंन 


समिति निम्न प्रकार गठित की जायेगी :-- 
() मुख्य राचिव ह । ह अध्यक्ष। 
(2) सचिव, कार्मिक 02 


85 


(3) सम्बन्धित विभाग के प्रमुख राचिव, सचिव सदस्य | 
(ख) समय--सगय पर राज्य सरकार द्वारा ययथा वर्गीकृत समूह क और समूह ख के 
पदों के पदोन्नति कोट के लिये जहां किसी अन्य नियमावली में पदोन्नति के यिले काई 
विभागीय चयन समिति वहित न हो। 
() राम्बन्धित विभाग मं राज्य सरकार के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव, 
(2) राचिव, कार्मिक या उराका कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो सरकार के अपर सचिव 
के स्तर से निम्न न हों। ' 
(3) साबन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष और जहां कोई विभागाध्यक्ष न हो, वहां सरकार 
के सम्बन्धित विभाग के सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई ऐसा अधिकारी जो सरकार के, 
अपर सचिव के रतर से नीने न हो। ए्येष्ठतम सदस्य समिति का अध्यक्ष होगा। 
उन पदों के लिये जो नियम-ब के प्ररतर (क) एवं (ख) के अधीन नहीं आये हैं, जहां 
सचिव, कार्मिक किसी चयन समिति का सदस्य हो वहां वह अपनी ओर से किसी ऐसे 
अध्किारी का नाम निर्टिष्ल कर सकता है, जो सरकार के अपर सचिव के स्तर से निम्न 
नहो। ह | 

# आज्ञा से, 


आलोक कुमार जैन, 
संचिव | 
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उत्तरावल रास्कार 
कॉर्गिक अनुभाग-2 
संख्या: वक्ष ० कार्मिक-2 /2002 
पहरादून,दिनॉक,43 अगस्त,2002 


अधिसूचना 


भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल 
राज्य सरकार के अधीन सेताओं में निगुक्‍्त प्यक्तियों की ज्येष्ठता अवधारित करने के लिये 


निम्नलिखित नियमावली बनाते ६ 
उत्तरॉयज्र सरकारी सेक्‍क ज्येष्ठता नियमावली,2002 
भाग-एक 
प्रारम्भिक 
.... (0) यह गियमावजी छत्तारोंचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 ..| संक्षिप्त नाम 
कही जायेगी | और प्रारम्भ 
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी | 
2... यह नियमावली पन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी जिनकी भर्ती... लागू होना 
और सेवा की शर्तों के शम्बन्ध में राज्यपाल क्षरा संविधान के अनुच्छेद 309 
के परन्तुक के अधीन नियभावली बनाई जायेगी या बनाई जा चुकी है। 


जलजिजिज++८++। 


| 


3... यह नियमावली इससे पूर्व बनाई गयी किसी अन्य सेवा नियमावली में... | अध्यारोही 
किसी में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी प्रभावी होगी। 

4... जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस द | परिषणएं | परिभाषाएं. । 
नियमावली में-- लत 


(क) किसी शेवा के सम्बन्ध में “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य सूसंगत सेवा नियमावतियों 
के अधीन ऐसी सेवा में नियुक्तियोँ करने क॑ लिए सशफ्ा प्राधिकारी से हैं 8 अर 


(ख) “संवर्ग” का तात्पर्य किसी सेवा की सदरय संख्या,या किसी पृथक,इकाश के रूप में ; 
स्वीकृत सेवा के किसी भाग से ५ कब 


(ग) “आयोग"का तात्पर्य उत्तरॉचल लोक सेवा आयोगसे है, 
(ध) “समिति” का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए 
. चयन करने हेतु गठित समिति से है, ' 


: (ड.) “पोषक संवर्ग” का तात्पर्य उस सेवा से है जिसके सदस्यों में से सुसंगत सेवा 


.नियमाव्षियों के अधीन उच्चतर सेवा या पद पर प्रदोन्‍्नति की जाय, :. ' 
(ये) सेवा” का तात्पर्य उसे सेवा से है जिसमें सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता अवधारित की 


हि 


जानी है, क्‍ 
(छ) “रोया नियमावली” का तात्पर्य रांविधान फे अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाई 
गयी नियमावली रो है और जहों ऐशी नियमावली न हो वहां सुसंगत सेवा में ग 
व्यक्तियों की भती और सेवा शर्तों को पिनियमघित करने के लिए सरकार द्वारा जारी -किए 
गये कार्यपालक जनुदेशों रोड द 
.[ज) “मौलिक नियुक्ति” का ताएर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो 
तदर्थ नियुक्ति न हो और रोवा रो सम्बन्धित सेवा नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात 
की गयी हो। 

(झ) “वर्ष का तात्पर्य जुला है आए दिवस जे रंग होगे वाली वारेह आग की आदी 
से है। 


भाग--दो 
ज्येष्ठता का अवधारण 


5... जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुवितियों केवल सीधी भर्ती द्वारा की. उस रिथति 
जानी हों वहाँ किसी एक शयन फ्े परिणामस्थरूप नियुक्ति किए गए व्यक्तियों की में ज्येष्ठता 
परस्पर ज्येष्ठतां वही छोगी,जो यशास्थिति,आयोग या रामिति द्वारा तैयार की गयी जब केवल 
योग्ता सूची में दिखायी गयी है, प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई सीधी भर्ती 
अध्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो राकता है यदि फिसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव, किये कक 
: जाने पर वह विधिगान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, 
हम की विधि मान्यता यो सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम 
गा, ह 


अग्नेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि -पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त । 
किए गये व्यक्ति पूर्ववर्ती चयग को परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों से, उस स्थिति 


कनिष्ठ रहेंगे। मैं ज्येष्ठता 

| । ेृ जब -फैवल 
स्पष्टीकरण- जब एक ही वर्ष में मियमित और आपात भर्ती के लिए पृथक-पृथक ३०220 ३ | 
चयन किये जाय॑ वो नियमित भर्ती के लिये किया गया चयन पूर्ववर्ती चयन माना. परदोनति 
जाएगा। द्वारा की जाएं 


क्‍ पीपल .* ' .. नियुक्तियां 

6-. जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल एक पोषक संवर्ग से... 

पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर . : 

ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।' 
रफष्टीकरण-- पोषक संवर्ग में पयेष्ठ कोई व्यवितमले ही उसकी प्रदोन्‍नति पोषक संवर्ग | 

में उरासे किछ व्यवित्त के पश्चात की गई हो.उस रांवर्ग में जिरामें उनकी पदोन्नति 

की जाग,अपनी शही गरयेष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी। 

उस स्थिति 


. 7- णहाँ रोवा नियमायली के अनुसार नियुक्तियाँ एक से अंधिक पोषक संवंगो सी... कछत्ता 
कंबल पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहाँ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप जब कर्ड 
नियुक्त किए गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके अपने-अपने पोषक पोषक रांवर्गो 
रांवर्ग में उगकी मोतिक निशाधित वो आदेश के दिमाक के अनुसार अयधारित रो केवल 
कीजाएणी। ...  . ... पदोनाति 

ः 2 , '  'द्वांग , 
हु :..नियुक्तियां 


. की जाए: - 


सपष्टीकरण-णहों पोषक रविर्ष में मौलिक निुवित्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट 
पूर्वर्ती दिनांक दुष्ट हो जिसरी कोई व्यवित मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय 
तो वह दिनाक मौलिक चियुक्ति के आदेश का दिनोंक माना जाएगा और अन्य मामलों में इसका 
- तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के विनाकि से होगा 

प्रतिबद्ध यह है कि जहां राव्ग के वतनमान भमिन्‍न हों तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक 
संवर्ग से पदोन्‍नत व्यक्ति निम्नतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्‍नत व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे 
अम्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि परश्वातवर्ता बयान के परिणागरवरूप नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के 


परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे। 
8जहाँ सेवा नियभावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्‍्यति सीधी भर्ती दोनों प्रकार 


से की जानी हों वहां इस प्रकार नियुक्ता व्यवित्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक न 
नियुक्ति के आदेश को दिनांक रे निम्नलिखित उप नियमों के उपबन्धों के. हक 5 


अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो था अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त जब नियुक्तियां 
किये जाय॑ तो उस कम में अकारित की जायेगी जिसमें उनके नाग नियुक्ति. पदोन्‍नति और 
के आदेश में रखे गये #४ प्रतिच्श यह हे कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई सीधी भर्ती से 


, ऐसा की जाए 
विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनक्ति विनिर्ष्ट हों जिरारसों कोई व्यक्ति मौलिक रूप से 
नियुक्त 


किया जाय,ता बह दिनोकि,मौलिक नियुतित फे आवेश का दिनॉक माना जाएगा 
और अन्य मामलों में हराका तात्पर्य आश्श जारी किये 
जाने के दिनाक से होगा 

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता 
है यदि किसी रिक्त पद का छरों प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार 
ग्रीण करने में विफल रहता है,कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का 
विनिश्चय अन्तिम होगा। 

(2) किसी एक घयन के प्रिणागस्थरूप-- 

(क) शीधी भर्ती रो नियुक्त व्यवित्तयों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी,जैसी यथास्थिति 
आयेग या रामिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखाई गयी हो, . 

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वंही होगी जो इस स्थिति के 
अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गो से होती है यथास्थिति,नियम 
5 या नियम 7 में दिये गये सिद्धस्तों को अनुसार अवधारित की जाय। _. 

...3) जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी. भर्ती दानों 
प्रकारसे की जाय॑ वहां पदोन्‍नत व्यक्तियों की,सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के संम्बन्ध में रा 
ज्येष्दता,जहां तक शो सके दोनों स्रोतों के लिए विह्ित कोटा के अनुसार चकानुसार (प्रथम स्थान 
पदोन्‍नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जाएगी। म गत 
दृष्टान्त-- (4) जहां पद्योन्‍्वत शानिधयों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा।:4 के अन 
में हों वहाँ ज्येष्ठता मिग्यासिश्वित काम में होगीः- 


प्रथम पदाननत ब्यावर 

द्वितीय सीधी मर्ता किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी। 

(2) जहां उक्त कोटा 4:3 के अनुपात में हो वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित कम में होगी-- 
प्रथम पदोन्‍नत व्यक्ति ह 

ट्वितीय रो चतुर्थ तक सीधी भर्ती 8 गये व्यक्ति पा, 
प्रात्चा पदोन्‍नत व्य ु 
छठा से आठवां सीधी भर्ती, किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी 


+ 


00) 


प्रतिबन्ध यह है कि-- , 
(एक) जहां किशी सोत रो नियुक्तियां विति कोटा से अधिक की जाएं, वहां कोटा 
से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया 
जायेगा जिसमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों। 

(दो) जहां किसी सोत से नियुक्तियां विहेत कोटा से कम हों और ऐसी न भरी गई 
रिक्तियों के प्रति नियुक्त्यां जनुनर्ती वर्ष था वर्षों में की जाएं इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी 
पूर्वर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उस वर्षा की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी 
नियुक्तियां की जाएं किन्तु उनमें नाग शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के 
नाम चकानुकम में रखे जायेंगे । लक 

(वीन) जहां रोचा नियगावल्री के अनुसार,सुसंगत सेवा 'नियमावत्री में उल्लिखित 
परिस्थितियों में किसी स्रोत रो बिना मरी गयी रिक्तियां अन्य स्रोत से भरी जाय॑ वहां इस प्रकार 
नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानों व अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति .नियुक्त 
किएंगए हों। ६ । 

भाग-3 | 
| '.. ज्येष्ठता सूची 
98... (0) सेवा गें नियुक्तियां होने के पश्चात यथासमाव शीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी. ज्च्ठता 
इस नियमावल्री के उपबन्धों के अनुसार सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये. का तैयार 
व्यक्तियों की एक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा। | 
(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को सम्बन्धित व्यक्तियों में आपत्तियां आमन्त्रित . 
करते हुए युविततियुवत्त अवधि का नोटिस देकर,जो अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के प्रर्चालन के दिनॉक 
से कम से कम सात दिन की होगी परिचालित किया जायेगा। ॥ ह । 
| (3) इस नियमावली की शक्तिमत्ता या विधिमान्यता के विरूद्ध कोई आपत्ति ग्रहण नहीं 
. की जायेगी। हा त | 8 
(३) नियुक्ति प्राधिकारी युव्तिसंगत आदेश द्वारा आपत्त्यों का निस्तारण करने के पश्चात 
अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करेगा । ह ह ह हि 
(5) उस संवर्ग की जिसमें मियुक्तियां एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जाय, 


ज्येष्ठता सूची तैयार. करना आवश्यक नहीं होगा। 
ः आज्ञा से, 


(आलोक कुमार जैन) 
सचिव। . 


हे 


४ 08 
संख्या : 69,/ कार्मिक-2 /2003 


प्रेषक, 
आलोक कूगार जैन, 
सचिव कार्मिफ 
उत्तरांचल शारान। 
सेवा में, 


4... प्रमुख शयिव/राचिय, 
उत्तरांचल शारान | 


2-... समरत गण्डलायुफ्त / जिलाधिकारी, 
उत्ताांचल।.. 

3-. रामस्त विभागाइशक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, 
सत्तरांंचल। 


कार्मिक अनुभाग--2 देहरादून : दिनांक : 24 अप्रैल, 2008 


विषय : रोवा शर्तों के अन्तर्गत पदोन्नति की शर्तों के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में। 


महोदय, ह ह 
समय-सगय परकार्मिक विभाग को प्रापत संदर्भों में राज्य सरकार की सेवा शर्तों 


को विनियमन करने वाले नियमों की शर्ता को शिथित्र करके पदोन्नति के प्रस्ताव पर परामर्श मांगा 
जाता है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा शर्तों के विनियमत के अन्तर्गत 
पदोन्नति हेतु नियमों को शिथिल्र करने हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग की 
सहमति प्राप्त की जायेगी। तदन्तर प्रशासकीय विभाग प्रसताव पर मुख्य सचिव के माध्यम से मा0 
मुख्य मंत्री .जी का ,अनुमादेन प्राप्त करेंगें। । | । ०६ 


कर्ण कृपया शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ५ 
 भ्वदीय, . 


* आलोक कुमार जैन), 
सचिव। 


संख्या : 69 () / कार्मिक: -2 /2003, तद्दिनांक 


प्रतिलिपि समर अनूभाग अधिकारी, उत्तराचल शासन को सूचनार्थ प्रेषित । ह 
(सुरेन्द्र सिंह रावत) 
' अपर सचिव 


बीज 
25 
्म्थस 


ए्त्तराचल शासन 

कार्मिक विभाग 
रंस्या : 737 / कार्मिक-2 / 2003 
पहरादून : दिनांक : 4॥ जून, 2003 


कार्यलिय ज्ञाप 
शासन को सगक्ष यह प्रशन आया है कि क्या किसी कार्मिक को रिक्ति घटित होने 
की तिथि से पदोन्नति पाने का जधिकार है तथा क्‍या किसी सेवा निवृत्त अथवा दिवंगत कार्मिक को 
किसी ऐसे पूर्वगागी तिथि रो चाशलन पदोन्‍नति दी जा सकती है, जिस तिथि .को, वह कार्मिक न 
तो स्वयं पदोन्नति रो रांबंधित पद पर कार्यरत था, और न ही उसका कोई कंनष्ठि पदोन्‍नति से 
सम्बन्धित उक्त पद पर कार्यरत, था। 
का हे ] ् ह॒ । 
2- पूर्व गें यह न्‍ स्पष्ट किया गया था कि पदोन्नति हेतु विन्म्ब से चयन सम्पन्न किये 
जाने की दशा में ऐसे रोधानियृत्ध / दिवंगत कार्मिकों के नाम भी पात्रता सूची में शामिल किये जांय 
जिनके नाम संगत रोबा नियमावली के अन्तर्गत पाञ्नता सूची में होते, यदि चयन समय से: कराया 


गया होता, भले ही चयन फे रागय उसमें रे कुछ कार्मिक सेवा निवृत्त हो चुके. हों अथवा उनकी 
मृत्यु हो चुकी हो। मृत्यु एवं रोबानिवृत्त सरकारी सेवकों को, उपयुक्त पाये जाने पर सम्बन्धित वर्ष 


(दिनाक) से नोशनल पदोन्नति दिये जाने पर विचार के लिए कहा गया है। कल 


3- उपरोचत फे सम्बन्ध ग॑ अधोष्स्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक 
सेवा आयोग रापरामर्श चयनोन्‍्नत्रि प्रकिया नियमावली के नियम-8 तथा लोक सेवी, आयोग की 
परिधि के बाहर के पदों पर चयनोस्नति पात्रता सूची- नियमावली के नियम-2 के अनुसार 'प्रतयेक्र . 
वर्ष के सम्बन्ध में पृथक-पृथक पात्रता सूची तैयार करने का प्रावधान है। इसका आशय यैह है कि . 
सम्बन्धित वर्ष में जो का र्मिः का पाजता सूची में रखे जायेंगे, भले ही चयन के समय कार्मिक की मृत्यु . 
हो चुकी हो अथवा वह शैवाभिवृत्त हो चुका हो। परन्तु जाहां तक नोशलन पदोन्नति की प्रश्न है 
रिक्ति की तिथ से पदोन्नति दिये जाने की कोई बाध्यता नहीं है। सम्प्रति नोशलन पदोन्नति सदैव 
कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से विचारणीय होती है, प्रतिबन्ध यह है कि कनिष्ठ की पदोन्नति से 
नोशलन पदोन्नति प्रदान यिक भाने हेतु सम्बन्धित सरकारी सेवक को चयन राभिति द्वारा उपयुक्त 
पाया गया हो। 8 मे पक 0 8, 0 57 पे 
का अतः अनुरोध है कि कृपया ऐसे मामलों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की-जाय॑। 
(सुरेन्द्र सिंह रावत) 
अपर सचिव 


संख्या: 7270) / कार्मिक 2//2002, पर्दृदिसांक 


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 
4, शागरत प्रमुख सचिय/सचिव, उत्तरांचल शासन। 
. 2. समस्त अपर सचिव्‌, उत्तरांचल शासन। 
3. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालियाध्यक्ष, उत्तेरचल। 
4. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराचिल। न 
३. कु हर,  अओआज्ञासे, | ., 
(आरएसी0 'लोहनी).._ 
उप सचिव... 


]8द 2. 


संख्या : 853 /कार्मिक-2 /2003 
प्रेषक, ह जे न 
आलोक कूृपार जैन, 
सचिव कार्मिक 
उत्तरांगज़ शासन। 


4-... समस्त प्रमुख साविष / राधिव, 
उत्ताांवल शासन। - 
2-. समरत विभागाध्यक्ष।, 
उत्तरांचल | | 
कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक : 42 जून 2003 


महोदय, | दा ह 
मृतक रकारी शेबक के आश्रित परिवार के सदस्य को सेवायोजन प्रदान करने के 


सम्बन्ध में शासनादेश संख्या--225 / कार्मिक--2,// 02 दिनांक 08 'फरवरी, 2002 द्वारा यह स्पष्ट किया 
गया था कि यह 'रोचायोजन अवानक जआायी विपदा से आश्रित परिवार को उबरने के-लिए तथा 
गुजारे का साधन' उपलबध कराये जाने के लिए दिया जाता है। सरकारी सेवक के मृत्यु के लम्बे 
समय बाद आश्रित परिवारों के सदस्यों को सेवायोजन प्रदान किया जाना उचित नहीं है। इस 
समबन्ध मे प्रख्यापित नियमावली फे गियग--50) (पीने) के अन्तर्गत मृतक सरकारी सेवक आश्रित 
परिवार के सदस्य को सरकारी रोयक की म॒त्यु के 05 वर्ष के अन्दर आवेदन करना है, परन्तु- ऐसे 
प्रकरण अभी भी प्रस्तुत छो रहे हैं, जिनगें उपरोक्त नियम के परन्तुक के प्रावधान के. अन्तर्गत 
सरकारी सेवक की मृत्यु के समय आश्रित परिवार के अव्यस्क सदस्य को आवेदन करने के .05 वर्ष 
की अवधि व्यतीत होने के लग्बे अन्तराल के बाद व्यस्क होने पर सेवायोजन हेतु आवेदन करने की 
अवधि में शिथित्ञीकरण प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जाता है। उपरोक्त नियम के परन्तुक के 
प्रावधान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण शारामादेश संख्या-462,//का-2-2002 दिनांक. 23 (अगरत, 
2002 से यह स्पष्ट किया गया था क परन्तुक की शक्तयां बहुत ही अल्प अवधि की विल्म्ब को 
भर्प्गशन के लिए है। सरकारी सेवक की मृत्यु से लम्बे समय व्यतीत होने के बाद आश्रित परिवार 
के सदस्य को सेवायोजन पाने का अधिकार नहीं रह जाता हैं। इंस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम 
न्यायालय के विभिन्‍न निर्णयों के उद्धरण संलग्न किये जा रहे हैं यथा (998)-5 एस0सी0सी0--92 
डरेकक्‍्टर ऑफ ऐजुकेशन बनाम बनाम पुष्मेन्द्र कुमार एवं अन्य (996) यू09पी0एल0बी0राह--843 
हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड, नरेश कंवर एवं अन्य, (॥996)-एक- एस0सी0सी0-30॥ जगदीश 
प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार और अन्य ए0टी--2000 (॥0) एराएसी0-56 संजय कुमार बनाम 
स्टेट बिहार व अन्य | | । अर कम दो 
दा ..._यह देखा गया है कि गतवा शरारकारी सेवक आश्रित सेवायोजन नियमावली के 
नियम-6 में जिस प्रकार से आवेदन करने के लिए कहा गया है; उस प्रकारःसे आवेदन नहीं किया . 
जा रहा है, और आवेदन पत्र भें विषय पर विचार के लिए पूर्ण सूचना हीं .होती है; जिससे प्रकरण 
के निस्तारण में विलम्ब होता है। । 

उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के 
जाय जो उपरोक्त मियम के परन्तुक 


3०... मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 
वधानित सूचनायें साथ में उपलब्ध 


अनुसार उन्हीं गामलौं को शिथिलकरण के लिए संदर्भ किया जा 
से प्रावधानित है तथा नियम-6 के अन्तर्गत आवेदंन पत्न मेँ प्राव 
करायी जाय॑। कि, | 


१0० कंपया उपरोकानुसार रामी र 


मच्चितों को वांछित कार्यवाही हेत निर्देशित करने का 
कष्ट करें | ह 


, भवदीय, 


(आलोक कुमार जैन), 
सचिव | 


पृष्ठाकन संख्या : 853() /कार्मिक--2 /2003 


प्रतिलिपि -निग्नलिखित को सूचनार्थ एंव आयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 


4..... समरत जनुभाग जधिकारी, उत्तरांचल शासन। 
2. समस्त मगण्छलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तरांचल | 
3. गार्ड फाइल हेतु। 


आज्ञा से, 


(आलोक कुमार जैन) 
सचिव 


प्रेषक, 


सेवा में, 


कार्मिक अनुभाग-2 


विषय : 


महोदय, 


84 


रांख्या : 734 /कार्मिक-2 /2003 


आलोक फूमार जेन, 
सचिव कार्मिक 
उत्तराघथल शासन । 


समरत प्रमुख राविव/राचिय, 
उत्तरांघल शारान | / 


देहरादून : दिनांक : 03 जुलाई, 2003 


सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थांनानतण | 


उपुर्यक्ता विषय पर मुहं शह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में 


सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों यो लिये वर्ष 2003-2004 वार्षिक स्थानान्तरण के संबंध में शासन 


द्वारा सम्यूक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :- 


२ 


 जाये। जिला शाखाओं के पदाविकारियों के स्थानान्तरण प्रकरणों पर 


अधिकारियों / कग्मधारियों को वार्षिक स्थानान्तरण के त्रिये प्रत्येक विभाग सक्षम स्तर, पर 
अनुमोदन प्राप्त करके अपने रतर से नीति निर्धारित करे तथा समस्त स्थानान्तरण यथा 
सम्भव 34 जुलाई, 2005 तक पूर्ण कर लिये जाये। / 

34 जुलाई, 2003 के बाद यदि किसी विशिष्ट मामलों में स्थानान्तरणः किया जाना 
आवश्यक हो एवं अपरिहार्य हो तो उस दशा में समूह-क एवं ख के कार्मिकों के 
स्थानान्तरण गुख्यंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करके किये जायेंगें समूह-ग 'के कार्मिकों 
के रथानाग्तरण विभागीय मंत्री का नुमोदन प्राप्त करके किये जायेंगें। तथा संमूह घ के 
कार्मिकों के लिये निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन 'प्राप्त कर 
किये जायेंगें। ह बा 
रथानान्तरणों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम रीगा में रखा जायेगा। 
सरकारी सेवाओं के मान्यता प्राप्त सेवा संघो के अध्यक्ष एवं सचिव जिनमें जिला. 
शखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित है, के स्थायान्तरण, उनके द्वारा संगठन में. 
पद्धारित कश्ने की विधि से दो वर्ष तक न किये जायें परन्तु 05 वर्ष से अधिक अवधि' 
पर संघ के पदाधिकारी के रूप में एक स्थान पंर तैनात रहने पर सामान्य स्थानानतरण . 
निर्देशों से व्यवहश्त छोंगे। यदि सथासान्तरण किया जाना अपरिहार्य ह तो पल हा 
हेतु प्राधकत अधिकारी से एक रफ़र उच्च के अधिकारी का पू वनिमोदन प्राप्त: किया... 
हेतु प्राधिकृत आधिकारी से एक रत़र उच्च वा जिलाधिकारी की 


पूर्वानुमति जाप को जायग। यें यज पदों म रथ ः दुर्गम गम. 
वार्षिक स्थानान्तण यथासम्भव इस प्रकार किये जायें कि पर्वतीय जनपर्दा तथा दुर्गम . .. 
रथानों में कोर्ड पद रिक्त न रहें | ह | पाह | 

दुर्गम्‌ स्थान पर तेनात यदि कोई अधिकारी स्वेच्छा .से वहीं रहना बहता बी डा 
प्रशासनिक /जगहित में रथानान्तरण आवश्यक न हो तो लव लि रा 
सकती है । द ः 


(90 


जा 


2- आपसे अनुरोध है के कूपया उपरोक्तानुसार विभाग की आवश्यकता के अनुरूप वर्ष 
2003-2004 के लिये वार्षिक रथानान्तरण नीति तत्काल निर्धारित करते हुए वार्षिक स्थनानतरण की - ' 
कार्यवाही समय से पूर्ण कर जी जायं। इस संबंध मे कृत कार्यवाही से कार्मिक विभाग को भी 
अवगत कराने का कष्ट करें। 


भवदीय, 


(आलोक कुमार जैन), 
सचिव | 


पृष्ठाकन संख्या : 7340॥) / कार्मिक-2 / 2003 तद्दिनांक ' 
प्रतिलिपि :- निग्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तशंचल शासनं। 
2, समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल। 
3. गार्ड फाईल | 
आज्ञा से, 


(आलोक कुमार जैन) 
सचिव 


ख्या : 855 / कार्मिक--2 / 2003 


प्रेषक, 

आलोाक कूमार णेन, जे 

सचिव, 

त्तराचल शारान। 

सेवा में, ह 

4-समरत प्रमुख सचिव » सचिव, 

2-समरत विभागाध्यक्ष,उत्तरॉचल, 

3-समस्त जिलाधिकारी,उत्तरॉचल। 
कार्मिक विभाग- . देहरादून:दिनॉक ; 02-09-2003... 
विषय- चतुर्थ श्रेणी (समूह 'घ") के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी (समूह “ग”) के न्यूनतम 

श्रेणी के लिपिकीय पदों में पदोन्‍नति के अवसर बढ़ाया जाना | कर 
महोदय, 


उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शधीमस्थ कार्यालय 
लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली . 4985 के नियम-6 में की. गई .व्यवस्था के 
अनुसार चतुर्थ श्रेणी ( समूह 'घ'). के हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष योग्यत्रा धारण करने वाले 
कर्मचारियों तथा इण्टरमीसिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे कर्मचारियों;जिन्होंने 05 :वर्ष "की 
'मिसन्‍तर सेवा पूर्ण कर ली हो,को तृतीय श्रेणी ( समूह 'ग') के न्यूनतम श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों 
में कमंश: 5. प्रतिशत तथा 05 प्रतिशत,कुल 20 प्रतिशत पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाने की 


पूर्व व्यवस्था की गयी है | 
2... चूँकि इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण समूह 'घ' के कर्मचारियों की संख्या में, पूर्व की 


अपेक्षा 2048 रूप से वृद्धि हुई है अत: इस सम्बन्ध में सम्यक रूप से विचारोपंशंन्त -शोसन द्वारा 
यह निर्णय लिया गया है कि सभी विभागों में चतुर्थ ओेणी समूह 'घ':के इण्टरमीडिएट 'तथां समकक्ष 


, परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे कर्मचाशियों,जिन्होंने 05 .वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली,कोः उपर्युक्त लिपिक: 
वर्गीय पदों पर पदोन्नति में 40 प्रतिशत स्थान नियत किये जायें। इस प्रकार समूंह 'थ' सें'संमूह गा! . 
में लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति का कोटा 25 प्रतिशत होगा,जिसमें इृण्टरमीडिएट' एवं संगक्रक्ष 
परीक्षा उत्त्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों छेतु 40 प्रतिशत तथा हाई स्कूल प्ररीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेंतु'१5 « 
प्रतिशत, कोटा होगा। 

3-. अतः अनुरोध है कि भविष्य में तृतीय ओेणी ( समूह “ग') के लिपिक वर्गीय पदों 
प्रदोन्‍नति के अवसर पर निम्नलिखित निर्देशों का अनुप्रालन करते हुए शासन के उपरोक्त निर्णय 
का कियान्वयन सुनिश्चित किया जाय॑। 


ह () पदोन्‍नतियों के समय आरक्षित वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए: प्रभावी 
आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। 
2) पदोन्‍्गति के पदों पर टंकण 
आदेश प्रश्नंगत अभ्यर्थियों के राग्बना में भी लागू छोंगे। 

5 पद्े यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समूह 'घ' से सगृह गा के ' न्‍्नति के 
कोटे के पदों के विरूद्ध सरकारी रोवक के मृतक आश्रित के परिवार के सदस्य की नियुक्ति न की 
जाय॑। मृतक सरकारी रोबक के आश्रितों की नियुक्ति सौधी भर्ती के पदों के विरुद्ध ही की ज़ायेगी। 

भवदवीय, 
(आलोक कुमार जैन ) . 
सचिव। 


ज्ञाग के सम्बन्ध में लागूं वर्तमान नियम, 


मु 


कार्मिक अनुभाग-2 
अधिसूचना ५९ 
प्रकीर्ण ह 
राख्या 4098 / कार्मिकि-2 / 2003--55 (35) / 2003 
34 जुलाई, 2003 ई0 
उत्तरॉचल (उत्तरॉचल लोक सवा आयोग क क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की 
प्रक्रिया नियमावली,2003 






के नाम, 
प्राररभ और लागू 


+. () यह नियमावली उत्तारोचल (उत्तरॉयल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर). 
होना | 


समूह 'ग' के पदों पर शीधी भर्ती वी प्रकिया नियमायली,2003 कही जायेगी। 

(9) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

(8) वह सविधान के आअनुच्फ़ेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल को नियम बनाने 
की शक्ति के अधीन सीधी भर्ती के समूह 'ग' के पदों पर लागू होगी,सिवाय उन पदों 
और विभागों के 

(एक) जो उत्तरॉचल लोक रोबवा आयोग,उच्च न्‍्यायालय,और उच्च न्यायालय के नियन्त्रण 

अधीक्षण के 'अधीन अधीनस्थ न्यायालयों और प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस और .अग्नि शमन सेवाओं को 
सम्मिलित करते हुए पुलिस विभाग के क्षेत्रान्तर्गत हों 

(एक-क) जिगकी निछित न्यूनतम शैक्षिक अर्धता उत्तर प्रदेश,माध्यमिक शिक्षा “परिषदः अथवा 
उत्तरॉचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इृण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण-पत्र या. सरकार द्वारा उसके 


समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी आर्ईता से कम ने हो। 
(दो) जो सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा इस नियमावली के लागू होने से अपवर्जित हो। 


2 यह नियमावली किसी अन्य नियगावली यथा आदेशों में दी गयी किसी | अध्यारोही प्रभाव | 
प्रतिकल बात के होते हुए भीप्रभावी होगी। 


इस नियमावली में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल... है परिमाषाएं। . । 


बात न हो- 

(क) नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य संगत सेवा नियमावली के अधीन नियुक्ति करने के 
लिए सशक्त प्राधिकारी से । 

(ख) 'संविधान' का तार्प्प उत्तरांचल राज्य का रांविधान से है, 

(ग) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल की सरफार रो 

(ध) 'शज्यपात्न' का तात्पर्थ उत्तरांचल के राज्यपाल से 

(ड़) अन्य पिछड़े वर्गों' का ल्ञात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 
94 (यथा उत्तरांचल में लागू) की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागशिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से 
है। | 









५५००+ जनता कट ली ध।। 


नियुवित प्राधिकारी, ब॑ के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और | रिक्तियों का 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य॑ श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए अवधारण 
आरक्षित की जाने बाली रिक्तियों की संख्या संगत सेवा नियमावली के अनुसार: 
हैं अपधारित करेंगा। शादि सरान समिति का अध्यक्ष नियुक्ति प्राध्कारी से भिन्‍न 
० 25 है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की 
घना देगा। .' े 


98 


5-... (0 सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, सरकार द्वारा, ऐसे 
ग्यूनत दो हि निः 5 रामावार-' ं मे झ़ि गा व्यापक श्चाल न्ण्प प्रक हल भर्ती की 
मे दो दैनिक रामावार-पत्नों मे, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित क्रिया |. प्रकिया 


जायेगा, 
(2) नियुक्ति प्राधिकारी निर्नलिखित रीत से सीधी भर्ती के लिए ओवदन-पत्र उपनियम (4) 


, में प्रकाशित प्रारूप पर, आगंश्वित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा : 


(एक) ऐरो वैनिक रागायार-पत्रों में जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके, 

(दो) कार्यलिय के सूचना पट पर सूचना चिपका कर या रेडियो दूरदर्शन और अन्य 
रोजगार-पत्र के गाध्यग रो विज्ञापन करके, और ह 

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके। 


(3) उपनियम (2) को अधीन रिवितियां अधिसूचित करते समय आवेदन पत्र का प्रारूप पुनः 
प्रकाशित नहीं किया |ये। 


(4) चयन के लिए परीक्षा 400 अंकों की ही। अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची निम्नलिखित 
रीति से तैयार की जायेगी : ' 


(क) (एक) वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा ही, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य 
ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 
50 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा, सिवाय ऐसे अभ्यर्थियों के जिनका चयन किसी ऐसे 
पद पर किया जाना हो, जिसके लिए टंकण या आशुलिपिक और टंकण अनिवार्य अईता के रूप में 
. विहित्त हो। चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत 
का 25 प्रतिशत ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायेगा। ह | 


परन्तु ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में. यो 
भर्ती के ढंग के रूप. में विष्ठित किये गये हो' तो लिखित परीक्षा ९302, पूर्व अभ्यर्थियों से विहित 
शारीरिक परीक्षण करान की अपेक्षा की जायी और केवल उन्ही अभ्यर्थियों को चयन के लिए परीक्षा 
४" सम्मिलत होने की अनुमति दी जायेगी जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकी को पूरा करते 
(दो) अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र एवं उत्तर-पत्र (दो प्रतियों में) दिये जायेंगे। जब परीक्षा 
जा होगी तो अभ्यर्थियों को अपने साथ उत्तर पत्र की कार्बन प्रति ले जाने की अनुमति वी. 
| हर 5 हर “7 0 5 कक 
(ख) पद के लिए विहित न्यूनत ॥ आर्थता परीक्षा में प्राप्ताकां के प्रतिशत का 20 प्रतिशत प्रत्ये 
अभ्यर्थी को दिया जायेगा। 
(ग) छटनी शुदा कर्मचारियों को निम्नलिखित रीति से अंकि विये जायेंगे, जो अधिकतम १5 
प्रतिशत होंगें-- । ह ." 
5 (एक) सेवा में प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए पांव अंक लि 
(दो) रोया में दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए... भरत्येक वर्ष के लिए पांच अक 


| .... 499. 


किसी खिलाड़ी को निःनलिखित रीपि से अक दिये जोयंगे, जो अधिकतम पांच प्रतिशत 


(8) हा 

॥ ह ह 
(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय रतर का खिलाड़ी हो ह पाँच अंक 
(दो) यदि अभ्यर्भि राष्ट्रीय रतर का खिलाड़ी हो ह .. चार अंक 
(तीन) यदि अभ्यर्भि राज्य रतर का खिलाड़ी हो तीन अंक 


. (चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविदधालय/ कालेज /स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो. दो अंक 


(ड़). किसी ऐसे पद पर जिसके लिए टकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप॑ में 
विहित हो, चयन यि जाने वाले अभ्यर्थियां की दशा में यथास्थिति टंकंण या आशुलिपिक और टंकण 
की परीक्षा ही। उक्त परीक्षा में प्राप्यांकों के प्रतिशत का पच्चीस प्रतिशत केवल -एसे अभ्यर्थियों को 
दिया जोयगा जिन्होंने यथास्थिति टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो॥। टंकण 
परीक्षा या आशुलिपिक और टकण परीक्षा को लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्यों 
की संख्या की चार गुना ही। इस प्रयोजन के लिए नियम-4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को 


ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खण्ड (क), (ख), (गं) (ध) के अधीन 


प्राप्त अंकों के आधार पर पृथक रूप से तैयार की जायेगी | 5 के 
5) .. (क) छउपनियम (4) के खण्ड (क), (ख), (ग) (धर) के अधीन लिखित परीक्षा और 
अन्य मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने, और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात्‌ चयन समिति, 
नियम 4 मे निर्दिष्ट आरक्षण को उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। साक्षात्कार के 
लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी। किसी प्रद पर 
जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चंयन किये 
जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों क्रो, जो उपनियम (4) के खण्ड (डर) के 
अधीन यथार्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में सफल हो गया हो, साक्षात्कार 
के लिए बुलाया जायेगा । हे है ०7 के न 
' (ख) साक्षात्कार चयन हेतु परीक्षा के लिए नियत कुल. अंकों के द्वस प्रतिशत अंकों 
का होगा। साक्षात्कार में आध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक-पृर्थंक निम्नलिखित रीति से 
अंक दिये जायेगें :- । | कक 


(एक) विषय /सामान्य ज्ञान , 0 2 
(दो) व्यक्तित्व निर्धारण ' ु -: तीनअंको तक... 
' -.. तीनअंको तक .. 


: (तीन) अभिव्यक्ति की क्षमता 9 
टिप्पणी- किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्रापत किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और 
सभी सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक रूप से दियें गये अंकों के औसत की गणना करके अवधारित किये 
जॉयेंगें। ह ह ह 

(ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को “किसी भी दशा में आम वक। 
अमय उपनियम ६) र (धय), (ग) (ध) और (ड़) के अधीन अभर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये 3 
के साथन्च में कोई सूचना नहीं वी जायेगी। ह रे 
द्वारा प्राप्त किये गये 8, अंकों को . 
प्रकार प्राप्त, अंकों. को कुल 
अधिक अंभ्यी कुल यौग के... 
करने वाले जभ्या को. चयन 


ह (6) उप पियम (5) के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द 
उपनियम (4) के अधीम प्राप्त गि गये अंकों में जोड़ दिया जोग्रगा। इस 
योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी अब वी 
बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक आस के 
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सूची के ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा गें भी दो या अधिक अभ्यर्थी ने बराबर-बराबर 
अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्यैप्ठ अध्यर्भि को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में 


नामाकें की संख्या रिश्वित्तयों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। 


(7) उपनियम (5) मं र्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी। 


6-.. सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित ६८8 चयन राधिति 
होगें का गठन। 


(एक) नियुक्ति प्राधिकारी '.. अध्यक्ष। 
(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम विर्दिष्ण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति सदस्य । 
का कोई अधिकारी यदि. अध्यक्ष अचुसूचित जातियों, अनुसूचित जन _ 
जातियों का न हो। तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित' जाति तथा अनुसूचित 
जातियों व अन्य पिछड़े वर्गों रो भिन्‍न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्टि 
क्रिया जायेगा। ' । 
(वीन) अध्यक्ष द्वारा नाग निर्दिट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी. सदस्य | 
यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्ग का न हो। यदि अध्यक्ष्य अन्य 
पिछड़े वर्ग का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या 
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्‍न 
कोई अधिकारी भाग निर्दिष्ट किया जायेगा। 
(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित. सदस्य। 
क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी .को अध्यक्ष | 
को नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। | | 
(पाचं) सम्बन्धित जिले के जिला मणिस्ट्रेट द्वारा एक नाम निर्दिष्ट सदस्य 
एक अधिकारी | ह ह 


टिपणी-- 4.._ यदि किसी जिले में किसी विभाग में एक से. अधिक नियुक्ति प्राधिकारी हो तो उस 
विभाग हेतु शम्पूर्ण जिले के लिए एक एकल चयन समिति गठित की जायेगी। 
ज्येष्ठतम नियुक्तित प्राधिकारी चयन समिति का अध्यक्ष होगा | .. | 


2- . यदि नियुक्ति प्राशिकारी िभागाध्यक्ष हो तो ऐशी दशा में चयन समिति के सभी 
*. सदस्य उसके गाम भिर्रिष्टि किये जायेंगें। वह अपने रथान पर किसी ऐसे अधिकारी 

- को जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हो चयन सगिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट 

कर सकता है। ऐसा विभागाध्यक्ष केवल साक्षात्फार करने के लिए एक से अधिक 


चयन समिति गठित कर राकता है। 


का क्षेत्राधिकारी एक से अधिक जिलों में हो तो उस 


. 3-- यदि किसी नियक्ति प्राधिकारी 
॒ ग जिले में की जायेगी, जिसमें. नियुक्ति अधिकारी का 


दशा में भर्ती की प्रकिया उस 
मुख्यालय स्थित हो। े मे ह 
पर] औ- . चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति का ऐसी फीस हे 4 56 ५ 
जायेगी जो सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाय। फीस की दावा |. 
लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।. की कक + हक 





प्र | द्वाश प्राप्त 
# हही उठारों का 
| एवं प्रकाशन 














27. दी. 


8--... जब चयन प्रकिया पूरी पटो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को 
अग्रसारित कर. दी जाय तो लिखित परीक्षा के प्रश्नों का सही उत्तर और 
अभ्यर्थियों द्वारा उनमे प्राय किये गये अंको के साथ यथा स्थिति नियम-5 के 
उप नियम (5) के अधीन प्राप्त अंको का कल योग ' दैनिक समाचार पत्रों में 

काशित किया जायेगा। और सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट प्रर प्रदर्शित 
किया जायेगा। 


9-.. अभ्यर्थियों की ऐशी फीस का जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित 
जाय, भुगतान करने पर नियभ-5 के अनुसार चयन समिति द्वार की गयी चयन 
फिया से सम्बन्धित अभिलेखों और उसके दिये गयें, अंको का निरीक्षण करने की 
अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करे, तो 40 रू0 प्रति 
पृष्ठ की दर से फीरा का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियां भी दी 


जायेगी । 
आज्ञा से, 


(आलोक कुमार जैन) 
सचिव। 
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संख्या : 4430 /कार्मिक-2 // 2003 


, प्रेषक, कक 
डा0 आर0एराए0 गोतिया, 


मुख्य राधिय, 
उत्तरांवल शासन | 


4-... समस्त प्रमुख साविव/ सचिव, 
उत्तरांचलत शारान | 

2... समरत विभागाध्यक्ष, 
उत्तरांचल। 

3-.. समस्त जिलाधिकारी, 
उत्वरांचल | 


कार्मिक अनुभाग--2 देहरादून : दिनांक : 29 सिंतम्बर, 2003 
विषय : लोक रोवा आयोग की परिधि से निकाले गये पदों के चयन हेतु .सगत सेवा 
नियमावली के अन्तर्गत चयन कराने के सम्बन्ध में। ई 


महोदय, कर कि 

' उपर्युक्त विषय पर मुद्दे गह कहने का चिदेश हुआ है कि शासन द्वारा लोक सेवा 
आयोग की परिधि में आने वाले वेतनमान 5500-9000 अथवा निम्न वेतनमान के पदों की लीक सेवा 
आयोग की परिथि से बाहर किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके कम में शासनादेश 
संख्या-438 /का-2 / 2002 दिनांक 49 अक्टूबर, 2002 द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी 2 उक्त 
निर्णय के अनुसार सुसंगत रोवा नियमावलियों में चयन प्रकिया के सम्बन्ध में यथावश्यकः ः 
कशाकर सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही तत्परता से की जाय। ह 
2... उक्त निर्णय के आलोक भें कतिपय विभागों द्वारा वैतनमान 5500-8000 या इससे 
निम्न वेतनमान के कलिपय पदों के सम्बन्ध गें पुनशवलोकन कर उन्हें लोक सेवा आयोग की 200९ । 
में रखने का विनिश्चिय किया गया है। इस राम्बन्ध में यह अवग॒त कराना है कि यदि किसी भी 
विभाग द्वारा पदों को लोक सेवा आयोग थी परिधि में रखे जाने का विनिश्चिय कियां जाता है, ओर 
ऐसे पदों को पूर्वत्‌ लोक रोया आयोग के क्षेत्रान्यर्गत रखने का औचित्यपूर्ण कारण है, तो ऐसे कारण 
का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव मंत्रि परिषद के विचार हेतु प्रस्तुत किये जाय॑। मंत्रि परिषद का 
अनुमोदन तत्विषय पर प्राप्त हो जाने के उपरान्त सुसंगत सेवा नियमावली के अन्तर्गत पद पर 
चयन के लिए लोक सेवा आयोग को निर्धारित प्रपत्र पर अधियाचन शीघ्र उपलब कराते हुए उसकी 


सूचना कार्मिक विभाग को भी उपलब्ध करा४ जाय। । 
में लोक सेवा -आयोग के क्षेत्रान्तर्गत 


3- जिन विभागों द्वारा शासन के निर्णयानुसार पूर्व में लोव है 

पद को अब विभागीय चयन तकिया द्वारा भरा जाना है, वहां सुसंगत सेवा नियमावलियों में विभागीय 
चयन के प्रोकिया का प्रावधान प्रतिस्थापित करते हुए सेवा नियमावली मा मी शीत्ता के 
कराकर सीधी भर्ती का चयन शीघ्र सुनिश्चित किया जाय। इस कार्यवाही में विलम्ब के कारण 5 
की प्रकिया अवरूद्ध हो रही है तथा कार्य संचालन व सेवायें प्रतिकूल हग से प्रंभाविंत हो रही हैं। . 
अतः इस हेतु विभागों द्वारा सुसंगत सेवा नियमांवली में विभागीय चर्यन-हेतु घेयन समिति 


2 


करने, चयन के लिए लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार परीक्षा अथवा दोनों का प्रावधान करने, तथा 
लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा दोनों फे सम्मिलित परिणाम के आधार पर चयन की प्रकिया. में. 
अधिकतम अंकों का बंटवारा, परीक्षा के पाठुयकम तथा उसके स्तर के सम्बन्ध में समुचित प्रावधान 
कियें जांयं। इस सम्बन्ध में उत्तरांचल समूह “ग' परीक्षा नियमावली 2003 में प्रतिपादित चयन प्राय 
की सहायता ली जा सकती है। | । 


शा आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार वांछित कार्यवाही 5 अक्टूबर, से पूर्व 
पूर्ण करके कार्मिक विभाग को कृत कर्यवाही से अवगत कराने .तथा सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर 
तदूनुसार शीघ्र चयन की कार्यवाही करने का कष्ट करें। 


भवदीय, . 


(डा0 आर0एस० टोलिया), 
मुख्य सचिव |. 


पछारांघल प्रदेश शारान 
कार्मिक विभाग--2 
संख्या 39 /» कार्मिक--2 / 2004 
देहरादून दिनाक: 07 जनवरी, 2004 
कार्यालय ज्ञाप 


तात्कालिक प्रभाव से उत्तरागल के समस्त विभागों के चपरासी तथा जमादार का पदनाम 


परिवर्तन करके कमश: अनुरोधचक तथा चरिष्ठ आअनुसेवक किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकति 
प्रदान करते है। 


9 +न्‍> 


उपरोक्तानुरार पंदनाम परिवर्शनि के फलस्वरूप समूह घ की सेवानियमावली में यथा 


आवश्यक संशोधन किया जाएग 


(नृप सिंह नपलबच्याल) 
प्रमुख सचिव | 


संख्या- 39 () / कार्मिक--2 // 2004 तद्‌दिनांक 


कर ० जब छो फा #+ ८०७ ७ :-+ 


नमो... मे 
+ बम“... 9 


' गार्ड फाईल। 


प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 


महालेखाकार, उत्ताशंचल, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरावून। 
समस्त प्रुख सचिव /सचिव, उत्तरांचल 

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल। 

समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल | 

समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल | 

सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार । 

निजी सचिव, सचिव, श्री शज्यपाज, उत्तरांचल | 

निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल। 


' समस्त मा0 मंत्री /राज्यमंत्रियों के निजी सचिव। 


सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
आज्ञा से, 


(सुरेन्द्र सिंह रावत) 
. अपर सचिव। 


(५ के 0७ 


रांख्या : 35 / कार्मिक-2 / 2004 


प्रेषक, 
नुप रिंह्ठ नपलण्ाल , 
प्रमुख राचिय, 
उत्तरांचल शासन | 
सेवा में, 


+- समरत प्रमुख रसाचिव /सचिव, 
उत्तरांचज शासन। 

2- रागरत जिलाधिकारी, 
उत्तरां चल | 

3- सचिय, प 
लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, 
हरिद्वार | 

कार्मिक अनुभाग--2 देहरादून दिनांक 46 फंरवरी, 2004 

विषय- राय्याधीन रोवाओं में नियुवित्त हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्गत जाति 

ह प्रमाण पत्र की जांच करने वो सम्बन्ध। ह 


महोदय, ह | 
उपयुक्त विषश पर मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं,/ पदों 


पर नियुक्तियों में अनुसूनित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ावर्ग के लिए कमशः 9, 
04 व 44 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। उक्त आरक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों ट्वारा आरक्षण 
की सुविधा का लाभ प्राप्त करने फे लिये आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण प्रत्र संलग्न किया जाता 
है। जाति प्रमाण पत्न के भिर्गत करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 4540 / कार्मिक--2 /2002 
दिनांक 29 मार्च, 2005 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये हैं व जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप भी निर्धारित... 


किया गया है। 
2० राज्याधीन सेवाओं ,/ पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति अन्या अन्य पिछड़ावर्ग के 
सत्तरांचल निवासी अभ्यर्भि को. 


लिये आरक्षण की सुविधा का लाभा उत्तरांचल राज्य में उक्त वर्ग क॑ कि 
ही अनुमन्य है। अन्य राज्य के गिवासी उक्त थर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण की सुविधा का जाम ने 
आप्त होगा। इस सम्बन्ध में शारानादेश राख्या 254/ कार्मिक-2/2002 दिनांक 46 अक्दूबर, 2002. 
से उक्त स्थिति पूर्व में ही स्पष्ट की जा चुकी है। या कै... 8. ०8 है 
3- शासन के संज्ञान में लाया गया है.कि निकटवर्ती राज्य के निवासी अभयर्थियों को 
इस राज्य के जनपदों रो अनुशूचित जाति, जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी होने का 
प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। था लोक सेवा आयोग द्वारा आयोज़ित चयन परीक्षाओं में आयोजित 
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होगे का लाभ लिया है। गह स्थिति उचित नहीं है। आरक्षित वर्ग के लिए 
अनुमनन्‍्य /सुलभ सुविधाओं का लाग उत्तरांचल के आरक्षित वर्ग को ही प्राप्त, होना चाहियें। 
4 इस सम्वनपग मं मुझे यह कहने की निदेश ॥ हुआ है .कि शासन ही हक 
विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अथ् मा देशों द 
अभ्यर्थी होने का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी किये गये आदे रा 
कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने 0587 327 6 कं की पु 
होगा की वह प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्रितियों को उत्तरावत् लिया दा का 
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संग छानबीन करेता। जीर धरगाण पत्र जाशे करने रो पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का अनुमोदन 
प्राप्त करेगा। यदि किशी अधिकारी द्वास पूर्ण छाचबीन किये बिना ज्ूटिपूर्ण जाति प्रमाण पत्र .निर्गत 
किये जाते हैं, तो उराके विरूद्ध कठोर अनुशारानिक कार्यवाही की जायेगी। शासन द्वारा यह भी 
निर्णय लिया गया है कि लोक रोचा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में सफल 
क्रम्यर्थियों में से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रभाण पत्रों की जांच उनके नियुक्ति आदेश जारी 
, करने से पूर्व सम्बन्धित विभाग ह्वाय सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों से भी अवश्यक रूप से 
कराई जायेगी। तथा जिलाधिकारी एसे प्रमाण पत्रों की जांच उपजिलधिकारी से न्यून स्तर के 
अधिकारी से करवाकर ॥5 दिन के अन्दर जांच परिणाम से सम्बन्धित विभाग को सूचित करेगा। 
जांच में यदि कोई प्रमाण पत्र जाली /त्रुटिपूर्ण जारी किया पाया गया तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन 
निरत्त कर दिया जारेगा। अथवा उराके सम्बन्ध में अभ्यर्थन तुरन्त निरस्त करने हेतु लोक सेवा 
आयोग को सन्दर्भित किया जोयगा। क | 
भवदीय 


(नपृ सिंह नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव। 
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संख्या 579 /कार्मिक-2 /2004 


प्रेषक, 
जप सिंह नपजत्गात , 
पंभुख राविव, 
उत्पध व शारात | 
सेवा मे, 


4- रामरत प्रभुर्ध रायिव /»राधिव, 
उत्तरावज शासन । 
2« रागरत जिलाधिकारी 
जुततरावत। 
3 - रागरत विभागाध्गक्ष 
उपर] तत्व] 
कार्मिक अनुभाग--2 वेहरादून दिनांक 22 मइ्ढड, 2004 
विषय-- राज्याधीन रोवाओ, शिक्षण सस्थाओं तथा सार्वजनिक उचमों एवं स्वायत्तशारी 
रास्थाओं गे आराण दिये जाने के सम्बन्ध में | 


महोदय, 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश 


रख्या-444 / कार्मिक -2 /200-80()/2004 दियाँक 48 जुलाई के प्रस्तर-2(।|) दिनांक 48 
जुलाई, 2004 द्वारा भूतपूर्व रौनिको को 2 प्रतिशत क्षैतरिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस संबंध 
में शासन द्वारा समय विचारोपरान्त शण्गाधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उधमो एव 
वायत्तशासी रांस्थाओं में भूतपूर्व रीनिको के लिए वर्तमान क्षेतिज आरक्षण 2 प्रतिशत से बढाकर 5 
प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया हे। 
कृपया उपरोकतानुरार भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्षितिज आरक्षण दिया जाना 
सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 
भवदीय 
(नपृ सिंह नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव। 
गज्या ; 579 / कार्मिक-2 //2004 तद्दिनांक | हे 
प्रतिलिपि :-- निम्नाँकित को सूचयार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 


4... राविव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन। 
2... सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार । 
3... निबन्धक, उच्च न्यायात्रय, उत्तरांचल नैनीताल। । 
4... आयुक्‍त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तरांचल देहरादून। 
5... समस्त मंत्री के निजी सचिव भा0 मंत्रीगणों को सूचनार्थ | 
9... सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
7... गार्ड फाईल 
9७ आज्ञा से, 
(आरक्सी0 लोहनी) 


उप सचिव। 


#परांगल सरकार 
फॉरफि अनुभाग-2 
शह्या- ब8व / #२५२५(2) ,/ 2004 
देहरादून : दियांक : 30 जून, 2004 


फायलिय ज्ञाप 


श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश (सेवा संघ की मान्यता) नियमावली-4979 के 
नियम-5 के प्राविधानों के आअन्चर्गत एक उक्त नियमावली में उल्लिखित नियमों,शर्तों के अधीन 
'त्तरांल फडरेशन ऑफ मिनिरजीरियल, सर्विरोज़, एशोसियेशन” को मान्यता प्रदान करने की सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं। । 


भवदीय 


(नपृ सिंह नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव । 


संख्या ; 484 ,// 2(2()९(2) / 2004 तबधिगांफ 


प्रतिलिपि -- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित >- 
। अपर मुख्य सचिव, मा0 भुख्यमंत्री, उत्तरांचल | | 

2... सचिव, श्री शज्यपाल, उत्ताशंघल। ह 

3... स्टाफ आफिसर, मुख्य राचिव, उत्तरांचल शासन। 
4, समरत विभागाध्यक्ष उत्तरांचल। 

5 सगरत्र भण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर्रचल। 
6 उत्तरांत फररेशन ऑफ मिनिस्ट्रीश्यिल, सर्विसेज, एशोसियेशन के पदाधिकारीयण 
7 ; 


गा फाईल | 
आज्ञा से, 


(सुरेन्द्र सिंह रावत) | 
अपर सचिव। 
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शख्या : 4269 / तीस- -2 ,/ 20004 


प्रेषक, 
नूप शिंए्ठ सपलण्याल , 
प्रमुरष शाचित, 
उत्ारंधण शारान। 
सेवा में, ' 


रामरूत जिलाधिकारी, 
जप्तरांगत | 


कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक ॥॥ अगरत, 2004 
विधय-.. उत्तराखण्स राज्य आन्योलन के दोरन घायल » जेल गये आन्वोलनकारियों को 
रोवायोजन प्रदान फिये जाने वो सम्बन्ध में। ह 
महोदय, ह पर 
सपर्यका विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है उत्तरखण्ड शज्य आन्दोलन के 
दौरान घायल हुये /जेल गये आश्योजनकारियोँ को विभिन्‍न विभागों के अन्तर्गत सेवायोज़िंत -किये जाने के 
सामरन्ध में शारान द्वारा राग्यक रूप रे विधार किया गया, और सम्यक रूप से विचारोपरान्त शासन द्वारा 
यह. निर्णय, लिया गया है, कि सत्तराखण्द राज्य आन्योलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों तथा 07 
दिन या उससे अधिक अवधि के जिए जैल भेजे गये आन्दोलनकारियों जिनकी उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन. 
के दौरान घायल होने और 07 दिन था उद्रों अधिक अवधि के लिए जेल जाने की पुष्टि समस्त अंभिलेखों 
से समुचित रूप से कर ली गयी हो, को विभिन्‍न विभागों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग .की परिधि 'से बाहर 
... के समूह-ग के पदों तथा समूह--घ मो पदों पर उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार .नियुक्तियां प्रंदान कर 
वी जाये। ऐसी नियुक्तियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाबिकारियों द्वारा.जिले में समस्त विभागों:में उपलब्ध 
रिक्त पदों का विन्द्चीकरण करने थो पश्चात आन्दोलुनकारियों की शैक्षित योग्यता के अनुसार' उन्हे सूचीबद्ध 
करते हुए उनकी नियुवित के शाम्बन्ध में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को नियुक्ति की कार्यवाही करने हेतु 
निर्देश भेजे जायेगें। तथा उनकी सूचना शाशन को उपलब्ध कराई 'ज़ायेगी। यह कार्यवाही आन्दोलनकारी 
की घायल तथा जेल जाने की शासकीय अभिलेखों से समुचित पुष्टि करने क॑ पश्चात की जायेगी। 
2- गुझे यह कहे का. विदेश छुआ है कि उपर्युक्त निर्णय के अनुसार सेवायोजन किये जाने. 
के उद्देश्य से समस्त सेवा नियमावली के अन्तर्गत सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति दिये जाने की आयु सीमा एवं. 
चयन की प्रकिया को एक बार को लिए शिथिलता प्रदान की जाती हैं।. 


कट आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के अनुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए कृत 
कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। 2 दा अल । अक 
जी आय ह 
(नपृ सिंह नपलच्याल) 
प्रमुख सचिवं।.. 


संख्या : (॥)/ तीरा-2 / 2004 तबदिगीक कक, आप 
प्रतिलिवि :.. कियांगित को सूचनार्थ एंवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 
। अपर गुरुत सचिव, उत्तरापघल शासन। ; 
- 2... समरत प्रमुख सचिव /सचिव, उत्यरंधल शारान। 
3... समस्त गण्डलायूक्त, उत्तशंवचल ह 
4... समस्त गिगागाध्यक्ष, उत्तरायल | 
5 निदेशक, सूचना उत्तरांचल रे 22 
आज्ञा से, 
। (नपू सिंह नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव। 
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सरकारी गजट उत्तरावल 
फ्परंवज रारकार द्वारा प्रकाशित 
असाधारण . 
विधायी परिशिष्ट 
भाग >4 खण्ड (का) 
उत्तरांगल शासन 
कार्मिक अनुभाग-2 
संख्या 743 / 2(2५2५(2) // 2004 / 55(40) / 2004 
देहरादून 45 जून 2004 
अधियूवना 
विविध 
सा0प0नि0--42 ह ह 
राविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 
राज्यपाल महोदय निम्नलिखित वियगावजी बनाते है >- का 
उत्तरांचल राश्कारी रोवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के.लिए मानदंण्ड ) 
नियमावली 2004... . . 
4- संक्षिप्त भामप्रारण और विस्तार -((॥) यह नियमावल्ली उत्तरांचल सरकारी 
सेवक (पदोन्नति द्वाश भर्ती के लिए मानदण्छ ) निय्यमावली 2004 .कहालएगी। | 
2>यह तुरन्त प्रपृत्त होगी। ह हि 
| 3-- वह किसी पद या सेवा में जिसके लिए समय-समय पर यथा संशोधित 
उत्तरांचल लोक सोया, आयोग (कूत्यों का परिशीमन) विनियम 2003 के अधीन पद्रोन्‍नति करने में 
अनुपालन किये जाने वाले सिद्धास्तों पर लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित नहीं पदोन्नति 
द्वारा भर्ती के सम्बन्ध में लागू " द 
__ अध्यारोही प्रभाव-यह मियवावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्‍्तुक के द्वार बनाई गई 
किसी नियमावली या तत्समय प्रवृत्त किन्‍्ही आदेशों में किसी प्रतिकूल का भी प्रभावी होगी। . 
3... परिभाषायें- जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो - । 
क- संविधान का तात्पर्य “ मत का संविधान" से है। 
ख “ राज्यपाल ” का ।त्पर्य उत्तरांचल के राज्यलपाल से है ।.' 9 
ग... “ पद था सेवा " का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के प्ररन्तुक के तक 
नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद या वास ही ० 
4- पदोन्नति ह्वाश गती के लिए गानदण्ड विभागाध्यक्ष के पद पर विभागाध्यक्ष से नीचे 
के. पद पर और किसी शेक्ष के ऐसे पद जिसके वैतनमाति क। अधिकतम रू0 48300 अधिक हो .... 
पदोन्‍नति द्वारा भर्ती योग्यता के आधाश पर की जायेगी और सभी सेवाओं के पद भरे जाने वाले शेष... 
पदों पर जिनमें ऐसा पद भी सम्मिलित है जहाँ पदोन्नति किसी अराजपत्रित राजपत्रित पद पर था . 
एक सेवा से दूसरी सेया में की जाय, पर अनुपयुवत को अस्वीकार करते के आधार पर की जायेगी। 


आज्ञा से, 
(नपृ सिंह नपलच्याल) 
: प्रमुख सचिव। 


सरकारी गजर उत्तरांचल 
»रांवल सरकार द्वारा प्रकाशित 
असाधारण 
विधायी परिशिष्ट 
भाग -4 खण्ड (क) 
तत्तरांचल शारान 
कार्मिक अनुभाग-2 
राख्या 799 / 2५४९2) 2004 /55(4१) /“ 2004 
वांशदूत 44 जून 2004 
अधिसूचना 
विविध 
सा0प0नि0--42 ह 
सावधान के आनुस्छेद्र 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा अधिकारों: का प्रयोग करते 
हुए राज्यपाल गहोदय निम्नलिखित नियमावली बनाते है :- ा 


उत्तरांचल रोवओं में भर्ती (आयु सीमा ) नियमावली 2004 


4- संक्षिण नाग,तथा विवरण 0 
(3) यह गिसगावली उत्तरांचल सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली 2004 

कहालएगी | ह ह ५ 5 
2“यह तुरन्त प्रवत्त होगी 


2- अधिकतम आयु रीमा- 
इस निगमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में जिन पर 


भर्ती के लिए अधिकतम आयु शीभा 5 वर्ष से कम है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। 
3० भर्ती के अवसरों पर प्रतिबध्ध का हटाया जाना- 

किसी भी ऐसी रोवा में अथवा पद पर भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा की अवधि 
में अभ्यर्थी के भर्ती के अवसरों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। 
.4-नियमावली का अधिभावी प्रभाव « 

यह चियमावली संगत सेवा नियमों के किसी प्रतिकूल बांत के होते हुए भी सभी' | 
मामलों में प्रभावी होगी । े ' 


“आयु की गणना-- क्‍ का कक 
किसी सेवा नियमावली में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी | ऐसी वां या पेंद. ; के 


लिए चाहे बह जोक रोना सागोग के शेजास्तर्गत हो था उसके हर के अब को का है 
वर्ष में (|! लो आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वाद्य है 2३ 
 आयाक मी 'लिय को सूचित की जाये उस ; 


लिए विजञादि व "वाय गा यथास्थिति ऐसी रिक्तियां सेवायोजन कार 
वर्ष की पहली जुलाई को समय शामय पर यथारिथति न्यूनतम आयु की हो जाना बाहिएं और 
अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए | 
आज्ञा से, 
(नपू सिंह नपलच्याल) - 
प्रमुख सचिव! 


८4८ 


संख्या : 4270 /तीस-2 / 2004 
प्रेपक, 
नूप सिंध नपलच्याज , 
प्रभुष राधिव, 
उसत्यरांवचस शासन | 


।-.. अपर मुख्य राचिव, 
उत्तरांचल शारान। 

2-.. रमरत प्रमुख राविव / राचिव, 
उत्सरायल शासन | 

3-... समरत गण्ठलायुवत, 
सछ्ारांपल 

45... समरत जिलाधिकारी, 
उत्तरांचल 

5«.. सगरत विभागाशयक्ष, 

उलारंचल । 


कार्मिक अनुभाग--2 देहरादून दिनांक 44 अगस्त, 2004 


विषय- उत्तराखण्ड शज्य आश्दोलन के दौयन जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें 
प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। । जे 
महोदय, 
उपर्युवत्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा समयक 
विचारोपरान्त उत्तराखण्ड शज्य आन्योलन के दौरान 07 दिन से कम जेल जाने वाले 
आन्दोलनकाशियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष गे की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 5 
प्रतिशत का अधिगान दिये जाने तथा अगले 05 वर्षों (अर्थत चयन वर्ष 2004-2005 से 
2008-2009) के लिए उनको १0 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की. सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय 
लिया गया है। । ॒ 
ह्रण कृपया उपरोक्‍तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें | 
भवदीय 
-  (नपृ सिंह नपलच्याल) 
४, प्रमुख सचिव | 
संख्या: ()/तीस-2 2004 तद्दिनोक . . ४ 
४ ; आवश्यक कार्यवाही हेतु 
प्रतिलिपि :-- निवेशक, सूचना उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आ । हेतु प्रेषित। 
का आज्ञा से, 


(नपू सिंह नपलच्याल) 
: प्रमुख सचिव। 


2. ऐ 


संख्या : 42% / वीस-2 / 2004 


प्रेषक, फ 
गूपष सिंह नपलच्याल , 
प्रमुख सचिव, 
उत्तांपल शारान | 
सेव में, 


रामरत जिलाधिकारी, 
पततरांपल | 
कार्मिक अनुभाग--2 देहरादून दिनांक 49 अगस्त, 2004 , 
विषय-, आन्दोलनर्का ॥ रापायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। 


महोदय, 
उपरसक्ति पिषस पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश 


रांख्या-7269 / तीस--2 “2004 दिनांक ॥4 अगस्त, 2004 को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 
घायल/जेल गये आन्दोलनकारियों को रोबायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत 
किये गये हैं, कि सकत शारानावेश में प्रयुक्त पंवितयां “राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये तथा 
9 विच या उससे अधिक अवधि को लिए जैल भेजे गये आन्चोलकारियों के सम्बन्ध में कतिपय 


जिलाधिकारियों द्वारा पृच्छा की गयी ऐ 


अर अतः इस समखच्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बाबत को 
नियमानुसार पढ़ा जाय।  . 


राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये अथवा रात दिन या. उससे अधिक अवधि 
के लिए जेल भेजे गये आम्दोलनकारियों' 7 ' 


3- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट 


करें। ह 
'भवदीय 
(नप्‌ सिंह नपलच्याल) 
" प्रमुख सचिव। 
संख्या : 42960),/तीस-2 /2004 तदृ्‌दिनाक कि 
प्रतिलिपि :-निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित | 
उपर गरताा साविव उद्धाशवल शासन | 
सगस्त प्रमुख सचिय/ सचिव, उत्तराचल शासत | 
पतमरत मण्डलार॒वत, उत्तरांचल | 
सारत विभागाग्यक्ष, उल्तराधिल | 
निवेशक, सूचना उत्तरांवल। आज्ञों से, 7 है 
(नपृ सिंह नपलंच्याल) 
प्रमुख सचिव । 





छत # 9 ७ :+ 


0.4 


पत्रांवल्न सरकार 
कार्मिक अनुभाग--2 
रांख्या -4033 /२५२५२५(2) / 2004 
देहरादून : दिनांक : 08 अवडूबर 2004 


अधिसूचना 


भारत का राषिंधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शकित का प्रयोग 
करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश रोवा काल में गृत सरकारी सेवकों के अश्रितों 'की भर्ती निग्रमावली 
94 (उततरांचल अनुकूलन एव सपान्तरण आदेश 2002) को संशोधित करने की दृष्टि से 
निननलिखित नियमावली बनाते है 

सत्तर प्रदेश शोवा काल में भृत सरकारी सेवकों के. आम्रितों की भर्ती 
नियमावली 4974 (ज़त्तरांचल अनुकूलन एवं सपान्तरण आदेश 2004) (भ्रथम संशोधन ) नियमावल्री 
2004 कही जायेगी | 
-(3) यह नियमायजी उत्तर प्रदेश रोबाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों 
की भर्ती निगगावली 4974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) 
(प्रथम संशोधन) नियमावली 2004 कही जायेगी | हि 


(2) यह तुर्त प्रव॒ृत्त होगी। 
2- उत्तर प्रदेश रोधा काज में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 94 
(त्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आवेश 2002) में नीचे स्तम्भ । में दिये गये वर्ततान खण्ड में 


के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थत- 






तु स्-ठ2 | 

एवं कप शापित खण्ड । 
४टम्य के अन्तर्गत गत सरकारी सेक्‍क के 

निम्नलिखित सम्बन्धी होगे :- 

() पत्नी या पति 

(2) पुत्र हा 

0) अधियाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियाँ 

| (4) मृत शरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित 

| भार्ड अवियाहित बहन और विधा मात्रा,यदि व 


सरफारी सैवक अविगहित था | 230 


हि )#रनन»+क्3- हिल 
हक कल अिशिननारन जता कतनं_पजयदूनीएा ह ५ ०७७ ७॥न- ० ण ५ है अककन किले अ>कण। «रे हसपल 


प पतञ- | क्‍ 
आम । 
कुटुम के सरांगेत गत दास्कोरी संपिक को. 

' निम्नलिखित सम्बन्धी होगे :-- 

() पत्नी या पति 

(0) पुत्र 

0) अविवाहित पुनियां तथा विशयां पुनिसा 











 भवदवीय 
(नपू सिंह नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव। 


पज्या :१633//2000(2) 2004 तद्दिनांक ु 
प्रतिलिपि :-- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अेषित +-.. 


2.0 


सगरत प्रमुख राविव / राधिव उत्तरांचल शासन | 


सचिव, श्री राज्यपाल,ऊत्तरांचल | 


समरत मण्जजायुपत / जिलाधिकारी उत्तरांचल। 
समरत विभागाष्यदा / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल | 
सचिव, विधान सभा, उत्तरांवल | 

सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचत्न हरिद्वार 
राचिवालय को रामरत अनुभाग | 

निदेश, एन0आई0सी0, प्रेहरादून | 


गार्ड फाईल | त 
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन शामग्री रूड़की हरिद्वार को नियमावली की हिन्दी 


अंग्रेजी प्रतियों को संजग्न करते ॥ए हरा निवेदन के साथ प्रेषित कि कपया नियमावली. को 


असाधारण गजट चविधायी परिशिष्ट भाग-व खण्ड--क में मुद्रित कराकर इसकी 400 प्रतियां कार्मिक 
अनुभाग को उपलब्ध बाराने का कप्ल करें | ' 


आज्ञा से, 


(आर0सी0 लोहनी) 
- उप सचिव। 


2.9 


उत्तरांचल सरकार 
कार्मिक अनुभाग-2 
संख्या-4536 / 2» >( (2) // 2004 
देहरादून : दिनांक : 27 अक्टूबर 2004 
कायलिय ज्ञाप | 
तत्काल प्रभाव से मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग के निम्नांकित पदों के वर्तमान पदनामों को 
उसी वेतनमान में परिवर्तन करके उनके सम्मुख अंकित पदनामों को प्रतिस्थापित किये जाने-.की श्री 
राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदाय करते हैं।_ | 
क0सं0 । वर्तमान पंदनाग पर्व से. वेतनमान में संशोधित 
पदनाम | 


कनिष्ठ लिपिक... 3050-4590.._ | कनिष्ठ सहायक ह 


वरिष्ठ लिपिक... +(4000-6000 | प्रवर सहायक 













वेतनमान 
















मुख्य सहायक सा 







न बनने वा ज-ननन्‍ती धार न पहना >नलेक नकल ७ ल«भ>न+ तक पिजानाण, 


नुख्य लिपिका 


कार्यालया अधीक्षक » प्रधान लिपिक /» | 5000--8000 


मुख्य लिपिक--१ ह 
6500--0800 

प्र कर में े धि 
तत्त्कालिक प्रभाव परिवर्तन करते हुए सम्बन्धित सेवा नियमों में तदुनुसार संशोधन 
कार्यवाही तत्काल करने का कष्ट करें 





प्रशासनिक अधिकाशी 7 





| को उपरोेक्तानुस| 
न किए जाने की 





_भवदीय 


.निपृ सिंह नपलच्याल) । 
प्रमुख सचिव शक 


संख्या : 455 /»(>(2९ (०) “2004 तद्दिनांक ... ये के पी 
प्रतिलिपि :- .निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आंवश्यक कार्यवाही प्रेषित :- 
अपर भुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन। ह 
समस्त प्रमुख राचिव,/सचिव उत्तराचिल शासन। 58 
समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराचल। 
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल | 
सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वीर। - 
समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल। 


छू पा के 0 9७ +- 


87 


रांयुकता निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की-हरिद्वार। 
राखिवालय के रागरत जनुभाग। 
गार्ड फाईल। 


आज्ञा से, 


(सुरेन्द्र सिह रावत) 
- अपर सचिव। 


2420 


संख्या :94 / 2» (2) / 2005 


प्रेषक, 
नृप रिंह्ठ नपलच्याण , 
प्रमुख साचित, 
उत्तरांवयल शासन। - 
सेवा में, 


4-.. अपर गुख्य सचिव, 
उत्तरांचल शासन। 
2-.. शामरत प्रमुख सचिय /राधिव, 
उलारांचल शासन। 
3-.. समरत प्रमुण विभागाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष, 
जत्तरांवल । 
4-०... गण्डलायुक्‍त, 
गढ़वाल / कुमायू मण्डल, पौड़ी / नैचीताल | 
45... समस्त जिलाशिकारी, 
उत्तरांचज । 
कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 08 अप्रैल, 2005 


विषय- अधिकारियों / कर्मचाशियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन। 


गहोदय, | । 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश % है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति 

के पश्चात प्रत्येक अधिकारी, कम्रचारी की वार्षिक गोपनीय " का अंकन करते हुए वार्षिक 
प्रविष्टियां की जून के माह लक पूर्ण कराये जाने के निर्देश पूर्व में निर्गत किये गये परन्तु प्रायः यह 
देखने में आता है कि अधिकाश्यों,/कम्नचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां लम्बे समय तक 
ऑकित नहीं हो पाती है। । | रा 

| इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ३8 अपने अधीनस्थ 
अधिकारियों /” कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने हेतु 
अपने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 की 
प्रविष्टियों के संबंध में जिन अधिकारियों की स्थःगृूल्याकन आख्यायें प्राप्त की जानी. है वह ततल 
प्राप्त कर ली जाय और उसके पश्वात उनकी वार्षिक प्रविष्टियों का अंकन कर लिया. जाय | जिन 
अधिकारियों / कर्मचारियों की रवागूल्यांकन आख्या क्री आवश्यकता नहीं है उनकी वार्षिक गोपनीय. 
प्रविष्टियां भी तत्काल अंकित कराकर पूर्ण कर ली जांय॑ पे दम के सेवा संबंधी मामलों में ... 
उनकी प्रविष्टियां पूर्ण न होने के कारण विवाद उत्पन्न न ही सक।| 2 यो 2 
। । आप अनुरोध है कि कृपया वर्ष 2004--2005 की वार्षिक गोपनीय (3 १ 
अंकन के संबंध में रामीक्षा करते ए यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि आपके 3880 007% 
विभाग में समरत अधिकारियों / कम्नचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां नियत समय पर कि कैत 
कर दी गयी-हैं। इस सम्बन्ध में कृपया कृत कार्यवाही से कार्मिक विभाग को भी अवग॒व कराने का 
कष्त करें । | 

भवदीय . 
(नपू सिंह नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव। ....' 


2.8 
संख्या :432/ 2५५2५ (2) / 2005 
प्रेषक, 
नृप सिंह नपलच्याज , 
प्रमुख राधिप, 
उत्तरांचल शारान | 
सेवा में, 
4-.. अपर मुख्य साभिव, 
उत्तरांचल शासन। 
2-.. समरत प्रगुख राधिव/सांविव, 
उत्तरांचल शासन | 
3-.. रागरत प्रगुख विभागाराक्ष / विभागाध्यक्ष, 
उत्तरांचल । 


कार्मिक अनुभाग--2 देहरादून (दिनांक 4 मार्च, 2005 


विषय- , निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के सम्बन्ध में। 


उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यधीन सेवाओं / पदों 
में निशक्त व्यक्तियों को लिए 03प्रतिशत का क्षेतिज आरक्षण निर्धारित किया गया है ।.निःशंक्‍्त 
गक्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यथा :-(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि... (ख) 
श्रृवणहास (ग) चेलनकिया संबंधी निःशक्ता या प्रमस्तिस्कीय अंगधात कर्मिकों विभाग द्वारा 438९ 
गई अधिसूचना. संख्या: 389 // तीस--2,/2004 दिनाक ॥ 4 अक्टूबर 2004 द्वारा निःशंक्त व्यक्तिय के 
लिए पदों का चिस्हांकन किया गया है। पदों का चिन्हांकन, करते हुए यह भी स्पष्ट-किया गया. है 
कि कौन-कौन से पद किस -किस॑ निःशक्तता की अणी में रहेगे.। 
् इस संबंध में समय-समय पर विभिन्‍न नियुवितत प्रधिकारियों द्वार शं से यह. 
पृष्छा की गयी है कि जहाँ संवर्ग में सीधी भर्ती के पदों की कूल रांख्या बड़ है, वहाँ निःशक्त 
व्यक्तियों के लिए 03 प्रतिशत का क्षैत्रिज आरक्षण पदों की राख्या अधिक य होने से किसी प्रकार 
52238 जायेगा। इस संबंध में सम्यक्‌- रूप सेठ विचारोपरान्त शासन डा निम्नलिखित निर्णय 

ग श्ण ह ; * 2 | का | 
()) जिन संवर्गों के पद को कंवल एक 'निःशक्तता के लिए ही चिन्हित किया गया 

हो उनमें 03 प्रतिशत का आरक्षण केवल एक ही निःशक्तता के लिए पद चिन्हित है वहाँ समान रूप 

से आरक्षण प्रदान किया जायेगा इस प्रकार सभी प्रकार की निःशक्तताओं 'के. लिएं क्षेतिज आरक्षण 

03 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अर्थात्‌ यदि एक पद दृष्टिहीन या कमदृष्टि वाले. निःशक्त व्यंक्ि 
: के लिए चिनिहत किया गया है तो उस पद पर 03 प्रतिशत का क्षैतिज आई लगाया जायेगा.। 
क्‍ (2) सवर्ग में सीधी भर्ती के पदों पर उपरोकतानुसार क्षैतिज आरक्षण की 05 


प्रतिशत या उससे अधिक होने पर पूर्णक के रूप में की जायेगी। नल 
५ पदों 2 (3) निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना करते समय सीधी भर्ती हल छल 
पदों की संख्या के आधार पर आरक्षण की गणना की जायगी रिक्त पदों के आधार पर आरक्षण हा 
गणनां नहीं की जायेगी। ह लि 

है (4) जिन पदों पर अभी चयन -विचाराधीन है अथवा पूर्ण नहीं हुए है उनव 382 4820 
व्यक्तियों के लिए उपरोक्तानुसार आर्यक्षण की गणना नहीं की गई तो उनमें. नुसार 


महोदय, 


220 


निशक्त दाक्तियों के लिए निर्धारित 03 प्रतिशत दैीतिज आरक्षण क़े अनुसार पदों को चिन्हित करते 


हुए चयन की कार्यवाही सम्पन्न को जाय। 
.. अतः आपरो अआमुरोध है कि कृपया उपरोक्त के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में “ 
निशक्त व्यक्तियों को क्षेविज आरक्षण प्रदान करने और उनके लिए चिन्हित किये गये को भरने के 


संबंध में पदों को विज्ञपि करते छुए सनके विरूद्ध च्रयन की कार्यवाही शीघ्रता सुनिश्चित करने का 


कष्ट करें | 
द भवदीय 
(नृप सिंह नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव | 


संख्या-432() / 22(2(2) 2005 तददिनांक 
प्रतिलिपि-निग्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-- 
+>.. सचिव श्री राज्यपाल उल्धरांभल। ु । 
2-.. सचिव लोक सेवा आयोग,उत्तरांचल हरिद्वार। 
3-. समस्त मगण्डालाध्यक्ष / जिलाधिकारी ,उत्तरांचल। 
4-.. सचिव,विधान सभा उत्तरांचल | 
85... सचिवालय के समरत अनुभाग। 
आज्ञा से 
(रमेश चन्द्र लोहनी) 
संयुक्त सचिव। 


/2] 
' संख्या : 855 /तीस-2 /2005. 
प्रषक, गज 
नृप सिंह नपलणाल , 
प्रमुख सचिव, 
* ... उत्तरांचल शासन। 
सेवा में, । 
।-.... अपर गुख्य सर्चिव, 
उत्तरांचल शारान | 
2-.. रागस्त प्रमुख समिव/ सचिव, 
उत्तरांचज शासन । 
3-. समस्त विभागध्यक्ष, 
उत्तरांचल । ' 
4--... समस्त जिलाधिकारी, 
खसतर्तरांचल। 


देहरादून दिनांक 23 अप्रैल 2005 
विषय- ... समूह घ के कर्गचाशियों को तृतीय श्रेणी (समूह-ग) के न्यूनतम श्रेण लिपिकीय॑'पदों 
। में पदोन्नति दिये जाने के संबंध में। | । ४ 


कार्मिक अनुभाग--2 


पर भुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'शांसनादेश 
संख्या-855 / कार्मिक-2 / 2003. दिनांक 2.9.2003 द्वारा समूह-ध के इंटरमीडिएट एवं समकक्ष 
पीक्षा उर्त्तीण पात्र अभ्यर्थियों हेतु 40 प्रतिशत तथा हाईस्कूल परीक्षण उर्त्तीण अभ्यर्थियों हेतु ॥$ 
प्रतिशत कोटा समूह-ग के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित किया गया है| शासन के संज्ञान में मा 
तथ्य लाया गया है कि समूह-घ से समूह-ग मैं पदोन्‍्यति हेतु निर्धारित 25: प्रतिशत पता ः भर्वी 

मृतक आश्रित से कर ली जाती है जिससे समूह-थे के कार्मिकों की पदोन्‍लत्रि सा नहीं हों 

पाती है। इस संबंध में मुझे यह कने का निदेश,आ है कि कृपया समूह-घ से समूह" के पदों पर _ 
पदोन्नति हेतु निर्धारित 25 प्रतिशत कोटे की पदों पर केवल समूहरघ के कनश हाईस्कूल एवं. 
इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण पात्र कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा हर जाय। . 5 
रो : मुझे यह भी कहने का निदेश ,आ है कि समूह-य से समूह-ग के लिपिक वर्गयि 

पदों पर पदोन्नति दिये जाने हेतु पदों की गणना कुल सृजित पदों के सापेक्ष की जायेगी। 


महोदय, 
उपर्युक्त विषय 


3-.... कूपग्ा शासनादेश का कड़ाई से अदुपारा सुनिश्चित किया जाय। 
हे | भवदीय 
(नूपृ सिंह नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव। , 


22८ 


संख्या : 250 / 48(4) / 2005 


प्रेषक, 
नृप सिंह नपलच्याल , 
प्रमुख सचिव, 
उत्तरांचल शासन। 
सेवा में, 


मुख्य राजस्व आयुक्त, 
उत्तशंचल, देहरादून। 


कार्मिक अनुभाग--2 देहरादून दिनांक 46 अप्रैल, 2005 


विषय- तहरील घनसाली (टिहरी), तहसील पोखरी, गैरसैंण (चमोली) एवं तहंसील 
ऋषिकेश, विकासनगर (देहरादून) के अन्तर्गत सूजित अस्थायी पदों का 
स्थायीकरण | घ 

महोदय, 


उपर्युक्त विषय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्र सं0 मैमों/नौ-65(987-98) 
दिनांक 4 अप्रैल, 2005 जिलाधिकारी चमोली के पत्र स0 ९₹-2259 /नौ-48 (2000-200॥) दिनांक 
30 मार्च, 2005 एवं जिलाधिकारी वेहरादून के पत्र सं0 ज्ञाप/सा0लि0(2005) दि0. 3.3.2005 के 
सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय संलग्नक-4, सलानक 2, 
संलग्नक-3, संलग्नक-4 एवं सलग्नक--5 में उल्लिखित कमशः तहसील घनसाली (टिहरी), तहसील 
पोखरी, तहसील गैरसैंण (चमोली) तहसील ऋषिकेश एवं विकासनगर ' (देहरादून) हैतु सृजित 
अस्थायी पदों को दिनांक 4 मार्च, 20023 से स्थायी पदों में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान 


करते हैं। 

ट् उक्त पदों के प्रदधारकों को शासन द्वारा. समय-सव॒य परे जारी किये गये आदेशों 
के अनुसार मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते जो उन्हें अनुन्य हो, भी देय होंगें। 

3० उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय आय-व्ययक की अनुवॉन संख्या-6 के. 


'लेखाशीर्षक-2053--जिला प्रशारान-आगोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायै-03 कलैक्टरी स्थापना के 
अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें छाला जायेगा। - हा रे 
हक प्रमाणित किया जाता है कि ड्न पदों ह का. स्थायीकरण कार्यालय | ज्ञांप . 
संख्या-ए--2--797 / दस--87-24(2)-87 दिनांक 25.5.987. में निहित सभी शर्तों पूर्ति के बाद 
किया जा रहा है। ः 


संलगन यथोक्‍त। ु 
ह . भवदीय 
(नपू सिंह नपलत्याल/ 
प्रमुख सचिव 
पतिजिपि .... निम्नांकित को सूचनार्थ.एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित | ' ... 
4-. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून... आम 
2-... आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी। 


शासनादेश रांख्पा--250 / 80) / 2005 दिनांक 6 अग्रैल, 2005 संलग्नक-2 
तहरील गैरसैंण जिला चमोली में दिए 4.3,2002 से स्थायी किये जाने वाले पदों का विवरण। 


पर्व म। १७३ | ९| 4। 


द्वारा अन्तिम बार 


पदः | पक, 
६.7६ «हे ढ़ * के 
- |, ] ७3 ०३ ४>. उजडगुूर ड़ प। 
॥ #$ गम ं। 


फिसे जाने दिनांक जिससे पद 





































वाले पदों सृजित किये गये थे निरन्तरता की 
_. की शंख्या | । | 
वरिष्ठ सहायक | 4000--6000 
गं (पिशेकार) ॥ [| 4000-6000 
3 नायब नाजिर | ॥ै 4000--6000 | 
4 वासिल बाकी नवीश । .4000- _- 
| ]_[ 3050-4590 _ 
6 नजीब _4 | 260-3540 
| 000) कक ..... 555073200 
0 वाहन चालक 4 3050--4590 
_$ अहलमद | ।॥ 3050-45980 |... 


हि शासनादेश संख्या-250 / 48(0) /2005 दिनांक 6 अप्रैल, 2005 संलग्नक-2 
तहसील पोखरी जिला त्तमोली में दि0 4.3.2002. से स्थायी किये जाने वाले पदों का विवरण | 












ः कैसे जाने । स्वीकृत वेतनमान | शासनादेश संख्या 











बाले पदों की 5 'एवं द्विनांक जिससे | . जिसके द्वारा: 
संख्या पद सृजित किये | अन्तिम बार 
| गये थे निरन्तरता की 









स्वीकृति प्राप्त 





602/ राजस्व / 
02 दिनांक 8 
सितम्बर, 2002 












7“ 6000--6000.. | 494 /4-4-9॥-4 
87-बी-4,//9/टी 


' 0सी0 दिनांक... 









_ _4000-6000 
4000-66 








आज्ञा से, 
सोहन लाल) 


अपर सचिव। 
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संख्या ; 050 / 2५५2) / 2005 


प्रेषक, 
जा0 आरएतएरा० टोजिया, 
मुख्य राचिय, 
उत्तरांचल शासन। 

सेवा में, 


4- अपर मुख्य सचिव, 
. उत्तरांचल शासन। 
2--.. सगरत प्रमुख राधिव/ सचिव, 
उत्तरांचल शासन। 
3--.. समस्त विगागाध्यक्ष / प्रमुख कायलियाध्यक्ष, 
जत्तरांचल | 


कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 29 अप्रैल, 2005 


विषय- .. सरकारी अधिकाशियोँ / कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति। 


महोदय, ह | 
उपर्युकत्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में विभिन्‍न सेवाओं 
में स्थानान्‍्तरण एक आवश्यक व्यवस्था है, जौ प्रशासन, समाज व सरकारी सेवा सभी के हित में है। 
सुप्रशासन में स्वच्छता व कर्मचारी के कार्य में निष्पक्षता तभी समभव- है जब कार्मिक अपने अधिकार . 
क्षेत्र में सेवाभाव के साथ-साथ सुप्रशासन कार्य न्यायिक दृष्टि को समान रूप से रखते हुए करें। 
इस हेतु यह आवश्यक है कि तैनाती के स्थन पर कर्मचारी के ऐसे संबंध या लगाव | 
उसके विवेक पूर्ण निर्णय लेने पर प्रतिकूल प्रभाव या दवाई पड़े। स्थानान्तरण नीति इसी उद्देश्य से 
बनाई जाती है। उत्तरांचल राज्य का अधिकतम भुज्गा पर्वतीय क्षेत्रों से आच्छादित है इसमें भी 
अधिकतम भू-भाग दुर्गम स्थानों में स्थित हैं, जहां स्थित विभागों में कार्य कर रहे कार्मिकों की 
रिथति सुगम स्थानों में कार्य कर रहे कार्मिकों से भिन्‍न होती है। अतः उत्तरांचल में सुगम तथा 
दुर्गग रथानों को ध्यान में रखते हुए शासम द्वीश रारकारी अधिकारियों,/ कर्मचारियों की वार्षिक 
स्थानान्तरण की निम्नवत्‌ नीति निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया है ४ 
2, (0) कार्मिकों के स्थानानतरण किए जाने हेतु शासन स्तर पर; विभागाध्यक्ष, मण्डल ए8 
जनपद स्तर पर प्रत्येक विभागवार स्थायी स्थानानारण समितियों का गठन किया जाय. जिसमें 
विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त एक अधिकारी दूसरे विभाग के भी नामित किए जाय। शान 
स्तर पर अवस्थापना ग्रिकाश आयुक्‍त शख्ा, एफ0आर/डी0सी0 शाखा तथा पमाय कल्याण आयुक्त 
शाखा को छोडकर अन्य विभागों भें रथानान्दरण समिति में एक अधिकारी कार्मिक 00278 द्वार : 
0३ किया जागेगा। याषिक रथानान्तरण,/ परिवर्तन / पा का प्राप्त सभी प्रस्ताव से 
विभाग द्वारा इस हेत॒ गठित रामिति के राम्मुख प्रस्तुत किए आन आन संबंधित कार्मिकों के -. 
समस्त प्रस्तोवों प्र विचार करने वो पश्चात रथानान्दशण नीति के अन्तर्गत संत जायेंगे मैंकों के. 28 
स्थानान्‍्तरण आदेश संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो द्वारा निर्गत किए जायेगें।  * 
(2) स्थानान्तरण किये जाने हेतु स्थानान्तरण की परदे मे आने वाले कार्मिकों से 03 
इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जायेगें ओर प्राप्त विकल्पों को स्थानान्तरण समिति के समझ 
विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। ह के 


समिति इस प्रकार प्राप्त. 


2६0 


(9) वार्षिक रथानानारण सुगम दोजों में कुल अधिकारी /कर्मचारी संख्या के 20 प्रतिशत 
तक ही सीमित रखे जायेगे। और दुर्गम श्षेत्रों , जिनकी सूची संलग्न है में कुल संख्या के 45 
प्रविशत तक ही रीमित रखे जारेंगें, और यदि निर्धारित संख्या से अधिक स्थानान्तरण किया 
- जानो आवश्यक हो तो रामूह “का” एवं "ख' के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त 
किया जायेगा। वार्षिक रथानान्तरण वो समय यह भी ध्यान में रखा जाय कि दुर्गम स्थानों में 
सुगम स्थानों की अपेक्षा यथा संभव रिक्तियों अधिक न हो । यदि दुर्गम स्थानों में रिक्तियाँ 
अधिक है तो उन्हें भरने के लिए शुभम क्षेत्रों की 20 प्रतिशत की स्थानान्तरण सीमा को 
प्रशायकीय विभाग द्वारा शिथिल किया जा सकता है। विभागों द्वारा सेवा संवर्गों की आवश्यकता 
एवं उनकी कार्यप्रणाजी एवं क्षेत्र विशेष की भोगोलिक परिरिथति को ध्यान में रखते हुए सुगम 
. एवं दुर्गमों स्थानों में ही किया जायेगा। ह 
3- सामान्य सथानान्तरण निम्नलिखित परिरिथतियों में ही किया जाये :- 

(()सामान्य अवधि पूरी होने पर परन्तु सबसे अधिक समय से 

प्राशम करते हुए। 

(2)पदोन्‍नति पर |, 

(3)रिक्‍्त स्थान की पूर्ति धतु। 

(4)प्रतिनियुक्ति से वापशी पर । 

(5) रण के व्यय पर पारस्परिक स्थानान्तरण पर। 

(6)दुर्गग स्थानों पर रिक्तियों की पूर्तियों हेतु। 


कार्यरत कार्मिक से 


4-तैनाती की सामान्य अवधि : वि 
प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानान्‍्तरणों को छोडकर तैनाती की अवधि 

निम्नवत्‌ निर्धारित की जाती है :- हे । मा 
अधिकारियों के लिए विभिन्‍न स्थानों में एक जिले में 


(0) समूह “क" एवं “ख" के अधिक 
समस्त पदों को सम्मिलित करते हुए तैनाती की अवधि ,सुगम क्षेत्र 22080 
परन्तु अधिकतम 05. वर्ष होगी। दुर्गम क्षेत्रों. में सामान्य अवधि 03 वर्ष एवं अधिकतम 05 वर्ष 
होगी | एक जिले में तैनात अधिकारी को पुमः उसी जिले में 05 वर्ष से पूर्व किसी. भी दशा में 
तैनात नहीं किया जायेगा। अपवाद स्वरूप उक्त अवधि 03 वर्ष होगी। «  .. .. 
(2) समूह “ग” के कर्मचारियों के लिए एक स्थान पर तैनाती की सामान्य अवधि. 
03-05 वर्ष होगी [गद्यपि पदों की आवश्यकता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में हक 80 उक्त 
का में परिवर्तन किया जा सकता है, 0 अप पदों पर "किसी भी: कार्मिक: को. 
सी भी दशा में 03 वर्ष से अधिक गहीं रखा जायेगा। / . रियो | 
(3) राज्य के पर्वतीय छानपदों मे दुर्गम क्षेत्रों मं तैनात अधिकारियो / क का.' 
स्थानानतरण किसी भी दशा में 65 वर्ष रो पूर्व सुमम क्षेत्र में नहीं किया जायेगा। , 
(१) तैनाती अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष के मई माह के अन्तिम दिवस को मानकर 
हक रित अवधि के बाद भी स्वेच्छा से रहना 
5)यदि कोई कार्मिक दुर्गग रथान में निर्धारित अर्वाध् हक 
चाहता हो जर रिक्ति को भरने के लिए प्रतिस्थानी की कमी हो तो उसे दुर्गम स्थान में निरन्तर 
रखा जा सकता है। वि 
(6)इन दुर्गम श्थान में फिक्स टेन्यूर प्रूरा करने के पश्चात उनकी दो फिर 
ऐच्छिक जगहों पर उनसे स्थानान्‍तरण हेतु विकल्प मांगा. जायेगा तथा उन्ही जगहीं गे 
... भथान पर तैनात किया जायेगा। लिए ह ही 
द (7) यदि किसी अधिकारी / कर्मचारी को सेवा निवृत्त होने के ही आह दो वर्ष ही 
रह गये हो तो उन्हें उनकी इच्छानुसार तीन विकत्पों में एक में तैनात किया ना 
 $>-श्रेणीवार कार्मिकों की तैनाती के स्थान *- - - ५० 


त्र के लिए सामान्यतः 03 वर्ष 


220 ह 
(0) समूह “कफ एवं “ख" के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं 
किया जायेगा ,लेकिन गैर संवेदनशील पद तथा दुर्गम स्थानों पर तैनाती में इस प्रतिबन्ध से 
छूट सम्बन्धित प्रशाराकीय विभागों द्वारा दी जा सकती है। 
(2) शिकायत /प्रशासनिक आधार पर हटाये गये अधिकारियों को किसी भी दशा 
में पुन: उसी जनपद /»रथान पर 03 वर्ष तक तैनात नहीं किया जायेगा। 


(3) समूह-ग के लिपिकीय एवं अप्रशासकीय कर्मिकों को गृह स्थन को छोड़कर 
उनके जिले में ही तैनात किया जा सकता है, किन्तु समूह-ग के प्रशासकीय पदधारकों के 
स्थानान्‍तरण उनपद रो बाहर भी किये जा सकते हैं। बशर्त है कि उक्त कार्मिकों के स्वर्ग, 
मण्डल / प्रदेश स्तर पर निर्धारित किये जाते हों। चूंकि कई विभागों में समूह-ग के संवर्ग 
अलग-अलग हैं। अतः विभाग समूह-ग के संवर्ग के अनुसार भी मानक निर्धारित कर सकते हैं। 


गृह स्थान का तात्पर्य ऐसे गांव,/हल्का,/ तहसील आदि से है, जिसका वह मूल 
निवासी हो। ह ह 

(५). तृतीय श्रेणी के. कर्मिकों को 03 वर्ष के अन्तर पर दूसरी शीट पर तैनात कर 
दिया जाना चाहिए हा ताकि उन्‍हें प्रत्येक शीट का कार्य करने का अवसर मिल सके। बुर्गम क्षेत्रों 
में यह अवधि 05 वर्ष अधिकतम की जा सकती है। रा 


(5) समूह-घ के कर्मिकों को उनके गृह जनपद में ही तैनात किया जायेगा। 


(6) सम्बन्धित कार्मिकों की प्रार्थना पर किये जाने वाले पारसपरिक स्थानान्तरणों में 
कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। | | 


(7) नैनीताल मुख्याल एवं तहसील हल्द्वानी देहरादून (चकरौत्ता तहसील को 
छोड़कर) हरिद्वार तथा उधमसिंहनगर में जिला प्रशासन के पदों को सम्मिलित करते- हुए किसी 
भी अधिकारी को निरन्तर 40 वर्ष की अवधि तक तैनात नहीं रंखा जायेगा। देहरादून के जिला 
प्रशासन के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों पर की गयी सेवाओं -को उक्त अवधि में संम्मिलित 
नहीं किया जायेगा | ै कक न 
ह (8) यदि कोई अधिकारी उक्त स्थानों,/जनपदों में कन्हीं पदों पर ॥0 वर्ष की कुल 

अवधि पूर्ण कर चुके हों तो तुरन्त उसका स्थानान्तरण, उक्त स्थान जनपद से करा द्रिया जाय ' 
तथा किसी भी दशा में 05 वर्ष की समाप्ति तक पुनः उन्ही जनपदों में कदापि तैनात नही किया 
जाय, जो अधिकारी ऐसे स्थानों /जनपदों में एक ही पद पर 98 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके 
हों, उनका भी उक्त पद /स्थान से स्थानानतरण कर दिया जाय। 


प्रशासनिक आधार पर किये जाने वाले स्थानान्तरण । ॥ में अभि हर 

(4) गम्मीर शिकायतों उच्चाधिकारियों से दुर्व्यहार एवं कार्य में अभिरुचि न लेने 
आदि के आधार पर ही आवश्यक पुष्टि के: उपरान्त प्रशासनिक आधार, पर स्थानान्तरत 
जाय॑। हे ; शिकायतों 
(प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सामान्य श्रकार से मोटिवेटेड तों के 
आधार पर अथवा” कैज्वली “ न किये जाय॑। 2 ह गज का 
है (3) उक्त स्थानान्तरणों में प्रशासनिक आधार .पर अंकित किया जाना आवृश्यद 
होगा। ' । 


नान्तरण कये. 
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स्थानान्‍्तरण के अधिकार प्रदान किया जाना :- 

(समूह “क” 'क अधिकारियों के स्थानान्तरण इस हेतु गठित स्थानान्तरण समिति 
की संस्तुति के आधार पर शारान द्वारा किये जायेंगें तथा समूह “ख'8 के अधिकारियों के 
स्थानान्तरण स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों 
द्वारा किये जायेगें परन्तु जहां विभागाध्यक्ष कां पद नहीं है वहां. समूह “ख” के अधिकारियों का 
स्थानान्‍न्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किये जायेगें.। 

(2) समूह ग तथा घ के जनपद स्तरीय कार्मि्कों जिनंका-स्थानान्तरण जनपद में ही 
किया जाना है, के स्थानान्तरण ,रथानान्तरण हेतु जनपद स्तर पर गठित: समिति द्वार की गयी 
संस्तुति के आधार पर किये जायेगें। ऐसी समितियों में अधिकारी पर्देन:नोमित, किये जायेगें और. 
एक अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा नामित किये जायेगें। जिसंगें जिलाधिकारी. द्वारा नामित पदेन 


अधिकारी भी रसादस्य होगें। 

मर्गदर्शक सिद्धान्त :-- का | 

हर (संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पंदों पर कदापि न की 

जाय। 

(2) यदि पति फ्ली सरकारी सेवा में हो तो उन्हें यथासम्भव एक ही 

जनपद ,/ नगर /» रथान पर तैनात किया जाय। है 

रा (3)मानशिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता पिता .के तैनाती अधिकृत..सरकारी . 
डाक्टर के चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके. ऐसे स्थान पर की जाय 

जहाँ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। 

४; (4) प्रतिकल तथ्य न होने पर दो वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले, समूह “गा 
'कार्मिकों को उनके गृह जनपद में तैनात किया जा सकता है तथा संगूह “क्र” एवं “ख” के 
अधिकारियों को उनके गृह जनपद को छोडते हुए “समीपवर्ती जनपद में तैनाते किंग्रा- जा: सकता 


ह। 
$-सथानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त. किया, जाना :- 

..(॥) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों के कार्यमुक्त करने की तिथि: तथा यह निर्देश 
अंकित किये जाने वाहिए कि वे आदेश के जारी किये जाने के दिनांक से अमुक -तिथि/एक 
सप्ताह के अन्दर, प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमार ग्रहण कर लें और सम्बन्धित 
प्राधिकारी रथानान्तरित काग्रिकों को तदनुग्मार तत्काल अवमुक्त कर दें। रथानान्तरित कार्मिक 
' को निर्धारित समय में अवगुगद न किया जाना अनशासनहीनता मानी जायेगी, और जो 
शानानतरण आदेशों का पालय न करते हुए,सम्बन्श्रित कार्मिकों को कार्यमर॒क्त नहीं 


' अधिकारी 
करेंगे उनके विरूद्द नियगा-|सार कार्यवाही की जायेगी। रथानान्तरण आदेश की प्रति संबंधित 
कोषाधिकारी को भी प्रेषित की जाय ताकि वे स्थानान्तरित कार्मिक के कार्यपरुक्‍्त होने की तिथि 
के पश्चात उरका वेतन आहरित न करें। 
9. दर्ग॥ क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा तेब तक अवमुक्त 
न किया जाय जब तक कि उनके प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण न कर लें। 
. 3) स्थानान्तश्ति कार्मिकों का किसी प्रकार का अवकाश का प्रार्थन पत्र स्वीकार न 
" किया जाय। 


9) दर्गम क्षेत्र में स्थानास्तरित किये गये कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण न रा हे 
' स्थिंति में उनकी वेतन वरद्धि रोक दी जाय॑ तथा उन्हें 02 वर्ष तक प्रोन्नति से वंचित है ज़्‌ ० 
(5) थानाग्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा तैनाती क॑ स्थान पर कायभार ग्रहण 


करने पर उनके विरूद्द अनुशारानिक कार्यवाही की जाय। 
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0-सरकारी कर्मचारियों क॑ भान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण :-- 


सरकारी रोचकां के मान्यता प्राप्त सेवा संघो के अध्यक्ष /सचिव ,जिनमें जिला 
शाखाओं केअध्यक्ष /रामिव भी रामिलित है, के सथानान्तरण ,उनके द्वारा संगठन में पदाधारित 
करने की तिथि. से 02 वर्ष तक न किये जाय। परन्तु लगातार 05 वर्ष की अधिक अवधि तक 
एक स्थान पर तैनात रहने पर रामान्य स्थानान्तरण के निर्देशों से व्यवहृत होगें | यदि कोई 
सरकारी सेवक निरन्तर माच्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष “सचिव रहता है तो उस दशा में 
स्थानान्‍्तरण न किये जाने की छूट की अवधि अधिकलम 05 वर्ष होगी। 
सथानान्तरण हेतु रामय--सारिणी :- 

() शारान रुतर विगागाध्यक्ष स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण यथा 
सम्भव 30 जून तक पूर्ण किये जाय। 30 जून के उपरान्त कमेटी द्वारा विंचारोपरान्त शासन स्तर 
से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन तथा समुह “ग” तथा 
"घर" के कार्मिकों के सथानान्तरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का 
अनुमोदन प्राप्त किया जाय। | 
ह (2) यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशेषताओं के कम में स्थानान्तरण. नीति में 
कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो रांकारण प्रस्तुत कर - मुख्य सचिव एवं भा0 मुख्यमेंत्री जी .का 
अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय॑। । ॒ 
स्थानान्‍न्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश :-- ॥ 

. (॥) यदि र्थानास्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण शेकने के लिए अपने माता पिता 
पत्नी अथवा अन्य सम्बधियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य -रूप से उस 
कार्मिक की व्यक्तियत पश्चावली में रखा जाय और ऐसे प्रत्यावैदनों को अग्रसारित न किया 
जाय | पा कम 


(2) स्थानान्तरति कार्मिकों के .सथानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों' को 
अग्रसारित न किया 'जाय। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे: आदेशों के विरूद्ध दबाव-डलवाने का 
प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य,/आचरण को सरकारी आचारण नियमावली का उल्लंघन मानते 
हुए उसके विरूद्ध "उत्तरांचल सरकारी सेवाक (अनुशासन एयं अपील) नियमावली, 2003” के 
' शंगत प्राविधानों के अनुसार अगुशासनिक कार्यवाही करते हुए नि्बम के सम्बन्ध में'भी विचार 
किया जाय। 2003 के संगत प्रानिधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए निलम्बन ' 
के सावच्ध में विचार किया जाय। 2 8 अ्रक 

. 3) यदि किसी स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने स्थानान्तरण रोकने के लिए स्वय 
प्रत्यावेदन दिया जाता है,चो ऐसे प्रत्यावेदनों पर रथानान्तरण द्वारा गठित समिति द्वारा ही विचार 
किया जायेंगा। 99, ४ 


चार्ज नोठ :- ह ह हर ् 
नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित श्रेणी-क एवं स् 
अधिकारियों को कार्य की जानकारी होने में सगय लगना स्वाभाविक है। अतः 0, 
अधिकारी महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं विकास कार्यकर्मों // कार्यकर्मों आदि के सम्बन्ध में 2 ० बे 
नोट बनायेगे ताकि स्थानान्तरण के फलस्वरूप आये नये अधिकारी को कार्य सम्पादितं करन व 
सुविधा होगी, उस चार्ज नोट की एक प्रति सम्बन्धित फाईल में रखी जायेगी और एक प्रति 
सम्बन्धित नियंत्रित अधिकारी को प्रैषित की जायेंगी। । ५ 
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यह रथानान्तरण नीति जब तक शासन द्वारा विखण्डित न कर दी जाय यथावत 


लागू रहेगी। ग हे 
उपरोक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 


भवदीय 
(आर0एस0टोलिया) 
मुख्य सचिव | 


संख्या-4050(4)/ तीस--2 // 2005 तद्दिनांक 


प्रतिलिपि :-- निम्नांकि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 
।.... समरत्त गण्डलायुक्त, उत्तरांचल | 
2... समस्त जिजाधिकारी। 
3... सचिवांजय के समस्त अनुभाग | 


आज्ञा से, 


(आर0सी0 लोहनी) 
संयुक्त सचिव। 


शासनादेश संख्या--4050 /तीस--2 ,/2005 दिनांक 29 अप्रैल, 2005 में संलग्न उत्तरांचल के दुर्गम 
स्थानों की सूची। पा, 


जिला मुख्यालय, तहसील, ब्लाक मुख्यालय को छोड़कर अन्य पर्वतीय क्षेत्र। 
ग्रामीण उप केन्द्र (पर्वतीय क्षेत्र)। या ह &४ ५ 
समस्त सी0एच0सी0पी0शी0एस0 (पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति)। 


राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय। े अत लाल 
जनपद वेहरादून का मैदानी तैराई क्षेत्र एवं मसूरी, जनपद पौड़ी , नैनीताल 
का मैदानी ,/ तराई क्षेत्र, जमपद हरिद्वार, उधमसिंह नगर तथा समस्त उत्तरांचल के 


जिला मुख्यालय के अतिरिक्त राभरत पर्वतीय क्षेत्र 


लक 


(आरतसी0 लोहनी) ह 
संयुक्त सचिव | 
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संख्या : 462 / तीस-2 / 2005 
प्रेषक, । 
नुप रिंह नपलत्याल , 
प्रमु| सचिव, 
उत्तरांवल शारान | 


4-. अपर मुख्य सभचिय, 
उत्तरांचल शारान। 
2-... सगरत प्रमुख राचिव/ सचिव, 
उत्तरांचल शारान | 
3-.. सगस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, 
उत्तरंचल । 
कार्मिक अनुभाग--2 देहरादून दिनांक 07 मई, 2005 
विषय- सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति पर विभागीय 
कार्यवाही संबंधी नियमों का कडाई से अनुपालन। 
महोदय, 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का.निदेश हुआ है कि विभिन्‍न विभागों से अनेक 
ऐसे प्रकरण शासन के संज्ञान में लाये जा रहें है जिनमें सरकारी सेवक लम्बी-लम्बी अवधि के लिए 
कार्यालय से अनुपस्थित हो जाते है। कूछ प्रकरणों में कम्रचारी अवकाश की पूरी. अवधि के लिए 
प्रार्थना पत्र नहीं देते है और कुछ प्रकरणों में कर्मचारी अनेक वर्षो के लिए बिना अवा में गायब 
हो जाते है और वापस आने पर उनके विभाग द्वारा उन्हे सेवा में कार्यभार ग्रहण करा लिया जाता 
है तथा अपेक्षा की जाती है कि अनुपस्थित की अवधि को नियमों के अन्तर्गत शिथिल करते हुए 
अवकाश स्वीकू कर विनियमित कर दिया जाए। वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड-2भाग 2-4 के मूल 
नियम 48 के जिनुसार 05 वर्ष से अधिक की. अनुपस्थिति पर संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय 
कार्यवाही के उपबंन्ध लागू होते है , अवधि को विनियमित करने के प्रस्ताव किये जाते है। कार्य के 
प्रति उत्तरदायी होना प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व है। बिना सूचना के अनिपत्थित होना' तथा लम्बी 
अवधि तक अवकाश पर चले जाना जहाँ एक ओर कर्त्तव्य क प्रति उदासीनवा का द्योतक है वहीं 
सा ओर शासकीय कार्य प्रभावित होता है' अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन -ब्वारा 
कित निर्णय लिये गये है। . ० 8 । की, कक | 
' (+) किसी कर्मचारी के बिना प्रार्थना पत्र दिये कै अनुपस्थित हो जाने पर आक 
: सप्ताह अन्दर इस आशय का नोटिस ,उत्तर देने हेतु 45 दिन के अवधि निर्धारित करते हुए जारी 
की जाए कि बिना प्रार्थना पत्र दिये अनुपस्थिति की, अवधि में उसे अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित 
मानते हुहए क्यो न उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय तथा क्यों न कट 2 8, 
वेतन न दिया जाय। गोटिस प्राप्ति के बाद यदि संबंधित सेवक द्वाय्य 5 दिन के अन्दर 28% 
सुन नहीं किया जाता है वो संबंधित सेवक के विरूद्ध समयान्तर्गत अनुशासनिक कार्य: 
सुनिश्चित कर ली जाये | । व्यवस्था का 
५ (2) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भीग 2-4 के मूल नियम 48 को अनगरिणति 
कड़ज्ञई से अनुपालन किया जाए तथा बिना अवकाश के 05 वर्ष से अधिक अवधि का के की 
: के बाद अनविर्थ रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय और संबंधित 28 386 
. नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सेवां में पुनः ग्रहण करने की अत 
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2- कृपया उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन कराने का कष्ट करे। 


भवदीय 

(नपृ सिंह नपलच्याल) 

प्रमुख सचिव | 

संख्या : 462 / तीस--2 / 2005 तददिनोक 
, प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 

+5.. समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल | 
2-.. सचिवालय के समस्त अनभाग। | 

. आज्ञा से, 
(रमेश चन्द्र लोहनी) 
संयुक्त संचिव। - 
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संख्या : 468 / तीस-2 /2005 
प्रेषक, | 
। नुप सिंह गपलच्याल , 
प्रमुख राचिव, 
उत्तरांचल शासन। 
सेवा में, 
4-. अपर मुख्य सचिव, 
जत्तारांचल शारान | 
2-.. समरत प्रमुख सचिव /संचिव, 
उसत्तरांबल शासन । 
3--.. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालियाध्यक्ष, 
उत्तरांचल | 
4-.... समस्त भण्डलायुवत / जिलाधिकारी, 
ह उत्तरांचल | 
कार्मिक अनुभाग--2 | ' द्वेहरादूनं दिनांक 28,अप्रैल,2005 
विषय-- .. अमारक्षित रिकितयों के विरूद्ध ज्येष्ठता कम में आने वाले अनु0जाति,/ जनजाति 
श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदोग्नति। | | 
महोदय, । । हे डर ह गा 
: उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह 
तथ्य लाये गये है कि किसी पद पर पदोन्नति हेतु अनारक्षित पद .उपलेबबहो और पात्रता क्षेत्र में 
अनु जाति /जनजाति वर्ग का कार्मिक स्पेष्ठता कं में उपलब्ध हो तो उसकी पदोन्‍नति अनारक्षित 
वर्ग की रिकित क विरूद्ध की जायेगी अथवा नहीं। इस . सम्बन्ध में भारत सरकार में..प्रचलित 
बवस्था की जानकारी की गई भारत सरकार में, इस सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था विद्यमान है. 5 
|- यदि किसी संवर्ग में कोई. अनारक्षित. रिक्ति -हो' और पदोन्नति की दृष्टि, से पोषक 
संवर्ग प्रकंम में सामानय विचारण क्षेत्र के अन्तर्गत कोई अनु0जरति. /जनजाति का कार्मिक आ रहा 
हो तो अनुणजाति ./“जनजाति के ऐसे कार्मिक को महज इस दलील पर पदोन्‍लत करने से इनकार 
नहीं किया जा सकता कि उपर्युक्त रिक्त पद आरक्षित नहीं हैं। अनुणजाति /जनजाति है ऐसे 
कार्मिक को सामान्य श्रेणी का कार्मिक गानफर उसे ,अन्य पात्र कार्मिक के साथ-शा प्रदोन्‍नति 
करने पर विचार किया जाय। यदि वह चुन लिया जाय सी उरो उपयुक्त रिक्त पद पर नियत 
दिया जाय और उससे उपयुक्त आरक्षण शेस्टर के अनारक्षित -विन्दु पर समायोजित क्र दिया जाय। | 
2-> सीधी भर्ती या पदोस्नति से अपनी ही योग्यता पर नियुक्ति और आरक्षण रोस्टर के 
अनारक्षित विन्दुओ पर समायेजित अनुएजातियों / जनजातियों के कार्मिक अपने किसी अनु0जाति 
“जनजाति का होने की स्थिति कायम रखेंगे और वे भविष्य में आरा का लाभ /आगे कोई और 


प्रदोन्‍नति प्रापत करने के पात्र होगे | . रे के हि पर 
रे चूँकि गैर चयन द्वार पदोन्‍नतियों के लों में प्रदोन ह ता सह 
ऐसी पदोन्‍्नतियों में योग्यता की अवधारणा 


उपयुक्तता के आधार पर की जाती है तथा गो ताग गगी / 
नहीं है। अतः उक्त विन्दु 04 तथा 02 गैर चयन द्वार की गई पदोन्‍नतियों पर लागू नहीं होगा । 
चर ... इस सम्बन्ध में भारत सरकार ब्वीर जारी किये गये (संलग्न) दिशा निर्देश रे 
.. आधार पर सम्यक विद्यारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि योग्यता (मैरिट) 8 
आधार पर किये जाने वाले चयनों में किसी संवर्ग में कोई अनारक्षित रिकित के आधार पर | 
जाने वाले चयनों में किसी संवर्ग में कोई अनारक्षित रिक्ति हो और पदोन्नति हक ता 
: संवर्ग में सामानय विचारण क्षेत्र के अन्तर्गत अनु0ज़ाति & जनज़ांति के ऐसे कार्मिक व 2 ' 
आधार पर पदोन्नति से वंचित -नहीं किया जा संता है कि. रिक्त पद आ्थित नहीं हैं .।.. 
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भनुणाति /जचजाति के ऐसे कार्मिक को सामान्य श्रेणी का कार्मिक मानकर उसे अन्य पात्र 
करर्मिकों के साथ-राथ पदोन्नति करने पर विचार किया जाय और उसे चयन होने की दशा में 
आरक्षण रोस्टर में अनारक्षित विन्दु परः समायोजित कर दिया जाय। ऐसा कार्मिक अनु०जाति 
/जनजाति श्रेणी का होने की र्थिति कायम रखेगें और भविष्य मे आरक्षण का लाभ /आगे कोई 
और पदोनति प्राप्त करने का पात्र होगें। ह 

आपरो अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार योग्यता के आधार पर किये जाने वाले 
बयनों के संबंध में कार्यावाही करने का कष्ट करें। 

भवदवीय 
(नपु सिंह नपलच्याल) 
. प्रमुख सचिव | 
संख्या 468 / तीस-2 / 2005 तददिनोक द एः 
प्रतिलिपि :-- निग्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 
।-.. सचिव लोक सेवा आयोग, उत्तरांचत्र हरिद्वार। 
2... सचिव, विधान सभा ,उत्तरांचल। 
$+ सचिव श्री राज्यपाल ,उत्तशंचल | 
4-... निदेशक एन0आई0सी0 
8... सचिवालय के समस्त अुनभाग। 
0-.. गार्ड फाईल 
है, पक “ह) आज्ञा से, 
ह (रमेश चन्द्र लोहनी) 
संयुक्त सचिव। 
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संख्या 4243 / 22०९(2) / 2005 


प्रेषक, 
नुप रिंह नपलच्याल , 
प्रभुख्च॒ सचिव, 
उत्तरांचल शारान। 
सेवा में, 


4--अपर मुख्य राधिव, 
उत्तरांचल शासग। 


2-समस्त प्रमुख सचिव /सचिव, 
उत्तरांचल शासन। 
३-समस्त विभागाध्यक्षा, । 
उत्तरांचल। 
कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 42 मई ,2005 


विषय- अनुशारानिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण। 


महोदय, ० 
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा इस बात पर सदैव .बल दिया 
जाता है कि सरकारी कर्मचाशियों के विरूद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के. मामलों ,के 
निस्तारण में विम्य न किया जाय तथा शीघ्रता से 'निधार्रित समय सारिणी के अनुसार अनुशासनिक़ 
कार्यवाही के मामलों को निबटाया जाय। परन्तु यह देखने में आया है कि ऐसे माम॑ल्रे बहुत लम्बे 
समय तक अनिर्णीत रहते हे जिसके कारण कर्मचारी लम्बे अर्से तक निला्बन पर रहते है' और 
उनकों शासन द्वारा बिना काम किये निर्वाह भत्ते की अंदायगी करनी पड़ती है। ऐसी: स्थिति को 
सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है। ह 0 78 22 रे 
१० अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण एवं अंनुश्रवण करने के . 
लिए प्रत्येक विभाग द्वारा एक रजिस्टर तैयार किया जाग्रेगा जिसमें संत प्रवठ के अनुसार. 
प्रविष्टियो की जायेगी। इस रजिस्टर में तिमाही प्रविष्टियाँ की जाये तथा ता मार्च ,00 जून,30 कं 
सितम्बर तथा 34 दिसम्बर को विचाराधीन कार्यवाहियों के संबंध में उच्च आ को रजिस्टर में 
अंकित प्रविष्टियों से अवगत कराया जायेगा [समस्त अधिकारियों से यह 288 की जाती है कि वे 
हा प्रकार का रजिस्टर अवश्य रखेंगें और विधाराधीन कार्यवाहियों से अपने अगले ज्येष्ठ अधिकारी '. 
उपरोक्तानुसार अवगत कराते हहेंगें | | :  ि मा कक लीड 

3०  चरिष्ठ अधिकारी अपने दौरों के रामय इस बात को सुनिश्चित करेगें कि उक्त . . .. 
रजिस्टर ठीक प्रकार से रखे जा रहे है या नहीं। उत्च अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की जाती है... 
कि अपने दौरों के सगय ऐशी कुछ कार्यबाहियों की जांच करे कि निर्धारित प्रकिया तथा समय. 
सारणी का ठीक ठीक पालन हो रहा है था नहीं। ह ह 0 इनकी 
45 शासन द्वाश अनुशासनिक कार्यवाहीं के समय से निस्तारण हेतु समय सारिणी - 
निर्धारित की गग्नी है। सुविधा के लिये समय--साशिणी नीचे दी 8, हल गा 

(५) अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के संबंध में औपचारिक निर्णग् कीति 
हो दिन के अन्दर आरोप पत्र जारी कर दिया जाये तथा उसे अपचारी कार्मिकों को (तामील कर 

| जाय। ह । दिन 

(2) आरोप पत्र में अपचारी कर्मचारी से अपना लिखित स्पष्टीकरण रे दिन लक 
महीने के अन्दर आरोप पत्र जारी कर दिया जाये तथा उसे अपचारी कार्मिक की तामील कर दिया. 
जाय | . हर 
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(3)अपचारी कर्गचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर जॉच पूरी 
कर ली जाये जिसगें गयाहों की परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा भी सम्मिलित है। 

(७)जोच अधिकारी की रिपोर्ट जहाँ वह स्वयं दण्डन अधिकारी नहीं है शीघ्रताशीघ्र 
प्रस्तुत की जाये । राघारणतया यह रिपोट जॉच समाप्त होने के ॥5 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर दी 
जाये। ह | 
(5) णहाँ दण्डन अधिकारी जाँच अधिकारी से भिन्‍न. है दण्डन अधिकारी जाँच 
आख्या की प्रति आरोपित कार्मिक को प्रेषित करते हुए उसे यह निदेशिंत किया जाये कि याद 
जॉच आख्या के सन्दर्भ में वह कोई अभिकथन देना चाहता है तो अपना प्रत्यावेदन 45 दिन से एक 
माह के भीतर प्रस्तुत करेगे। यदि किसी आरोप के संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा आरोपित कर्मचारी 
को दोष सिद्ध न पया हो परन्तु दण्डन अधिकारी का यह समाधान हो जाय' कि आरोपित कार्मिक 
पर सिद्ध हो रहा है तो ऐसा गत स्थिर करने के कारणों सहित जाँच आख्या की प्रति आरोपित 
कार्मिक को उपलब्ध करशयेगे। शा | ह १ | 

(6) दण्डन अधिकारी अंतिम आदेश जारी करने से पूर्व जहॉ :- 

(क) लोक सोचा आयोग से परामर्श आवश्यक है वहाँ जाँच अधिकारी की रिपोर्ट 
प्राप्त होने के 6 सप्ताह के अन्दर लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाये परामर्श प्राप्त होने के 
बाद 45 दिन के आन्दर अन्तिम आदेश जारी किये जाये। ले | 

(ख) लोक सेवा आयोंग से परामर्श आवश्यक नहीं है जाँच अधिकारी की रिपोर्ट 
प्राप्त होने के 45 दिन के अन्दर अन्तिम आदेश जारी थिका जाये। हि 
5- मुड़े यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक मामले. में इस समय -सारणी की 
जॉच अधिकारी एवं दण्डन अधिकारी द्वारा दृढ़ता के साथ पालन किया जाये यदि किसी मामले में 
इस समय सारणी का पालन सम्भव नहीं है तो उन कारणों को जॉच अधिकारी द्वारा लेखबद्ध करना 
चाहिए। यदि ऐसे मामलों में अनावश्यक विलम्ब होता है तो जॉच अधिकारी एवं द॒ण्डन अधिकारी 
अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते है। के. 

8- अत: आपसे अनुरोध है कि आप अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध समस्त 
अधिकारियों .की जानकारी में उपरोक्त आदेश ला दे और वह निर्देश दे दे कि इनका कडाई से 
पालन किया जाये तथा निर्धारित रूप में रजिस्टर भी रखा जयें। | ््््ि 


भवदीय 
.. (पृ सिंह नपलच्याल) . 
द ... प्रमुख सचिव। 
संख्या ; 4243() /“2004 तद्दिनांक । 


. प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूतनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :- ह हा 


लि सगसस्‍्त गण्डलायुक्त /णिलाधिकारी, उत्तरांचल। ... «. 

क्षैः . सचिवालय के समस्त अनुभाग मीन 3 
5 भीज्ञा से, 
(सुरेन्द्र सिंह रावत) 


अपर सचिव ॥ 
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संख्या 855 /2000(2) / 2005 


प्रेषक, 
नुप सिंह नपलच्याल , 
प्रमुख सचिव, 
उत्तरांचल शासन। 
सेवा में, 


4-अपर मुख्य राचिप, 
उत्तरांचल शासन। ह ६ 


2-समस्त प्रमुख सचिव /सचिव, 
उत्तारांचल शासन। 
3- समस्त पिभागाध्यक्ष, 
'उत्तरांचल। 
4--समस्त जिलाधिकारी, 
सत्तरांचल | 


कार्मिक अनुभाग--२ देहरादून दिनांक 24 मई ,2005 


विषय- समूह ध-के कर्मचारियों का तृतीय (समूह-ग) के न्यूनतम श्रेणी लिपिकीय पदों में 
पदोन्नति" दिये जाने के सबंध में। । रा 

महोदय, ः | मा वन, 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश 'संख्या 
855 / कार्मिक -2/2003. दिनांक 02.09.2003 द्वारा सभूह वा के इण्टरमीडिएट एवं समकक्ष प्रीक्षा 
उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों हेतु 40 प्रतिशत तथा हाईस्कूल परीक्षा उर्त्तीण अभ्यथियो हैंतु 45 प्रतिशत 
कोटा समूह ग॒ के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित किया गया है | शासन पक संज्ञान में यह तथ्य | 
लाया गया है कि समूह ध से समूह ग में पदोन्नति हेतु निर्धारित 25 प्रतिशः पदों पर भर्ती मृतक 
आश्रितों से कर ली जाती है जिससे समूह घ के कार्मिकों की पदोन्नति सामान्यतया नही हो पाती . 
है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कूपया वहुड ध से समूह ग के पदों पर 
पदोन्नति हेतु निर्धारित 25 प्रतिशत कोटे के पदों पर केवल समूर हल के कमशः हाईस्कूल एवं 
इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण पात्र कार्मिकों से पदोन्‍नति द्वारा भग् जाये। / . ० ह 
“पक, मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समूह ध से समूह ग के लिपिक वर्गीय 
पदों पर पदोन्नति दिये जाने हतु पदों की गणना कुल सुजित पदों के सापेक्ष की जायेगीं। 
हल कृपया शासनादेश का कड़ाई से अनुणलन सुनिश्चित किग्रा. जाय। 

भववीय 
(नपृ सिंह नपलच्याल) 

प्रमुख सचियं 


20. 


संख्या 4399 />22८(2) / 2005 


प्रेषक, ह 
नृप सिंह नपलच्याल , 
प्रमुख सचिव, 
उत्तरांघल शासन। 
सेवा में, ह ह 
4-अपर मुख्य सचिव, 4-- समस्त जिलाधिकारी, 
उत्तरांचल शासन। " उत्तरांचल। 
2--सगस्त प्रमुख सचिव /सचिव, 5-समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, 
उत्सरांचल शासन। उत्तरांचल | 


3-- मण्डलायुका, ह 
गढ़वाल / कुमायू (पौडी/ नैनीताल) 
उत्तरांचल | ह 


कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 2 मई ,2005 


धीन सेवाओं /पदों में भर्ती के समय अधिकतम्‌ आयुं सीमा में छूट के सम्बन्ध 


विषय- राज्यध् 
, मैं। ह 
महोदय, रा 5 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं / पदों 


में भर्ती के समय अनुसूचित जाति के लिए १9 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिय 4 प्रतिशत तथा 
अन्य पिछडावर्ग के लिए 44 प्रतिशत का आरक्षण शासनादेश संख्या 4444 / कार्मिक --2/ 200 
- 53()/2004 दिनांक 48 -जुलाई;2004 द्वीरा निर्धारित किया गया है। - 
राज्याधीन सेवाओं पदों में भर्ती के लिए अनुग्यूचित जाति ,ओनुसूचित जनजाति 
एवं अन्य पिछडावर्ग के अभ्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छुट भी प्रदान 22080 80 जाती. दा है। 
समय-समय पर विभिन्‍न स्तरों से इन वर्गों /ओणियों के अभ्यर्थियों को म॑ आयु सीमा में दी 
जाने वाली छूट के संबंध में जिज्ञासाएं की जाती रही है। अतः इस संबंध में मुझे यह हक कहने. का 
निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं ,/ पदों में भर्ती के लिए अनुसूचित /अनुसूचित जनजाति तथा 
अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की 


जायेगी। अजय 
ु ... भवदीय, 
. (नृप॑सिंह नपलच््यात) 
पे ा । 2 कर प्रमुख संचिव | रा 
संख्या 43999 / 2११2) /2005तददिनांक। _... #.. | ला 
. प्रतिलिफि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: « 
।-... सचिव श्री राज्यपाल 'उत्तरांचल कल 
25... सचिव विधानसभा उत्तरांचल । 
3-.. सचिव लोक सेया आयोग ,उत्तरांचल हरिद्वार | 
. 4-.- - सचिवालय के समस्त अनुभाग । 
॒ , आज्ञा से 
(आर0सी0लोहनी) 


. संयुक्त सचिव . 
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संख्या 4244 / >>» (2) / 2005 


प्रेषक, 
नप सिंह नपलच्याल , 
प्रमुख सचिव, 
उत्तरांचल शासन । 
सेवा में, 
4-अपर मुख्य सचिव, 4- समस्त जिलाधिकारी, 
उतल्तरांचल शासन। ह उत्तरांचल | 
2-समस्त प्रमुख सचिव /सचिव, 5-समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, 
उत्तरांचल शासन| उत्तरांचल। 


3- गण्डलायुक्त, ह 

गढ़वाल / कुमायू (पौडी / नैनीताल) 

'उत्तरांचल | 
कार्मिक अनुभाग-2 : देहरादून दिनांक 2 मई ,2005. 


विषय- राज्यधीन सेवाओं /पदों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा. अक्षम 
' व्यक्तियों क्रो अधिकतम्‌ आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में / 
महोदय, रा 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 
(4/ कार्मिक -2 / 2004--53(4) /2004 दिनांक 48 जुलाई 2004 द्वारा विकलाग व्यक्तियों के लिए 
3 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के व्यक्तियों के लिए 2 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण 


प्रदान किया गया है। ह | नम 

... समय-समय पर विभिन्‍न स्तरों से यह जिज्ञासाए की जाती रही है कि | 

व्यक्तियों को तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को .सेवाओं में भर्ती हेतु निर्धारित आयु 

सीमा में छूट अनुमन्य है या नहीं इस सबंध में शासन दवा निम्नांकित निर्णय लिया गया है :- 

ले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के .आश्रितों को राज्यधीन सेवाओं /पदो में सीधी भर्ती. 
के लिए निर्धारित अधिकतमृ्‌ आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदन की जायेगी। ' गा 

अक्षम / विकलांग व्यक्तियों को राज्याधीन सेवाओं में समूह क तथा ख की सेवाओं... 

सैवाओं में सीधी भर्ती में 


बैन 
में सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तथां समूह ग तथा घ की सेव 
अधिकतम्‌ आयु सीमा में 40 वर्ष की छूट प्रदान की जायगी। ' जप 
््ि | अल आमिर 
 (नृप सिंह नपच्याल). . 
“प्रमुख सचिव। ' 


पृष्ठाकन संख्या 4244 / ५५2५2 #2005तददिनांक . ह # कल 
' ' ..' प्रतिलिपि रिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 


4... «- सचिव श्री राज्यपाल उत्तरांचल। 
2-... सचिव विधान समा उत्तरांचल। क्‍ 
ते | सचिव लोक सेवा आयोग उत्तराचल हरिद्वार | न 
5-..... सचिवालय के समस्त अनुभाग । को? हे. ४5५ 
.  (आर/सीएलोहनी) : 


संयुक्त सचिव '€ 
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संख्या 4478 / कार्मिक -2/2005 


प्रेषक, ह 
न॒प सिंह नपलच्याल , 
प्रमुख सचिय, 
उत्तरांचल शारसान। 

सेवा में, 


4-अपर मुख्य सचिय, प 
उत्तरांचल शासन। 

2-सगरत प्रमुख सचिव /सचिव, 

उत्त्रांचल शासन। 

- मण्डलायुकक्‍्त, 

गढ़वाल /कमायू (पौडी/ नैनीताल) 


प् 
हु 


7 
उत्तरांचल | 
कार्मिक अनुभाग--2 
विषय- आपराधिक मामलों में दण्डित कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही । 
'महोदय, ह ह 


देहरादून दिनांक 30मई 2005 


ह उपर्युक्त विषय पर शासन को समक्ष समय-समस पर यहें शंका प्रकट की जाती है 
कि यदि कोई सरकारी कर्मचारीद दाण्डिक न्यायाल्रय द्वारा दोष सिद्ध किया जाता है और वह इस 
दोषसिद्ध के विरूद्ध अपील करता है तब अपील पर फैसला होनें..से पूर्व अपी लम्बित रहने. की 
स्थिति में अथवा अपीलीय न्यायालय ट्वाह अपील लम्बित रहने के दौरान दोषसि0 पर आधारित 
दण्डादेश स्थगित कर दिया जाता है जिसके .परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारी जमानत पर छूट 
जाता है तब क्‍या ऐसी स्थिति में अपील पर निर्णय होने से पूर्व ऐसे कर्मचारी को सेवा में पंदच्युत 
अथवा हटाया जाना उचित विधिपूर्ण होगा। . ० 20 कं । पमििओ 
2० ... इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ .है कि जब किंसी सरकारी कर्मचारी 
को दण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाता हैं तो अनुशोसनिक प्राधिकारी के लिए यह 
दोषसिद्ध सरकारी कर्मचारी के दुराचरण का समुचित प्रमाण होता है । इसके' उपरान्त उन्हें उन्हे यह 
विनिश्चत करना होता है कि क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसके -आचरण के कारण उसे आप॑ 
मामलों में दोषसिद्ध किया गया है ,विभागीय स्तर पर उसे दण्डित किया जाँय यदि हाँ तो कौन 
सा दण्ड अधिरोपित करना समीचीन होगा | इैगा विनिश्चय करने के प्रयोजन हैतु अनुशासनिक 
प्राधिकारी ,दण्डिक न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करेगें तथा उरा मागले के सभी उथ्यों ५4 
परिस्थितियों पर विचार करेगे। ऐसा विचार करते समय अनुशारानिक प्राधिकारी विभिन्‍न बार्ती ध 
जैसे उस सरकारी कर्मचारी का सम्पूर्ण आवरण उसके द्वारा कारित अपराध जिसके लिए दोषसिर्ध 
की गई है तकनीकी या नगण्स प्राकृति का था ? तथा उस. मामले की लघुकारी परिस्थितियाँ यदि 
कोई हो विचार करेगें और तदीपरान्त वह भारत का संविधान के अनुच्छेद 3॥॥(2) के द्वितीय 
व के खण्ड (कं) के अधीन सरकारी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर दण्डादेश कर 
सकते है। ह सम ह 
५ 35 ५ यदि दण्डिक न्यायालय द्वीरा दोष॑सिद्ध कि जाने हे गा ली 
यमेंअ की हो एवं | दण्डावेश का कीर्सः ह 
न्यायालय में अपील प्रस्तुत की हो एवं न्यायालय मैं दे 49300 ये 


हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जो तब भी ऐसे सरकाए में | 
त॑ पर रिहा उसकी दोषसिद्धि के आधार पर उसके विरूद्ध की गयी 


बनी रहती है , समाप्त नहीं होती है एवं उ दण्डादेश ह 
: काई कार्यवाही सिर्फ इस कारंण से दूषित नहीं हागी कि अपीलीय च्याग्रालय ने इण्डादय ह. 
कियानवयन स्थागित कर दिया था। ् कम 2, 
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अतः विधिक स्थिति यह है कि जब सरकारी कमचारी को दण्डिक न्यायालय द्वारा 
दोषसिद्धि' किया जाय तब रिवीजन या अपील में पारित होने वाले निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना 
अथवा अपीली दायर होने की प्रतीक्षा किए बिना अथवा अपील लम्बित रहने के दौरान अपीलीय 
यायालय द्वारा दण्डादेश स्थगित किये जाने एवं ऐसे सरकारी कर्मचारी को जमानत पर रिहा करने 
के वावजूद भी ऐसे सरकारी कर्मचारियों को सेवा से पदच्युत अथवा हटाया जा सकता है। यदि 
अपीलीय न्यायालय दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त करके एसे सरकारी कर्मचारी को दोषमुक कर 
दे तब तद्नुसार विभागीय स्तर पर पारित दण्डादेश को भी अपास्त किया जाना होगा एवं सरकारी 
कप्चारी, सेवा में बहाल होने पर राभी परिणामी सुविधाएं पाने का हकदार होगा। यदि अपील का 
निर्णण कर्मचारी के विरूद्ध होता है और दोषसिद्धि बनी रहती है तब ऐसी दोषसिद्धि के 
परिणामस्वरूप अपील के लम्बित रहते हुए जो विभांगीय दण्डादेश पारित किए गए हो, वह यथावतत 


बने रहेंगे | 


. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आपराधिक मामलों में दण्डित कर्मचारियों क 
सबस्ध में उपर्युक्त विविधक स्थिति से कृपया अपने अधीनस्थ सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों को 


अवगत कराने का कष्ट करें। ह 
। भवदीय, 
(नृप सिंह नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव । 
संख्या : 4478(4) / कार्मिक-2 // 2005, तद्दिनांक | 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित- 
4, गण्डलायुक्त कुमायूं / गढ़वाल | 
2, समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल। 
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल। 
4... सचिवालय के समस्त अनुभाग... ह 
5. गार्ड फाईल । । बा जा 
5 .«. आज्ञा से 
(रमेंश चन्द्र लोहनी) 


' संयुक्त संचिंव। 
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संख्या : 4887 / 9११८) /2005 


'प्रेषक, न 
। नूप सिंह नपलच्याल, 
प्रमुख सचिव, 
'उत्तरांचल शासन। 
सैवा में, 


4. अपर मुख्य सचिव, 
उत्तरांचल शासन । 

2... समस्त प्रमुख सचिव /सचिव, 
| उत्तरांचल शासन। ' का 
कार्मिक अनुभाग-श .. देहरादून: दिनांक; जुलाई--5,. 2005 
विषय: अंनुशासनिक कार्यवाही के मामलों को शीघ्रता से निस्तारण। ०. 
महोदय, 0 हा 
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासने: आग िक इस 
- ब्ांत पर बंल दिया जाता रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध की जाने वाली.अनुशास 
कार्यवाही का. निस्तारण शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाय। परन्तु प्रायः यह “देखने पा 
सामान्यतयाः- अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने व . उसे पूरा करने मं तत्परता 252 002 ह 
है। बहुत से मामलों में वर्षों पुरानी, घटनाओं,” आरोपों के आधार पर अनुशासनिक र्यवांही 'प्रारत्भ 
. करने का निर्णय ले लिया जाता है। कई' मामलों -में अनुशासनिक कायरूवाही प्रारम्भ करने के बाद 
तम्बे समय तक जांच कार्यवाही पूरी नहीं हो पाती है। विलम्ब साक्ष्य ही मिंट जायें और दोषी 
सरकारी सेवक दण्ड पाने से बच पायें। यदि जांच करने का निर्णय ही देर में लिया जाय,'तो इस . 
बीच॑ सरकारी -सेवक को वेतन वृद्धि; स्थायीकरण, पदोन्‍नति जैसे लाभ. मिल चुंके होने के काएए 
अनुशासनिक कार्यवाही का कोई महंत्व नहीं रह जाता है। जहां .अनुशासनिर्क कार्यवाही प्रारम्भ ही। 
के बाद लम्बे समय तक चलती है, वहां आरोपित सरकारी सेवक के प्रदोन्‍्नति आदि के मामलें लम्बे 

समय तक -लम्बित रखने पड़ते हैं, जिससे. उनमें कुण्ठा उत्पन्‍्न्‌:होती है और वौडर मैनेजमेन्ट गें 
समस्याएं उत्पन्न होती है। अतः आवश्यक है कि अनुशासनिक कार्यवाही समय: से की: जाय और 
- निर्धारित समय सारंणी के अनुसार उसे पूरा कर लिया जाय।. ... . ./ ..###तऋरा 


2-० राह भी देखने में आया है कि बहुते से भामलों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारभ 

करने का निर्णय अत्यन्त जल्दबाजी -में या आवेश मैं आकर ले लिया जाता है और निर्धारित समय | 
सीना में आरोप पत्र तैयार नहीं हो पाता तथा इस वेति की छानबीन होती रहती है कि जो आरोप 
. हैं उनमें किन नियमों ,/आदेशों की अवहेलना #उल्लंघन निहित हैं तैंथ उसे सिद्ध करने के लिए 
आरोप पश्च में किन-किन साक्ष्यों का उल्लेख #समावेश किया जा सकता है। मामलों में _ 
अमुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लेते रामय इरा बिन्दु पर विचार नहीं किया कि संज्ञान में आज 
हुए आरोप रादि सिद्ध हो जायेंगें तो उनकी गम्भीरता को देखते हुए कोई लघु शास्ति देना हीती. 
पर्याप्त नहीं होगा और अन्ततः सभी आरोप सिद्ध होने के बजाय परिनिन्दा प्रविष्टि जैरा लघु शास्ति : 
दिये जाने का निर्णय होता है, जबकि के लिए आरोप पत्र में किन-किन साक्ष्यों की . 
उल्लेख ,// समावेश किया जा सकता ६ । मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लेते समय 8 इस 
बिन्दु चर विचार नहीं किया कि संज्ञान में आये हुए आरोप यदि (2 हो जायेंगे तो उनका ' 
गम्भीरता को देखते हुए कोई लघु शास्ति देना ही तो पर्याप्त नहीं होगा आर अर सभी हम ४ 
सिद्ध होने के बजाय परिनिन्दा प्रविष्टि जैसा लघु शास्ति दिये जाने का निर्णय: होता है, जबकि , 
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नियमानुसार शास्ति देने के लिए आरेप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही करना आवश्यक 
नियमानुसार शास्ति देने के लिए आरेाप पतन्न देकर अनुशासनिक कार्यवाही करना आवश्यक नहीं ' 
होता। संरकारी विभाग से जो जांच रिपोर्ट प्राप्त होती है, उसमें कई मामलों में लघु शास्ति देने की 
संस्तुति की जाती है, उनमें भी अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। ऐसे मामलें जहां लघु 
शास्ति दिया जाना है, वहां अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने में अत्यधिक समय नष्ट होता है, 
और सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर जो शास्ति 
समय के अन्तर्गत दी जा सकती है, उसमें विभागीय कार्यवाहीं कर उस शस्ति को वर्षो बाद देने से 
शस्ति लगभग प्रभावहीन हो जाती है और लघु शास्ति के पीछे जो सुधारात्मक दृष्टिकोण निहित 
होता है ,वह भी पूरा नहीं हो पाता है | है 
3... उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण 
शीघ्रता से सुनिश्चित करने तथा अनुशासनिक कार्यवाही की समय सारिणी को अधिक प्रभावकारी 
और व्यवहारिक बनाने के उददेश्य से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :- 
ह ()प्रत्यके दशा में यथास+भव निलम्बन आरोप पत्र बनाने के बाद ही किया जाय और जब 
भी किसी अधिकारी हाथ किसी सरकारी सेवक (कर्मचारी /अधिकारी)के विरुद्द अनुशासनिक 
कार्यवाही प्रस्तावित की जाय तो ऐसे प्रस्ताव के साथ उनके द्वारा पत्र तैयार कर अवंश्य प्रेषित- 
किया जाथ। | | 
(2) नियंत्रक अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि अपचारी सरकारी सेवक को. 
प्रशासकीय कार्यों में इस सीमा तक न लगाये रखें कि उसे यह कहने का मौका मिले कि वह अपने 
प्रशामयकीय ,“ शासकीय कार्य में व्यस्त होने कें कारण समय से उत्तर नहीं दे सका। यदि जांच पूर्व 
नियुक्ति के स्थान से संबंधित है तो अपचारी सरकारी सेवक को उस स्थान पर जाने की अनुमति 
दे दी जाय , जहां उसे अभिलेख आदि देखने हों। | के 

(3) निलग्बन एवं अनुशासनिक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजने से पूर्व आशेप पत्र के साथ 
अभिलेखीय एवं भौखिक साक्ष्यों का उल्लेख स्पष्ट रूप से कर दिया जाय और अभिलेखीय साक्ष्य 


की प्रतियां भी सलग्न कर भेजी जायें। कदर | । 
() किसी सरकारी सेवक के निलम्बन का प्रस्ताव /रिर्पोट अभिलेख 2024 हक न 

सुनिश्चित 'करना चाहिए कि वे. उन आरोपों से संबंधित सभी अभिलेख अपने “पास रखें जिनके 
आधार पर उन्होनें निलम्बन का. प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया है, का रा 8: 
व अपचारी सरकारी सेवक को समय से वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जा राकें। यदि वे अभिलेख 
किसी अन्य मामलें में वांछित हो, तो साक्ष्य के लिये ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियां बनाकर प्रर्ताव 
करने वाले अधिकारी द्वारा अपने पास रख ली जाय | "हु: पल पक, 
8) समरत कार्यालयों, अधिष्ठानों की मासिक समीक्षा हेतु आयोजित बैठकों में विभगीय 
कार्यवाहियों की समीक्षा भी की जाय। यह समीक्षा जिला स्तर, मण्डल स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर तथा 
शासन स्तर पर की जाय | ये द 

सामान्यतः बहुत पड़ानी घटनाओं, जब तक कि उनमें कोई गम्भीर दुराचरण या 0२४ 223 
क्षति का मामला निहित न हो, के संबंध में अनुशांसनिक कार्यवाही,/जांच प्रारम्भ न की जाये। 


में आने पर, शास्ति देने के लिये प्राधिकृत 
गेपों के सिद्ध होने पर भी मात्र लघु शारिति 
पत्र जारी कर, अनुशासंनिक कार्यवोही का. 
बंधित सरकारी सेवक का.स्पष्टीकरण लेकर, .' 


किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोप संज्ञान 
अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित क्रिया जाये कि क्या आर 
दिया जाना ही पर्याप्त होगा? यवि हां तो आरोप पत्र 
_ निर्णय लिये जाने के बजाय, यदि आवश्यक हो तो से 


निम्नलिखित प्रकिया अपनाई जाय :- | 
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की यदि परिनिन्दा प्रविष्टि या वृद्धि का औचित्य पाया जाय तो शास्ति देने के लिए प्राधिकृत 
अधिकारी द्वारा आरोपों व उन्हें सिद्ध करने वाले साक्ष्यों आदि "का उल्लेख करते हुए सीधे ही दो 
सप्ताह के भीतर शास्ति आवेश जारी कर दिया जाय। 


(ख)] यदि उपरोक्त के अतिरिवतत कोई अन्य लघु शास्ति (डिसमिसल, रिमूवल, प्रत्यावर्तन, जो वृहत्‌ 
दण्ड है, को छोड़कर) देने का औचित्य हो, तो अधिकतम तीन सप्ताह का समय देते हुए आरोपित 
सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण मांगा जाय तथा स्पष्टीकरण प्राप्त होने या स्पष्ठीकरण "देन की 
अवधि बीतने के दो सप्ताह के भीतर शास्ति आदेश पारित कर दिया जाय। 


! (॥ जहां नियुवित प्राधिकारी का आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए यह विचार हो कि यदि 
। भरोप सिद्ध हो जायेंगे तो वृहद्‌ शास्ति देने का औचित्य होगा, तो दो सप्ताह के भीतर आरोप 
पत्र जारी कर दिये जाये। 


2?) प्रत्येक दशा में यथा सम्भव, निज्रम्बन आरोप पत्र बनाने के बाद ही किया जाय और जब भी 
किसी अधिकारी द्वारा कियी सरकारी सेवक (कर्मचारी /अधिकारी) के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही 
प्रत्तावित की जाय, तो ऐसे प्रस्ताव के साथ उनके द्वारा आरोप पत्र तैयार कर अवश्य प्रेषित किया 
जाय। ह ' । 


8) आरोप पत्र में आरोपित सरकारी सेवक से एक माह के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की 
भपेक्षा की -जाय तथा अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में स्पष्टीकरण के लिए अनधिक एक माह का और 
समय दिये जाने पर विचार कर लिया जाय परन्तु इस हेतु किसी भी दशा में दो माह से अधिक 
समय न दिया जाय। उक्त अवधि में स्पष्टीकरण दे सकने के लिए उसे पर्याप्त अवसर देने के 
उद्देश्य से सभी संगत अभिलेख आदि आरोप पत्र के साथ ही-संलग्न कर उपलब्ध करा दिये 
जायें। फिर भी यदि किसी अन्य अभिलेख को देखने की अनुमति. देना आवश्यक हो तो उन्हें 
तत्काल॑ अवलोकित करा दिया जाय और्यदि वे उसकी तैनाती से मिन्‍न स्थान पर उपलब्ध हो तो . 
उसके लिए उसे दो सप्ताह. के लिए उस स्थान पर जाने की अनुमति दे दी जाय, जहां अभिलेख . 
उपतग्य हो। | जप ' ््ि 


९) आरोपी सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद अधिकतम तीन माह के 

भीतर जांच अधिकारी द्वारा जांच की कार्यवाही, जिसमें गवाहों का परीक्षण प्रतिपरीक्षण भी शामिल 
है, पूरी कर ली जाय। इस अवधि में जांच पूरी करने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित किया जाय कि 
जांच से संबंधित स्थान अधिकारी को ही रामान्यतया जांच अधिकारी नियुक्त किया जाय। जहा यह 
समव न हो. वहां उस स्थान से निकटतम स्थान पर तैनात अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त 
किया जाय। जांच अधिकारी वैयक्तिक नाम के बजाय. केवल पदनामःसे नियुक्त किया जाय, ताकि 
. पनके रथानान्तण,सेवानिवृत्ति आदि के अवसर पर नये जांच अधिकारी की नियुक्ति की 

आवश्यक्रता न हो। ह 


5) यदि नियुक्षित प्राधिकारी द्वारा स्वयं जांच सम्पन्न न की गयी हो तोः-._ 
(क) द जांच अधिकारी द्वारा जांच समापत होने के दो .सप्ताह के भीतर अपनी. जांच 
भाख्या नियुक्ति प्राधिकारी अनुशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत कर वी जाय। 


पक अर कर पर हु, 


जाए या +२७०३००४ _>जनलन्‍त७>/ ७८ 3००० 


' अधिकारियों को 


. निर्णयों का राभी स्त॒रां पर कड़ाई 
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। जहां रोवा रो पदच्युत, सेवा से हटाना किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय 
वेतनमान या किसी समय वेतनगान में निम्नतर प्रकम पर अवनति करना या संचयी प्रभाव के साथ 
वेनवुद्धि रोकना म॑ रो कोई दीर्घ शारिति प्रस्तावित हो, तो जांच आख्या रिपोर्ट की प्रतिलिपि एवं 
उस पर अनुशासनिक अधिकारी के अभिलिखित निष्कर्षों की प्रति आरोपित सरकारी सेवक को 
उपलब्ध कराते हुए आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जाय कि वे इस पर अपना 
प्रदयवेदन यदि देना चाहें, दो स्पताह के भीतर अनुशासनिक अधिकारी को उपलब्ध करा दें। 


6) आरोपित रार्कारी रोवक का अभ्यावेदन प्राप्त होने या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की 
निर्धारित अवधि बीतने, जैरी भी रिथित्रि हो, के पश्चात अगले दो सप्ताह के. भीतर अनुशासनिक 
अधिकारी द्वारा समुचित शास्ति आदेश जारी कर दिया जाये। यदि. उक्त सरकारी सेवक की 
नियुवित उस अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी हो जो उसे दण्ड देते समय संबंधित पद के नियुक्ति 
प्राधिकारी से उच्च स्तर के हों, .तो वृष्दर्‌ शास्ति के आदेश उस अधिकारी द्वार ही. जारी किये जाय 
गिससे उस सेवक को वास्तव में तत्समय नियुक्ति प्रदान की थी। | 


(॥) उपरोक्त प्रकिया के अनुसार जांच आख्या एवं उस पर अनुशासनिक अधिकारी के . 
भभिलिखत' निष्कर्षों की प्रति दिये जाने के अलावा कोई अन्य शो-काज नोटिस दिय जाने की ' 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान के 42 वें संशोधन के परिणामस्वरूप अब॑ सेकेड अपरारच्युनिटी 
दिये जाने की व्यवस्था रागाप्त हो गयी है। ह 


(8) जहां कोई शाश्ति दिये जाने के लिए लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक हो, 
वहां शास्ति आदेश पांर्ति करने के पूर्व लोक सेवा आयोग को संदर्भ किया जाये और उनसे 
अधिकततम 06 सप्ताह के भीतर परामर्श प्राप्त किया जायें तथा परामर्श प्राप्त होने के पश्चात दो 
स्र्ताह के भीतर शास्ति आदेश पारित कर दिया जाये। ॒ 


9) प्रत्येक विभाग में उपरोक्त समय-सारिणी को .कड़ाई से लागू करने के लिए एक 
नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये जो अपने स्तर पर यह सुनिश्चित .करेगा कि अनुशासनिक 
कार्याही के लिए निर्धारित समय-सारिणी का पालन किया ज़ा रहा ह अथवा नहीं। समय-सारिणी 
का पालन न करने वाले अधिकारी के विरूद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह सचिव स्तर पर आख्या 


प्रस्तुत की जायेगी और ज़िन प्रकरणों में: विलम्ब दृष्टिगोचर हो, उसकी आख्या मुख्य सचिव स्तर 
किया जायेगा जो कार्यवाहियां, समय 


पर भेजी जायेगी। प्रत्येक अनुशासनिक कार्यवाही को अनुश्रवण कि े 
पर नहीं हो पायेंगी उसकी सचना विभागाध्यक्ष, विभागों के सचिव व मुख्य सचिव स्तर पर उपलब्ध . 
कराई जायेगी ताकि अनुभ्रवण किया जा सकं। राभी सचिव एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले 
मासिक बैठकों -में भी अनुशारानिक कार्यवाही के निरतारण में होने वाले विलम्ब के संबंध में 
विचार-विमर्श किया जाये और एक अभियान चलाकर सभी लम्बित अनुशासनिक कार्यवाहियोँ का. 
शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाय | प 

0. अगुरोध है कि उपरोक्त निर्णयों से, अथुशसनिक 
कृपया अवगत कर दें और यह निर्देश दे दें कि रंदर्भगत समय रखा 

छाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें। 


कार्यर्यवाही से सम्बद्ध समस्त 
रेणी / उपरोक्त 
भवदीय, 


(नृप सिंह नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव | 
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संख्या : 4887 0)2022( (2) / 2005, तद्दिनांक | 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 
4. मण्डलायुक्त कुमायूं / गढ़वाल। 
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल | 
भवदीय, 


(नूप सिंह नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव। 
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संख्या 3806 / &>»५(2) // 2005 


प्रेषक, 
नूप सिंह नपलच्यालण, 
प्रमुख राचिव, 
उत्तरांचल शासन। 
सेवा में, 
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव 
उत्तरांचल शासन | 
2. समरत विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष 


जत्तरांवल | 
3-.. सगरत जिलाधिकारी, .. 
उत्तरांचल | मर 
कार्मिक अनुभाग--2 देहरादून दिनाक 42 दिसमबर 2005 


विषय- सीधी भर्ती के भाध्यग से भरे जाने वाले पदों के लिए विज्ञापनों के सम्बन्ध में । 


महोदय, ' । ० 
उपर्युक्त विषयक पर गुझे कहने का निदेश हुआ है कि प्रायः यह. देखने में आया है 
कि समय-समय पर विभिन्‍न विभागों ध्वारा लोक सेवाउंआयोग को परिधि के बाहर के सीधी भर्ती के 
पदों पर चयन हेतु समाचार पत्रों' में विज्ञापन प्रकाशित किये-गये है जिसमें आवेदन, पत्र मंगने के 
लिए रिक्तियों की संख्या आरक्षि रिक्तियों की संख्या शैक्षिक योग्यता,आयु सीमा में छूट ,वंबरन की 
प्रकिया तथा पाठय विवरण के. समबन्ध में विस्तृत उल्लेख नहीं होता है जिसके .कोरण आवेदकों 
की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है जबकि विज्ञापनों में सभी सूचनाएं सुस्पष्ट रूप से अंकित होनी 
चाहिए समय-समय पर प्रकाशित विज्ञापनों में अंकित ञ्रुटियों के आधार पर समयक विचारोपरान्त 
निम्नक्षिखित दिशानिर्देश निर्गत किये जा रहे है :“ कि लत रो 

0) विज्ञापन में कुल रिक्त पदों की संख्या दी ज़ाती है परन्तु अनुसूचित जाति 
/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिकित्यों की रांख्या का 
किया जाता है इसी प्रकार निःशक्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों पर सीधी भर्ती में दृष्टिवाधिता 
अवण ह्वास चलन किया, तथा प्रमस्तकी अंगंधात प्रत्येक के लिए एक-एक प्रतिशत कुल तीन 
प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के आधार पर किसी किस प्रकार की निःशक्तता के लिए कितने पद 
आरक्षित है इशाका उल्जेख भी विज्ञापन में नहीं किया था है जबकि रिक्त पदों पर चयन हैं. 
विज्ञापन प्रकाशित करते समय कुल शिवत पदों की संख्या रिक्त पदों में रोस्टर कंमकि वें अनुसार 
अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित पदों एवम्‌ अनारक्षित पदों 
की संख्या पृथक--पुथक अंकित की जानी चाहिए जिरा आरदित प्रदों के शम्ब्ल में स्थिति स्पष्ट हे 
इसी प्रकार नि: शक्त व्यक्तियों के लिए प्रिन्हित पदों पर सीधी भर्ती में क्षेत्रिज हम के रूप 
प्रत्येक प्रकार. वी निःशक के लिए कितने पद आरक्षित है इसका उल्लेख भी विज्ञापन में स्पष्ट रूप 


से किया जाना आवश्यक है। क्‍ द 
(2) प्रायः विज्ञापनों में यह भी देखने में आया है कि जिन वर्गों क्रो अकिकतम हा : 
अंकित कर दिया जाता है “समय-समय पर 


सीमा में छूट प्रदान की गई है उनके संबंध में यह आवेदक को यह 
राज्य सरकार द्वारा जितनी छूट आयु सीमा में विनिर्दिष्ट की जाय बा बता जाति 
नहीं होता है कि किस आयु सीमा तक उसे छूट पाते 2 थमा मे 8 वर्ण की- छूट तथा 
अनुसूचित जनजाति व अन्य प्छडी जाति चर्ग के अधिकतम आयु २ सा: पा हि । 
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विशक्त व्यक्तियों के समूह “क्र” एवं “ध” के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 40 वर्ष की 
छूट अनुमन्य है अतः विज्ञापन श्रेणीवार /वर्गवार आयुसीगा में अधिकतक छूट को अंकित किया 
जाना चाहिए। ' ' 

(9) सेवा चियमावलियों में सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु शेक्षिक योग्यता एवं अन्य 
योग्यवाओं का उ ल्‍लेख रहता है तथा कतिपय सेवा नियमावलियों. में अधिमानी योग्यता भी अंकित 
होती है विज्ञापनों में अधिमानी योग्यताओं का- भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। 

(॥] तकनीकि पदों यथा कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता आदि के पदों. के लिए 
सीधी भर्ती के चयन में अप्रेटियों को अन्य वातें समान होने पर चयन में वरीयता प्रदान करने व 
रोजगार कार्यालय में पंजीकरण से छूट प्रवान की गई है इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 
-73/ कार्मिक --2,//2003,3 जून 2003 द्वारा यह भी अनुरोध किया गया था कि सम्बन्धित सेवा 
नियमावलियों में तदनुसार आवश्यक संशोधन कर लिया जाय। जिन पदों के लिए. अप्रेटिस द्वारा भी 
आवेदन किया जाना है उनके विज्ञापन में अप्रेटिसों को वरीयता प्रदान करने के सम्बन्ध में व 
रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की छूट के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्‍लेख- किया जाना चाहिए। 

(5) अतः आपसे अनुरोध हे कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर 
सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु आवेदन पत्र मंगाने के लिए उपरोक्त निर्देशों के अनुसार 


विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का का करें। 
ै ' | 


ह0.. 
(नृप सिंह नपलच्याल) 
प्रमुख, सचिव॥ 


संख्या 3806 />220(2) /2005तदेदिनांक।.. 
प्रतिलिपि-- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
(आओ मण्डलायुक्त कुमॉयू / गढ़वाल नैनीता,/पोडी। क्‍ 
शण सचिवालय के समस्त अनुभाग। 
_आंज्ञा से, 


. हू0 
(सुरेन्द्र सिंह रावत) . 
अपर सचिव। - 
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संख्या 06 # 7५५९ (2) / 2006 


नृप सिंह नपलच्याल, 

प्रमुख राचिय, 

उत्तरांचल शासन। 
सेवा में, 

4--... राभस्त प्रमुख सचिव/सचिव 

उत्तरांचल शासन। 
2... समस्त विभागाध्यक्ष / कायलियाध्यक्ष 
उत्तरांवल | | 

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 42 जनवरी 2006 
विषय- विगिग्न विभागों के अन्तर्गत “धर के कर्मचारियों के समूह “ग” में प्रदोन्‍नति के 

सम्बन्ध में । | द पट 
महोदय, छः 2 कल नमन, 
। उपर्युक्त विषयक पर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्‍न विभागों के अन्चर्गत 
: समूह “घ” के कर्मचरियों की समूह “गा के 25% (5%# हाईस्कूल" उत्तीर्ण एवं 40% 
इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण) पदों पर पदोन्‍नति किये जाने हेतु व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के 
अन्तर्गत श्रेणी “घ" के पात्र कर्मचारी को संगत सेवानियमावली में निर्धारित परीक्षी के उपरान्त 
चयनित होने पर पदोन्‍्चत किया जाता है। इस बीच कतिपय समूह -"घ” के कर्मचारी संघों द्वारा 
उक्त व्यवस्था को मा0लच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए यह अनुतोष, मांगा है कि श्रेणी “घ” से 
श्रेणी “ग” के पदों पर उनकी पदोन्नति उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोलति दाग भर्ती में बी 
मानदण्ड ) नियमावली 2004 के प्राविधानों के अनुसार की जाय। ऐसी. रिट याचिकाओं में विभागों 
द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने से पूर्व कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त नही किया गया, जिसके 
कारण भा0 उच्च न्यायालय में नियमों .की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। ' 933 फलस्वरूप 
भा0 उच्च न्यायालय द्वारा कतिपय रिट याधिकाओं मे यह आदेश किंयें कि. उत्तरांचल सरकारी 
सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के मानदण्ड) नियमावली 2004 अध्यारोही :प्रभाव' की नियमावली है. और 
इस आधार पर डरा विशागाव्ी के नियम 4 नियम 4 के प्राविधानों के अनुसार समूह “घ” से समूह 
. “ग” के पद.पर पदौराति अदरक को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता आधार परे की शी के 
2 समूह “ग" मे नियुक्तियों के लिए पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश हम अर. हि 
अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय (सीधी भर्ती ) नियमावली 4985 के की 000 कार्यवाही की जाती 
रही है। इस नियमावली. के नियम 6 मेँ प्राविधान किया गया है कि किसी आऑ८ कार्यालय की 
45 प्रतिशल रिक्तियां. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हाईस्कूल उत्तीर्ण समूह “ब” के कर्मियों से 
. समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार. पदोन्नति की व्यवस्था उपरोक्त नियमावली के ते 
6 के परन्तुक में दी गई व्यवस्था के अनु दी जाती है | उत्तरायल सरकारी सेवक पा गा 
: द्वारा भर्ती मानदण्ड) नियमावली 2004 समूह “घ” के समूह 'ग में पदोन्नति 380 ही 
- नहीं -है। इस नियमावली के नियम । (3) में यह प्राविधान है कि यह नियमावली के नियम हक 
यह ग्राविधान है कि यह. नियमावली किसी पद या सैवा में जिसके लिए कह कप मे कक हे 
संशोधित. उत्तरांचल लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिशीमन) विधिवत ए पर 
पदोन्‍नतियों के संबंध में है जिसमें कहा गया कि पदोन्‍नतियां करने पदोन्नति 60208 लेट 
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की उपयुक्त के संबंध में निनांकित मामलों में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा। 


अथीत- | 
(क) समूह “ग” के उन पदों पर जिनकी सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से नहीं की 
जाती है, पदोन्‍नतियां करने में या एक अराजपत्रित पद से दूसरे अराजपत्रित पद पर पदोन्‍नतियां 


करने में, 

(ख)रामूह “ग” के पदों से समूह “ख" के पदों पर या एक राजपत्रित पद से दूसरे 
श्जपत्रित पद पर जहां भर्ती का एक मात्र द्योत पदोन्नति हो पदोन्‍नतियाँ करने में विनियम 6 से 
सष्ट कि समूह “घ" से समूह ”ग" में पदोन्‍नति के मामले विनियम 6 से आच्छादित नहीं होते है 
और इस रा से उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली 
200 के प्राविधान समूह “घ” से समूह “ग" में पदोन्नति के मामले में लागू नहीं होगे। 

3-० सवत नियमावली के नियम 4 में प्राविधान किया गया है कि पदोन्नति द्वारा भर्ती के 
तिए मानदण्ड विभागाध्यक्ष के पद पर विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्लि नीचे के पद पर और किसी 
सेवा के ऐसे पद जिराके वेतनमान का अधिकतक रू0 48300 या इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा 
भर्ती “ योग्यता ” के आधार पर की जायेगी और सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे 'जाने वाले शेष 
पदों पर जिनमें ऐसा पद भी सम्मिलित है जहां पदोन्‍नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित 
प्रद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाय, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए उ्येष्ठता के 
आधार पर की जायेगी। समूह “घ” के पर कोई रोवा नहीं है और समूह, “ग” लिपिक वर्गीय पद भी 
कोई सेवा नही है । ऐसी दशा में समूह “घ” से समूह. “ग” में पदोन्नति हेतु नियम 4 से 
भच्छादित नही होता है | इसके अतिरिक्त यह पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद. से राज़पतित्रत पद 
पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति नहीं है। ् लए 

4० अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संमूह “घ” से 
समूह"ग;" के लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति के मानदण्ड को चुनौती देने वाली: 'ऐट याचिकांओं 
में प्रतिशथथ पत्र उपरोक्तानुसार नियमों की स्थिति, स्पष्ट करते हुए दाखिल किये जाय॑ और 
उनका प्रभावी रूप से प्रतिवाद किया जाय। जंहां प्रतिशपथ पत्र लगाया जा चुका है-वहां पूरक 
_ शपथ पत्र लगा कर नियमों की सही वस्तु स्थिति मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाय।. 
जिन मामलों में मा0 उच्च न्‍्यायाल य में निर्णय हो गया है उनमैं यथा आवश्यकता विशेष 
अपील/ विशेष अनुज्ञा याचिका उपरोक्त स्पष्टीकरण के आलोक में दाखित, करने की कार्यवाही . 
करने का कष्ट करें। रो ॥ ह ' न्‍' ह 
ड़ . भवदीय 
ह0. . ० 
(नुप शिंह नपलच्याल) 

प्रमुख राचिव | 


पृष्ठांकन संख्या 05,/तीस-(2)//200 तददिनांक...... 00 
... प्रतिलिपि-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
4- आयुक्त गढ़वाल /कुमाए गण्डल ।॥ । 

2-०... समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल। 

3०. सचिवालय के रमस्त अनुभाग । 


आज्ञा से 


: (सुरेन्द्र सिंह रावत) 
-  अपर'सचिवा[ . 
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संख्या 87 / ०५2) / 2006 


प्रेषक, | 
नूप रिंहि नपलण्याल, 
प्रमुख राचिय, 
उत्ताशंचल शारान। 
सेवा में, 
4... शामरत प्रमुख सचिव,/सचिव 
उत्तरांगल शासन | 
2. समरत गिभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष 
उत्तरांगज | 
4] संगरत जिलाधिकारी, 
| उत्तरांवल। 


कार्मिक अनुभाग--2 देहरादून दिनाक 2॥ जनवरी 2006 

विषय- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती / पदोन्नति में आरक्षण के लिए 
पद आधाशित रोस्टर लागू किया जाना । 

महोदय, 


उपर्युक्त विषयक्र पर मुझे कहने का निवेश हुआ है कि राज्याधीन लोक सेवाओं 


और पदों में अनुसूचित जाति 49 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को 4 प्रतिशत,तथा अन्य पिछडा वर्ग 
को 44 प्रतिशत तथा पदोन्नति में अनुसूचित जाति को ॥9 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति को 04 
प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य कराया गया है। | 

2- आरक्षण भीति को लागू करने के लिए शासनादेश संख्या 4454/ कार्मिक-2/ 200! 
दिनांक 34 अगस्त 200॥ तथा शासनादेश संख्या 4455 #कार्मिक-2/200। दिनांक 34 अगस्त 
2004 द्वारा रोस्टर का निर्धारण किया गया है तथा शासनोदश संख्या 4468 / कार्मिक-2,/ 2003 
दिनांक 44 अगस्त 2003 एवं शासनादेश संख्या 269 #कार्मिक-2/2004 दिनांक ॥7 फरवरी2004 
द्वारा रोस्टर रजिस्टर: तैयार किये जोने के निर्देशदिये गये है। 'कार्यलिय जप भा 
804 / कार्मिक--2 ,/ 2002 दिनांक 28 जून 2003 में कतिपय निर्देश दिये गये है। रे क्‍ | 
3- वातिपय मामलों में परीक्षण के समय यह तथा संज्ञान में आये है कि रोम 
रजिस्टर संवर्ग में उपलबा रिविषियों के आधार परे तैयार किया जा रहा है और उसी के हक 
गरी जाने वाली शिव्तियों के लिए रोस्टर की गणना की जा रही है। रणज्याधीन' सेवाओं में रोस्टर 
के निर्धारण के सम्बन्ध में जारएयो0 सब्रयाल 4 अन्ा बगाम पंजाब राज्य व अन्य में (साइटेशन) में. 
दिनांक 0.2.4995 को मा? सर्वोब्ध न्यायातत्र ह्वात दिये गये निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि. . 
सेवाओं में आरक्षण का रोस्टर प्रत्येक संयर्ग में पद आधारित होना चाहिए न कि रिवित आधारित रे हि 
यह स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण कोटा जिसे वर्ग हेतु जितना निर्धारित है रर्टर वी 
पूर्ण करना चाहिए तथा उस वर्ग के लिए निर्धारित प्रतिशत से अधिक व आरबित झ्ञे नहीं होने. . 
चाहिए | प्रत्येक आरक्षित संर्ग के लिए एक बार वांछित आरक्षण 04078 शत शक प 
रोस्टर का प्रयोग बन्द कर देना चाहिए। तदौपरान्त जिस वर्ग का व्या- संवर्ग प्रकम से हटा ख 
और स्थान रिक्त करता है उ स वर्ग के व्यक्ति से सीधी भर्ती / पदोन्नति जैसी भी स्थिति ही पं 
भर लेना चाहिए | रोस्टर केवल विभिन्‍न वर्गों की उनके लिए आरक्षित कोटा भरने में मदद 2 
के लिए है न कि वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए। ््ि कर 
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> शारानादेश संख्याव54 / कार्मिक-2 ,/200॥ दिनांक 3। अगस्त 2004 व शासनादेश 
संखा 4455/ कार्मिकि-2 /200॥ दिनांक 34 अगस्त 200॥ द्वारा सीधी भर्ती व पदोन्नति के लिए 
ऐस्टर जारी किये गये ऐै। इन रोस्टरों का उपयोग आरक्षित वर्गो का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत 
तक प्राप्त करने के लिए किया जायेगा। रोस्टर का उपयोग तब तक ही किया जायेगा जब तक 
भरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व निधीरित प्रतिशत तक प्राप्त न हो परन्तु यह भी ध्यान रखा जायेगा 
कि आरक्षित वर्गों का सकल प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। 

हद मा0सर्वोच्चि न्यायालय के निर्णय के अनुसार पद « आधारित श्रेस्टर हेतु राज्याधीन 
गेवाओं में सीधी भर्ती /पदोन्‍नति में आरक्षण के जिए रोस्टर लागू किये जाने हेतु निम्नलिखित 
तिद्वान्त प्रतिपादित किये जा रहे है। 

(क) सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए पृथक पृथक रोस्टर-हागां रोस्टर गठित 
करने के दो आधारभूत सिद्धान्त है कि सम्बन्धित आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत 
तक हो तथा सकल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न हो क़िसी वर्ग के लिए आरक्षण पूर्ण होने पर 
रोेस्टर आगे नहीं चलाया जायेगा। परन्तु यदि अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति का कोई 
बक्ति ज्येष्ठताकम में आने पर जअनारक्षित वर्ग के पद पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के पदोन्‍नंति 
अनुप्युक्त को छोड़ते हए ज्योष्ठ्ता के सिद्धान्त से की गयी हो तो उसकी गणना आरक्षित वर्ग के 
पद के विरूद्ध की जायेगी। ' गा सम 

'(ख) संबर्गों में शगी पद पद--आधारित रोस्टर के अनुरूप रखे जायेगें। प्रारम्भिक 
स्तर पर इन पदों के विरूद्ध संबंधित वर्ग , जिसके लिए पद चिन्हाकिंत है के अनुसार भर्ती क्री 
जायेगी तथा प्रारम्भिक रूप से भरे पदों का बाद में प्रतिस्थापन रोस्टर के अगले बिन्दु पर जिस वर्य 
के लिए पद चिन्हांकित है, किया जायेगा। परन्तु यह ध्यान रखा जायेगा कि अगला. विन्दु जिस वर्ग 
के लिए चिन्हांकित है, उस वर्ग का यदि प्रतिनिधित्व पूरा हो चुका है तब अगले विन्दु को छोड़ 
दिया जायेगा और उसके आगे का विन्दु जिस वर्ग के लिए आरक्षित है. उसके: अनुसार भर्ती की 


जायेगीं। द 

(ग) रोस्टर प्रारम्भ करते समय- विभिन्‍न वर्गों का वास्तविक प्रतिनिधित्व संवर्ग प्रकम 
प निर्धारित किया जायेगा। रोस्टर प्रारम्भ करते समय जिस वर्ग का व्यक्ति संवर्ग प्रकम पर है उसे 
रेस्टर के संबंधित विन्दु पर रोस्टर के प्रारम्भ की और से रखा जायेगा। रोस्टर प्रारम्भ करते समय 
संवर्ग प्रकम पर कार्यरत व्यवितयों को रोस्टर बिन्दुओं पर रखने में अनुसूचित जाति /अनुसूचित 
जनजाति अन्य पिछड़ी वर्ग का कोई व्यक्ति जो श्रेष्ठता,/मैरिट के आधार पर सीधे भर्ती हुआ है 


की गणना अनारक्षित यर्म में की जायेगी। ' | हक कल 
... (ध) उपरोक्तानुसार समायोजन करने के बाद विभिन्‍न वर्गों के 3800, हे 
प्रतिशत की गणना की जायेगी । इसके उपरान्त ही पता चज पायेगा कि किस 3, के 
किस वर्ग की संख्या कम है अथवा अधिक है । अगर किसी आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व उनके | 
लिए निर्धारितद प्रतिशत से अधिक है तो उसे भविष्य गें रामायोजित किया जायेगा। पट म 
(व) सीधी भर्ती पर अनुसूचित जाति //अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी भर्ती 0 * 
में रिवितयों फी बारतविक संख्या अगुधधाचित जाति /अनुसूचित जनजाति के पद आधारित रोस्ट्रर में | 
"रिक्त रहे बिन्दओं को बाशवर होगी |. हे कक जको हि भी 
के हु (छ) सामान्यतः किशी संवर्ग में पदों की संख्या निर्धारित होती 3 रत यो 
टर तैयार परते समय संबंधित रोगा नियमों में उस पद पर की जाने वाला तह के कक 
₹ गयार करते समय संबंधित रोव। पंदों की संख्या 200 है. 


ध्यान में रखा जाय, उदाहरण के लिए यदि किसी संवर्ग में कुल स्वीकृत : के लिए. रस्टर 
ध्वा जीय, उदाहरण के लिए वा५ है तो वहाँ सीधी भर्ती कफ लिए रोस्टर .. 













जिसमें सीधी भर्ती और पदोन्‍नति का कोटा 50-50 निर्धारित हैं हे 0 
00 पदों के लिए तथा पदोन्नति के लिए रोस्टर 00 पदों के लिए निर्धारित किया जायेगा। हि ५ 
क्‍ त आरक्षण रोस्टर- द्वारा पूर्ण कर लेने. के. 






हे (ज) विभिन्‍न श्रेणियों के लिए. निर्धारि का गे 
श्यात्‌ सेवानिवृत्ति या अन्य प्रकार रो रिक्त होने वाल पर्दा पर जिद 
.. रिक्त किया गया है उसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा पद रिक्त .किया गया है 


जिरा यर्ग के व्यक्ति द्वारा 
तो सम्बन्धित 





८ 0८: 


के थविति द्वारा पद रिक्त किया गया है तो सम्बन्धित आरक्षित वर्ग के व्यक्ति से ही पद भरा 
जागेगा। सभी संवर्गों में कार्यवाही (एव) के अनुसार की जायेगी। 

झा) किसी भी संवर्ग या प्रकंग में सिर्फ एक ही पद हो तो सीधी भर्ती अथवा 
प्रेनति के उस प्रकम पर एकल पद पर आरक्षण नहीं होगा। चकानुकम में भी आरक्षण नहीं किया 


जा सकेगा। 

(ट) महिलाओं भूत्तपूर्ष सैनिक विकलांग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों 
के क्षेतिज आरक्षण निर्धारित प्रतिशतों में अनुभन्‍्य है। क्षेतिज आरक्षण के अनुसार महिलाओं ,भूतपूर्व 
सैनिकों , विकलांगों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए सामान्य व प्रत्येक आरक्षित 
र्ग में पदों की रांख्या की गणना कर लेनी चाहिए विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण की सुविधा 
उनके लिए चिन्हित पदों फे विरूद्ध चयन में ही अनुमन्य है। ह 

(ट) नियुक्ति /प्रदोन्‍नति के तत्काल बाद सम्बन्धित प्रविष्टि रोस्टर में अंकित की 

जायेगी और राक्षम प्राधिकारी ह्ञारा हस्ताक्षरित होगी। 
0- यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगे परन्तु जिन मामले में चयन प्रकिया पूर्ण हो घुकी हो 
वह अप्रभावित रहेगी और बाद में ऐसे मामलों में समायोजन कर लिया जायेगा। 
7- अतः आपसे अनुरोध है कि. कृपाया अपने विभाग के नियत्रणाधीन विभिन्‍न सेंवा 
संवर्गों में रोस्टर रजिस्टर तैयार किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई- से अनुपालन 


सुनिश्चित करने का कष्ट करे। 
भवदीय, 
ह0 


(नृप सिंह नपलच्याल) 
प्रमुख सचिव | 


2350 


संख्या- 429 / .वावन-....33, 98 


प्रेषक, 
श्री कृष्ण 
सचिव, 
ह उत्तर प्रदेश शासन | 
सेवा में, 
समस्त जिलाधिकारी 
उत्तर प्रदेश | ह 
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्‍फ अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 3॥ अक्तूबर, 4998 
विषय- अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में। 
महोदय 


उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय एकीकरण 
अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या--2045 /चालीस--2-94--4 . (5) 9॥ दिनांक 7 अक्तूबर 
4994 द्वारा चिन्हित अल्पसंख्यकों-मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी को अल्पसंख्यकों 
के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं का. लाभ पहुंचाने के लिए संलग्न प्रपत्र में 


अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने “के लिए महामहिम श्री राज्यपाल॑ महोदय सहर्ष 
जिला 3 अत जिला लियाण री हाय तििलिलगीी /सिटी गजिस्टेट /ध तहसीलदार, 


जिस है, .  +# :.3 4. , « . »; जनन्‍्मा हो को अधिकृत करते हैं। 


यह प्रमाण पत्र किसी अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट ,जो संब्रंधित जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत 
हो अथवा संबंधित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा भी प्रदांन किया 


जा सकता है। 
धवत प्रपत्र पर जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अनुमन्य लाभों,” आरक्षण से 


संबंधित अभ्यर्थी को लाभांवित किया जाए।' . 
शासन के उपरोक्त निर्णयों से सभी संबंधित अधिकारियों को कृपया अवगत 


: कराना सुनिश्चित करें, ताकि संबंधित अल्पसंख्यकों को इस सबंध में कोई असुविधा न हो। 
_ संलग्न- उपर्युक्त | 5 भवदीय | 
। ४. हज '. (श्रीकृष्ण) 


सचिव 


. संख्या- 4290). वावन--4--98 तदूदिनांक 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हैतु प्रेषित। 

“ १ निदेशक, अश्पसंख्यक कल्याण निदेशालय. लखनऊ | 
2- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अल्पंसंख्यक॑ वित्तीय एवं विकास निगम लखंनऊ 
'3- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वक्‍फ विकास निगम, लखनऊ . 

, 4- सर्वे कमीश्नर, वक़्फ उ0प्र0 लखनऊ 
«. 3 सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, छउ0प्र/लखनऊ 
0- नियंत्रक शिया, सुन्नी वक्‍फ बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ 


7 अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्‍फ अनुभाग 4,//2,/3 2 5 
आज्ञा से 


(अरंविन्द विकम सिंह) 
विशेष कार्याधिकारी 
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अल्पसख्यक प्रमाण पत्र प्रारूप 


प्रगाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती............................................. 
घन / पत्नी / पत्नी, 25०० म तक तकद लत कर निवासी... मम मर लक लि 
ग्राम/ तहसील /नगर......................................- जनपद. 2५524: 5८क उत्तर प्रदेश 


राज्य के निवासी हैं तथा शष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2045 
चालीस -2--94--4 (5),/94 दिनांक 07 अवतूबर 4994 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय 
' के हैं। | 


श्री / श्रीमती......................... सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। 
स्थान ह कर हस्ताक्षर 
दिनांक | ह 
मोहर पूरा नाम 
, पदनाम 


(शासनादेश सं0--429 / वावन-4--98--33 ,/ 98 दिनांक 34 अक्तूबर, 4998 में इंगित सक्षम 
अधिकारी में से एक) । 
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रांख्या--3323 / स0क0 / 2003-387(समाज कल्याण) / 2003 


प्रेषक, 

एशा0्के0मुट्दू, 

रातिय, 

"ऊचरांचल शासन 
सेवा में, 

समरत जिलाधिकारी, 

उरत्तरांवजल | ह 
समाज कल्याण आअशुभाग देहरादून: दिनांक : 6 दिसंबर, 2003 
विषय- एक शज्य से दूसरे राज्य में रोजगार अथवा शिक्षा हेतु विस्थापित होने के 

_ पलरवरूप जाति प्रमाण पन्ने निर्गत किए जाने के संबंध में 

महोदय, 


४ उपर्युक्त विषयक शाशान के संज्ञान में आया है कि वे व्यर्दित जो रोजगार 
अथवा शिक्षा हेतु किसी अन्य राज्य से उत्वरंंचल में विस्थापित हुए हैं, उनकें पुत्र/ पुत्रियों 
को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, 
जिससे ये शिक्षा व रोजगार हतु उक्त जातियों को प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित हो रहे 


हैं ः 
भारत सरकार, गृह मंत्रालय के शासनादेश संख्या- 5.0- 8044॥ /82- 
80८8 800-4 दिनांक ७ अगस्त 984 में यह व्यतत्या दी गई है कि शेजगार अथवा शिक्षा 
हेतु एक राज्य सै दूरारे राज्य में विस्थापित होने पर व्यक्ति का अनुसूचित 42९07 
जनजाति का दर्जा समाप्त नहीं होगा, किन्तु उक्त जाति विशेष का लाभ उसे उसके 
शज्य में ही प्राप्त होग! ५ कि विश्व विल्ल होगे यो फर्लरनिशाप उपीकृते 'शज्य में. उपरोक्त 
पासचाद के दि कक के अगर आवक शशि रजिल्न जाति भर्यी्ण एस + प्रारूप में उल्लेख 
है कि पिता/माता को जारी-जाति प्रमाण पत्र के आधार प९ उनयं पव्यों को भी जाति 
प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। .. _ डक आओ | 
किया मत कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कढ़ कि विद! 
हुआ है कि भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 6 अगस्त, 984 में निहित प्राविधानों के 
अनुसार -पिता /माता को जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनके बच्चों को 
नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें।..... रो 
' * 3 ह । 
. '(एस0केठ्मुददू) 
संख्या: 33230) // स0क0,/ 2003 तद्दिनांक... _ . _ ला | 
प्रतिलिपि-- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 
4- आयुक्त गढ़वाल ,/ कुमायूं मंडल, पौड़ी/कुमायूं.. _ 
: >-निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल हल्द्वानी (नैनीताल) 
"था गांड र्ड | फ्राइल ५ ४ ह 
३-० गार्ड फाइल। ' आंज्ञा से 
. (विनोद चंद्र रावत) 
अपर संचिव 
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संख्या-28 मु0स0 / विसंका / 360९2) / 2005 


यू0सी0ध्यानी, 
सचिव, 
उत्तरांचल शॉसन, 
सेवा में, 
समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, 
उत्तरांचल शासन, 
आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमायूं मण्डल 
समस्त विभागाध्यक्ष // जिलाधिकारी, 
उत्वरांचल | ह ' 
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग दिनांक: देहरादून 28 जुलाई, 2005 


विषय:-- प्रशासन तथा सोसदों और राज्यों के विधान कल के सदस्यों क बीच 
सरकारी काम-काज की उचित कार्य-विधि के अनु के संबंध में 
अनुदेश-सार्वजनिक समाराहों में आमन्त्रण। 

महोदय, ह 5 
उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन 
मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के पत्र संख्या-08 / 6 /2005 “स्थापना (क) 
दिनांक 27 जून, 2005 तथा सम संख्यक पत्र दिनांक: 23 मई, 2000 की, प्रतिलिपि प्रेषित 
करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र में अपेक्षानुसार संदर्भित अनुदेशों का 
पूर्ण रूप से गम्भीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । _ 


संलग्न: यथोपरि | 
भवदीय 


( यू0 सी0 ध्यानी ) 
सचिव। . 


संख्या-- (4)/ विसंका / 36(2) //2005 /तद्दिनांक ु ् 
| अ्तिलिपि निजि सचिव, माए मंत्री जी... समस्त मंत्रालय, उंत्तरांचल को... 


अवलोकनार्थ प्रेषित। कु 
. आज्ञा से, 


( यू0 सी० ध्यानी रा 

20, ३ | . सचिव] . ... 

. संख्या-- (2) / विसंका // 36(2) / 2005 / तद्दिनांक जन आल आओ के आप 

हा कं तक (था. 44) कार्मिक, लोक शिकायत तथा 'ैंश्न मंत्रालय... 
नई दिल्‍ली की उनके पत्र का 


(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) भरत 47९०) । कम कद वन दे 5 
संख्या--4043 /6 / 2005- स्थापना (क) दिनाक 27 जून, 2005 के कम में * ई 


| भवदीय 


( यू0 सीए0 ध्यानी .) . 
सचिव। 
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उत्तरांचल शासन 
गुख्य सचिव 
सख्या-- 967, गु0स0,विविध,, 2005 
दिनाक 22 अक्टूबर.2005 


कार्यालय ज्ञाए 


प्रया: यह देखने में आया है कि विभिन्‍न विभागों द्वारा जो भी आदेश निर्यत 
किये जाते हँपनकी जानकारी गण्डलायुक्व एवं जिलाधिकारियों को नहीं दी जाती है। 
कृपया प्रगस्त विषाय यह सुनिश्चित कराये कि जो थी शासनादेश एवं स्वीकृतियाँ जारी की 
जाती है उसकी प्रतियों राग्बन्धित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को थी अनिवार्य रूप से 


' प्रेषित कर ली जाय। 


ह्0 
(एिय2रायचन्द्रन) 
| ु मुख्य सचिव । 
प्रतिलिषि- निमनाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेदु प्रेश्ति / 
75 शर्त प्रमुख जव्िव, सचिव उत्तरांचल शासन ।/ ' 
4 , गण्डलायुक्त' यढवाज गण्डल प्रौडी,/कुमायू मण्डल नैनीवाल। 
उन 'समरत जिलाधिकारी उत्तरांवल। 
हा. 
(एम0रामचन्द्रन) 


मुख्य सनिव। 


२ 


00-. 





0. प्‌ 
. विभाग-- 6 । 
! .महत्वपूर्ण 
': परेषक, ह 
आयुक्‍त एवं सचिव 
राजस्व परिषद, 
| उत्तर प्रदेश 
। - प्री आडिट, सेल अनुभाग लखनऊ 
! वा में, 
। समस्त जिलाधिकारी, 
| चंमोली | 
! संख्या-56 /प्री आ0(90)जीपीएफ /9-92 दि030.4. 994 
! विषय- सेवानिवृत्त कर्मचारियों कोसामान्य भविष्य निर्वाह निधि लेखों 
0५. 7] : में से 90 प्रतिशत भुगतान के संबंध में। 
' महोदय 


उपरोकल विषयक शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी0-57,/.देस-84- 50 “86 


दिनांक 26.2.84 द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि. लेखा में अवशेष जमा 
धनराशि के 90. प्रतिशशत की सुविधा ग्रदोन की गई है, किन्तु . परिषदादेश 
अंतर्गत .कार्यवाही पूर्ण 


: पंख्या-407 / प्री-आ0-575--90 प्रतिशत /88--89 दिनांक 2(-44-86 के 
करने में कई जनपदों से कठिनाईथों से अवगत कराया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लेखों 

में जमा अवशेष धनशशि के 90 प्रतिशत का भुगतान संभव नहीं हो -पा रहा है। 

' अस्तु उपरोक्त विषय पर 'विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि: 
ऐेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि लेखे में जमा अवशेष धनराशि के 80. 
प्रतिशत के संबंध में उक्त शासनादेश 26.42.84 के साथ संलग्न विवशण पृष्ठ सख्या-र के पैरा छ 
(02) के अनुसार, ही भुगतान की कार्यवाह्दी सुनिश्चित किया आार। आल लक 

: इसके अतिश्कति जी0पी0एफ0 पाभबुक के बांये पृष्ठ पर स्तंभ 4 से 8 पैक हे 
भग्निमों के प्रतिवर्ष विवरण कौ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अवश्य सत्यापित्त किया जाए | 


भवदीय ७३०० 


का सा (बी0एन0उपाध्याय) ा 2३९३ 
'. उप भूमि व्यवस्था 3 हक 5 
कूते-आयुक्‍त एवं सचिव... 
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प्राथमिकता 
संख्या-यू0ओ0-44 / जनगणना / 2002 
प्रेषक, । 
अमरेन्द्र सिन्हा, ह | हि 
सचिव, ह | 
जनगणना विभाग, 
उत्तशंचल शासन | 
सेवा में, 
' समस्त जिलाधिकारी, 
उत्तरांचल | | 
जनगणना विभाग . देहरादून: दिनांक: 25 सितम्बर, 2002 
विषय-. जनगणना कार्य 2004 के कार्य. निष्पादन हेतु लगाये गये कार्मिकों के 
सेवामुक्त होने के पश्चात राज्य के विभिन्‍न “विभागों में खपाये जाने_विषयक। 
महोदय, 


जनगणना कार्य के निष्पादन हेतु अस्थाई रूप से नियुक्त कार्मिकों जिनकी सेवायें कार्य , 
सम्पन्न हो जाने के उपरान्त समाप्त हो गई, के सन्दर्भ में प्रभावी व्यक्तियों द्वारा उन्हें सेवा में । 
आमेलन किये जाने के संबंध में भा0 न्यायालयों में वाद दायर , किये जाने के प्रस्वाव प्राप्त हो. रहे 
है। इस संबंध में पूर्व में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 24.02.995 भी पारित हुआ है। 
(प्रतिलिपि संलग्न)... े की द 

2- अतः शासन स्तर पर सम्यक विज्नारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर 
प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 494-तीन 2000--45(4) /2002दिनांक 24 मई, 2000 व्वारा, . 
अस्थाई रूप से जनगणना कार्य 2004 हैतु दिनांक ' 34.05.2004 तक के लिए सृजित पदों के 
लक कार्यरत रहे कर्मचारी, आमेलन 'नियमावली-4994 के अधीन छंटनी शुवा कर्मचारी की .श्रेणी 
नहीं आंते हैं।. 5 ॒ ह पक आर 

प्न् हे प्रकरण: में सन्दर्भ .में मा० उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के पृष्ठ 
संख्या-2 के अतिन्‍्तम प्रस्तर ताकि :प्ृष्ठ संख्या-$ के :आरम्भिक  प्रस्तर में किया गया सम्प्रेषण 
उल्लेखनीय है। जिसमें मा0 उच्चतम भ्यायालय ने इस आशय को सम्प्रेषण किया है कि प्रत्येक दस 
वर्षीय जनगणना कार्य की पूर्ण करने के लिए कुल संख्या में ' 'एक्सट्रा”अस्थाई पद अल्प अवधि के 
लिए सृजित करने होते हैं। ऐसे पद निर्धारित अवधि के लिए झृजितः किये जाते हैं। विनिर्विष्ट 

. अवधि की समाप्ति कर ये पद समाप्द हो जाते है। हे तथा. इन - अस्थाई पी के सापेक्ष ले 
किया गये अस्थाई कर्मचारी “क्पेमदर्हहम' हो जाते है। ऐसे पद धारक किसी -नियमित नियुक्त शक 
हकदार नहीं होगें शक 3 कम 2 
ब.. |' हि आप कूपया अपने जिले से सम्बन्धित इस प्रकार के समस्त रणों | 
याचिकाओं का-निस्‍्तारण उपरोकतानुसार कशयों जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें | । 
संलग्न-मा6 उच्चतम न्यायालय का निर्णय । 


भवदीय 


(अमरेन्द्र सिन्हा) 
सचिव। ... 
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संख्या-यू0ओ0--4() / जनगणना “2002 तद॒दिनांक 

प्रतेल्िपि-निदेशक,जनगणना कार्य, उत्तरांचल लेखरांज मार्केट -444 इन्दिरानगर 
लखनऊ को उनके पत्नांक सीटी-4044 / डीसीओ-यू0पी0 /“49-99(4) दिनांक 03.05.2004 के 
कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । 


थज्ञा से 


(अमिताभ श्रीवास्तव), 
अपर सचिव। 


श्र 


कम संख्या--459 


जया दो का का 
«* « » ५ ४ - "5 र कि कह 
क्‍ कक कु 27778 88 ४ कक 20020 
) (लाए हू ४ ३४ ने बाएं . 
ध्प घ्‌ ५५ ७५० बढ भिलछ रचा हा हे 


सरकारी गजट उत्तरांचल 
807 'सरकार द्वारा प्रकाशित 
| परिशिष्ट 
भाग--2खण्ड(क) 
(उत्तरांचल अध्यादेश) .. 
देरादून, शुकवार, 42 सितम्बर, 22003 ई0 ' 
भाद्रपद, 20, 4925 शक सम्वत्‌, 
उत्तरांचल शासन 
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग कार्य विभाग 
_संख्या-339 / विधायी एवं संसदीय कार्य /2003 
देहरादून, 42 सितम्बर, 20038... 
2 3, अधिसूचना 
“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 23 के खण्ड () द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके 
राज्यपाल महोदय ने. उत्तरांचल (उत्तर प्रवेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनिय,4950) - 
(अनुकूलन एवं 'उपान्तरण आदेश, -2004) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 पर दिनांक 42 सितम्बर, 2003 
को अनुमति प्रदान की और बंह उंत्तरांचल अध्यादेश संख्या 6,सन, 2003 'के- रूप मैं सर्व -. 
साधारण की सूचनार्थ इस अंधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मा 
उत्तरांचल (उत्तर प्रवेश जमींदारी विनाश* एवं भूमि ब्यवस्था अधिनियंम, 4950) :.. . 
(अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश, 2004 ) (संशोधन) अध्यादेश, 2008... . 
(उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 06 वर्ष ,2003 आम 0 ला ले 





(भारत गणराज्य के चौव॑नवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रष् आर 
उत्तरांचल राज्य में कृषि भूमि की अनियंत्रित खरीद फरोख्त को नियंत्रित करने हेतु 
भूमि व्यवस्था अधिनियम, 4950 (उत्तराचल अनुकूलन एवं 


:. उपान्तरण आदेश, 200१) में अग्रेत्तर संशोधन करने के उद्देश्य से -:, 


उत्तर प्रदेश 'जमीदारी विलांश एवं 
. अध्यादेश 


ह चूँकि शज्य विधान सभा सत्रा में नहीं है ओर श्री राज्यपाल का यह समाधान हो गया है. 
हे ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो' गया 
..._ उतएवं अब, संविधान के अनुच्छेद 243 के खण्ड़ (3) च्वारा प्रदत्त शक्ति की प्रयोग करके 
श्री राज्य पाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैः हक कम या आ5 
संक्षिप्त नाम 4... 9)... यह अध्यादेश 'उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जवाव। विनाश एवंभूसि 
ह | : उपान्तरण 


व्यवस्था विस्तार और अधिनियम, 4950) -(अनुकूलन . ऐवें 
कहां जायेगा। . 


आदेश, 2 00) (संशोधन) प्रारभ अध्यादेश,2003 कह 
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा। 


ह हु 8) यह तत्काल प्रभावी होगा। ु हर हे 
मूल अधि-- 2... 6) , उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियमं,4950 
00 * (जिसे नियम में धारा-3आगे मूल हद हक गया है) की . 
- धारा 3 की उपधारश (॥) के पहले (क) का जोड़ा जाना : निम्नलिखिंत 

उपधारा जोड़ की जायेगी अथतति-- - 5 हक 
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४ ' (क) "कृषक “का तात्यर्य उत्तगंंचल में स्थित जोत कल अर करबे रा 
गत कवतिओ ह। त जोत पर स्वयं दृषि कार्य करने. 
स्पष्टीकरण-(१)- 
“स्वयं कृषि कार्य करना” का ब्याकरणिक रूपभेद तथा सजातीय 
अभिव्यक्ति सहित निम्नवत्‌ तात्पर्य होगा। 
(3)... किसी ब्यक्ति के स्वयं के स्तर से : 
(2) किसी ब्यक्ति के स्वयं के श्रम सेः । 
(5). किसी ब्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य के अम से थया 
(4). किसी ब्यक्ति के स्वयं॑ की अथवा परिवार के किसी सदस्य की 
| देखरेख में अथवा मजदूरी के नगद भुगतान के आघार पर - 
किराये -पर लिये गय श्रमिक नौकर द्वारा। ... ह 
स्पष्टीकरण-(2)- लय 
' संयुक्त परिवार के मामलें में यदि परिवार का कोई 
सदस्य कृषि कार्य करता है तो उस भूमि पर स्वयं द्वारा कृषि कार्य किया . जाना समझ 
जायेगा “परिवार” का तात्पर्य पति, उनकी पत्नी तथा उनके बच्चे, जिसमें. सौतेले अथवा गोद 
जिये बच्चे, उसके माता-पिता, दादा-दादी , भाई व अविवाहित, - विधवा - 
'पृथकीब्कृत एवं ललाकशुदा बहने सम्मिलित है। 
मूल अधि- 3... (5) धारा 443 (2) उपधारा ()) उल्लिखित ग्रख्यापन के प्रदान 
५ पर (इस धारा, धारा नियेम की(54 क और धारा 484 ख; से भिन्‍न) इस 
» अध्याय के प्राविधान ऐसी भूमि के सम्बन्ध धारा-443(3) में भूमि के हस्तान्तरण के आधिकारी 
भूमिधर पर लागू नहीं होंगे और... . हा लिब कि 70 " 
९ में संशोधन) तदौपरान्त्‌ वह उक्त भूमि के हस्तान्तरण के विषय में ऐसी स्वीय 
ह विधि(पर्सनल ला|से, जिसके वह अधीन हो, शासित होगो। 
मूल अधि- 4...) धारा 443 3) जहां किसी संकमणीय अधिकार वाले भूमिधर को उत्तर प्रदेश 
ह ...._ नियम की भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, ॥978 के प्रारुभ के पूर्व. या उसके 
पश्चात उत्तर धारा-443(3) प्रदेश वित्तीय निगम या राज्य सरकार के स्वामित्व 
या नियन्त्रांण के अधीन किसी में संशोधन अन्य निग्गत द्वारा, ऐसे: भूमिधर द्वारा 
:  धृत्त किसी भूमि की प्रतिभूंति पर कोई ऋण दिया गया, हो, वहां इस ्य अध्याय के 
सपबन्ध (इस धारा, धारा 54 ए और धारा 454 बी को छोड़कार) ऐसी पर के 
सम्बन्ध में ऐसे भूमिधर पर लागू न रहा जायेंगे और: तदोपरान्तु वह उक्त . 
के हस्तान्तरण के विषय में. ऐसी स्वीय विधि (पर्सनल ला) से, जिसके वह 
अधीन हो, शासित होगा।  ... .... .  * ३ 
मूल अधि- 5... 0) मूल अधिनियम की धारा 54 के में नई धारा 454 .ख अन्तःस्थापित करदी 
द नियम में जायेगी, . अर्थात-धांरा 454 खे को जोड़ा जानो, 454 ख>्जदूपक  #»«& 
ब्यक्तित को भूमि करे हस्तान्तरण पर प्रतिबंधध हे आई, 
(). तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, संविदा, इकरर नामा, परंपरा में कोई प्रतिकूल 
बात क॑ होते हुए भी, किन्तु इस धारा में अन्यथा प्राविधान के अतिरिक्त, . 
कोई भूमि (वीवानी न्यायालय की डिकी अथवा भू-राजस्व के बकाये के रूप 
में वसूली के लिए हस्तान्तरण सहित) विकय, उपहार वसतीयत, पंद्टा कब्जे 
सहित बंधक, अथवा . अंभिधृति अथवा - अन्य प्रकार से अकृषक व्यक्ति को भूमि 
हस्तान्तरण वैध नहीं होगा।..... .. ४ । ह 3९% 8 
:...._ .स्पष्ठीकरण-इस एपधारा के प्रयोज़न 25 के लिए"भूमि हस्तान्ारण' 
की अभिव्यक्ति में निम्न सम्मिलित नहीं माना जाय्गा, अर्था्त- 
().. विरासत के रूप में हस्तानारण: 5 
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(2) उपहार अथवा वसीयत के द्वारा दानी या वसीयतकर्ता के किसी एक या' 
समस्त कानूनी वारिसों का भूमि हस्तान्तरण: ह 
परन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 

(क) बेनागी संव्यवहार जिसमें, भूमि का हस्तान्तरण किसी ऐसे कपक व्यक्ति 
को किया गया हो जिसके लिए घन अकृषक ब्यविति द्वारा उपलब्ध कराया गया हो, और... 

(ख) किसी भू-स्वागी द्वारा साधारण और विशेष मुख्तारनाम के रूप में, जिंसके 
द्वारा एक अकृषक ब्यक्ति को भूमि पर कब्जा देने ओर उस भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रंकार का 
विकय आदि करने हेतु इस प्रकार प्राधिकृत करने के आशय से जैसे वह ब्यक्तिः उक्त भूमि का . 
वास्तविक स्वामी हो, प्राधिकार प्रदान करना है। ह । 

(2) उपधारा (3) की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि किसी व्यक्ति 
द्वारा निम्नलिखित को भूमि के हस्तान्तरण पर प्रतिबंध है। ््ि | 

ह (क) भूमिष्ठीन मजदूर: अथवा 
(ख) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का' कोई भी भूमिहीन ब्यक्ति' 
अथवा * 

(ग) ग्रामीण शिल्पी :अथवा | 

(घ) कृषि से सम्बद्ध कार्य करने वाला भूमिह्दीन ब्यक्तिःअथवा... 

(वध) ऐसे व्यक्ति को जो इस आध्यादेश के लागू होन की तिथि को. उत्त्रांचल 
में स्थित किसी जोत में आय हेतु कार्य करता हो और निरन्तर कर रहा हो तो उसे किसी 
नगरपालिका क्षेत्रा में रहनें के लिए मकान, दुकान अथवा ब्यापारिंक अधिष्ठान, -के लिए राज्य 
सरकार द्वारा विहित सीमा से अधिक भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा, किन्तु शर्त यह है 
कि राज्य के किसी नगरपालिका क्षेत्रा में उसके पास कोई खाली “भूमि अथवा कोई घर न॑ हो। 

स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजन हेतु . उपरोक्त श्रेणी के ब्यक्तियों . को 
समनुदेशित अर्थ वही होंगे जो इस अधिनियम-की धारा 498 में अन्तार्विष्ट है।.../।. कसी 

(घध) ऐसे ब्यक्ति को जो. शज्य की तथा भारत सरकार की औद्योगिक नीतियों 
के अनुरूप औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जित करता हैः रा 

(घघघघ)धार्मिक चिकित्सा सांस्कृतिक व शैक्षणिक संस्थाएं: . हि हल 

(च). राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा कम्पनी अधिनियम,॥985 की... 
धारा 647 में परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा कम्पनी अधिनियम, 4956 के अधीन निगमित 
कम्पनी जिनके लिए राज्य सरकार व्वाश भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ॥894 के अधीन भूमि 
अधिग्रहीत की गयी हो अथवा सांविधिक संस्था अथवा निगम अथवा बोर्ड जो किसी संविधि द्वारा या 
उसके अन्तर्गत स्थापित किया गया हो और जो राज्य सरकार अथवां भारत सरकार का एवं उनके 


द्वारा नियंत्रित होः ह हु . 
(छ)े.. कोई भी ब्यक्ति जो निम्न कारणों से अकूषक हो गया हौ-  . हि ' 
६) यदि उसकी भूमि लोक प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 4994 के 
उधीन अधिग्रहीत की गयी होःअथवा म् 
(2) यदि उनकी भूमि पर. अधिनियम के अधीन किसी किरायेदार मैं निहित हो 
गयी होःअथवा का 
(जी कोई भी अकृषक ब्यक्ति जो मकान या दुकान बनाने के लिए भूमि कय 
करता हो या करना चाहता है अथवा राजकीय आवास परिषद अथवा किसी विकास प्राविकरण 
: - अथवा किसी अन्य सांविधिक निगम जो किसी राज्य अथवा केन्द्रीय संरकार द्वारा पारित अधिनियम 
के अन्तर्गत स्थापित किया गया हो," से बना-बनाया आवास या दुकान कय करता हैअथवी कम 
(झ) . किसी भी अकृंषक ब्यक्ति को राज्य सरकार की अनुज्ञा: से भिन्‍न प्रयोज 
के लिए विहित अधिकतम सीमा तक- हि आ 
(५)... कृषि अथवा-औद्यानिकी अथवा : हैतुः 
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(2) आवासीय घर बनाने के लिए: 

(3) दुकान के निर्माण के लिए: 

(4) पूर्त धार्मिक अथवा सार्वजनिक सुविधा सेवा हेतु: 

(5) होटल, रेस्टोरेन्ट, कैफिटेरिया अथवा इसी प्रकार के अन्य परिसरों के लिए: 


परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन यदि कोई अकृषक ब्यक्ति उपरोक्त खंण्ड 
(घघ) , (धधध),(धघघघ) अथवा उपरोक्त खण्ड (ज) अथवा खण्ड (झ) के अधीन प्रदनन्‍्त स्वीकृति 
से भूमि कय करता है तो उसके द्वारा उपरोक्त भूमि कय करने के बाद भी इस अधिनियम के 
प्रयोजन के लिए वह अकृषक ही बना रहेगा: ह 

अग्रेत्तर प्रतिबंध यह है कि अकृषक ब्यक्ति जिसने खण्ड (धघ),(धघघ),(घघघघ)अथवा 
उपरोक्त खण्ड (झ) के अन्तर्मत प्रदन्‍्त रवीकृति के बाद भूंमि कय की हो तो वह -विकय विलेख के 
पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष के अन्तर्गत उस भूमि का ऐसा प्रयोग अनिवार्य रूप से करेगा जिस 
प्रयोजन के लिए स्वीकृति की गयी है अथवा उसके बाद एक वर्ष से अधिक अवधि के अन्दर 
जिसके लिए लिखित रूप से अभिकथित कारणों से राज्य सरकार अनुमति प्रदान कर सकेगी। यदि 
वह व्यक्ति ऐसा करने में असुल रहता है अथवा उस भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए 
करता है अथवा विकय उपहार अथवा अन्यथा भूमि का हस्तान्तरणं करता है तो इस. प्रकार कय 
की गयी भूमि विहित प्रकिया के अनुसार राज्य सरकार में बिना किसी भार के निहित हो जायेगी। 

(3) कोई भी निबंधक अथवा उप्र निबंधक जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम ॥908 (अधिनियम 
संख्या 46 वर्ष 4908) के अधीन नियुक्त हुआ हो, किसी ऐसे हस्तान्तरण से सम्बन्धित अभिलेखों 
का पंजीकरण नहीं करेंगा जिसमें उपधारा (0) का उल्लंघन होता हो। न ह 

प्रतिबंध यह है कि. चिब॑न्धक अथवा उप निबन्धक किसी हस्तान्तरण का .पंजीकरण कर 


सकता है-- ह 

यदि बन्धक विलेख किसी भूमि पर स्थित भवन निर्माण के. लिए अथवा उसमें सुंधार के 
लिए सरकार अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा गठित अथवा स्थापित या शज्य .सरकाए द्वारा 
मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने के लिए किया गया हो-। 


(3-क)जहां 
(क) निबस्धक अथवा उप निबन्धक जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम 908 के अधीन तैनात 
किये गए हो के समक्ष ऐसी भूमि के हस्तान्तरण से सम्बन्धित अभिलेख पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये 
जाने पर उसके संज्ञान में आता है अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण हैं कि इस 
हस्तान्तरण से उपधारा (५) का उल्लंघन होता है: ह ' हे द 
(ख) राजस्व ० को कोई प्रार्थना-पत्रा प्रस्तुत किये जाने पर अथवा किसी स्रोत से 
सूचना प्राप्त होने पर अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उपधारा () के. क्‍ 
उपबन्धों का उल्लंघन हो रहा है तब वह उप निब॑न्धक चिब॑न्धक अथवा राजस्व अधिकारी जैसी भी 
स्थिति हो.उस जिले के फलेक्टर को निर्दिष्ट करेगा जिसमें वह भूमि या उप्तका भाग स्थित: हो। ह 
ऐसा निर्दिष्ट प्राप्त होने पर कलेक्टर अथवा कलेक्टर अथवा यवि राजस्व अधिकारी स्वयं कलेक्टर. 
हो तो वह , तो कोई आवेदन प्राप्त होने पर मा स्रोत से सूचना प्राप्त होने पर अथवा 
उरुके पास यह विश्यास करने का कारण है कि किसी भूमि का हंस्तान | 
किया जा रहा है जिसमें उपधाश () के प्राविधानों का उल्लंघन हुआ है तब हस्तान्तरण के 
पक्षकारों को सुनवाई का युकव्ति युक्त अवसर देने और जांच करने के 
कि क्‍या उक्त भूमि के हरतान्तरण से उपधारा (0) को उल्लबद हुआ 
किये जाने के 90 दिवसों के अन्द गा ह300 
दें जिसके जिए उन लिखित रूप में कारण अभिलिखित करने होंगे, उन हम 00 288 /000, 
अभिलिखित करेंगे और और वह अपने निर्णय से सम्बन्धित निवंधक अथवा रात अधिकारी 


भूचित करेगे। 


तान्तरण किया गया है अथवा. ... 

पश्चात यह अवधारित करेंगे. . « 
| है अथवा नहीं। तब निर्दिष्ट... 
»र अथवा उससे अधिक अवधि जैसा कि मण्डल आवुक्ता अनुमति... 
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(-ख) कोई ब्यक्ति, कलेक्टर द्वारा अभिलिखित इस निर्णय से कि भूमि विशेष के 
हस्तान्तरण से उपधारा (3) का उल्लंघन हुआ है, व्यक्ति होता है तो वह ऐसे निर्णय के 
अभिलिखित किये जाने के दिनांक के 30 दिन अन्दर या ऐसे अधिक समय जिसकी मण्डल 
आयुक्त अनुगति दें, जिसके कारणों को मण्डलायुक्त द्वाराजिनके कलेक्टर अधीनस्थ अधिकारी. होते 
है, लिखित रूप में अभिलिखित करना होगा, उनके यहां अपील दायर करेंगे। मण्डलायुक्त॑- पक्षों को 
सुनवाई का अवसर देते हुए तथा कलेक्टर के कार्यालय से अभिलेख मंगा कर कलेक्टर के 
आदेश को बदल सकते है अथवा उसकी पुष्टि कर सकते है। इस प्रकार मण्डलायुक्त का आदेश 
अन्तिम तथा निर्णायक होगा । । 

(-ग)(क) राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट या किसी आवेदन पर या स्वयं 
किसी कार्यवाही के अभिलेख जो राजस्व अधिकारी के पास निलंबित या उसके द्वारा निस्तारित 
तथा जिसमें कोई अपील दायर नहीं की गई है, ऐसी कार्यवाही की बैधता अथवा औचित्य या उस 
पर दिए गए आदेश के प्रति सन्तुष्ट - होने के लिए मंगा सकती है। और जैसा उचित समझे वैसा 
आदेश पारित कर सकती है: कि 

(ख) इस उपधारा के अधीन पारित कोई भी आदेश जो किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव 
डालता हो तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक़ उस ब्यक्ति को सुंनवाई का अवसर 
प्रदान न कर दिया जाय 

(-घध) उपधारा (3-क) के. अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा निर्णीत किसी प्रकरण के विरूद्ध यदि 
समयान्तर्गत पुन : विचार बाद योजित न किया गया हो अथवा मण्डलायुक्त द्वारा उंप्रधारा (3ख) 
अथवा राज्य सरकार द्वारा उपधघारा (3ग) के अधीन यह निर्णीत किया गया हो कि प्रकरण से 
सम्बन्धित हस्तान्तरण में उपधारा (॥) के प्राविधानों का उल्लंघन हुआ है तब वह हस्तान्तरण प्रारंभ, . 
से ही विधि अमान्य माना जायेगा तथा ऐसे हस्तान्तरण से सम्बन्धित भूमि तथा उस भूमि ,पर बने 
भवन ढांच. अथवा अन्य संलग्नक आदिं, यदि कोई हों, विहित रीति से राज्य सरकार में बिना 
किसी भार के निहित हो जायेंगे | ह 

(4) उपधाश (2) अथवा उपधारा ($घ) के अधीन जो भूमि राज्य सरकार में निहित हो गयी है 
अथवा निहित हो सकती हो, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसा वह उचित समझे, विधिक रूप से प्रयोग 


कर सकेगी । । 


सुदर्शन अग्रवाल, .. 
राज्यपाल,उत्तरांचल | 


' आज्ञा से,. . 


- बवीएलाल, 
. सचिव। .' 
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कम संख्या--6 
पंजीकृत संख्या-यू0ए0,/डी0एन0--30,// 03 
(लाईसेन्स दू पोस्ट विदाउट प्रीमेन्ट) 
सरकारी गजट उत्तरांचल ह 
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित 
असाधारण 
विधायी परिशिष्ट 
भाग--4 खण्ड (क) 
(त्तरांचल अधिनियम) 
देहरादून,वृहस्पतिवार, 45 जनवरी, 2004 ई0 
प्रौष 25,4925 शक सम्वत्‌ 
उत्तरांचल शासन 
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग 
संख्या-504,/ विधायी एवं संसदीय कार्य ,/ 2003 
देरादून, 5 जनवरी , 2004 . 

“भारतं का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल 
विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमीदारी एवं भूमि ब्यवस्था अधिनियम, 
950)(अनुकूलन एवं उपान्तरण, 'आदेश, 2004)(संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 8.04.2004 
को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या-29 सन्‌, 20089 के रूप में 
सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है: की 

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि ब्यवंस्था अधिनिमय, 4950) 

(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 200)(संशोधन) अधिनियम, 2003, 

(जैसा की सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन तथा विधान सभा द्वारा ' 

यथा संशोधित पारित किया गया है) ह 

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या-29 वर्ष 2003) ' 
अधिनियम... लि, | 
उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि 
व्यवस्था अधिनियम,4950 ) अनुकूलन' एवं उपान्तरण आदेश, 2004 में संधोधन के उद्देश्य से भारत 
गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित्त- कि दिल किस 
4... (0). उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश पा भूमि व्यवस्था अधिनियम 
.._१950) (अनुकूलन एवं उणन्तरण आदेश, 2007) (संशोधन) अधिनियम, 2008... 








कय>>क+ >> पसनग:फन> ब कर... 


: संक्षिष्त नाम 





६ विस्तार और कंहलायेगा। « : ु का. हक 

|. गरम ह (2) नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद और छावनी परिषद क्षेत्रों की मर 

कक सीमाओं के अन्तर्गत आने वालें और समय-समय पर सम्मलित किये जा सक 

है वाले क्षेत्रों को छोडकर यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा। _ 

हि . (3) यह तत्काल प्रभावी होगा। हर 

न कं अशिनिया शेर प्रदेश जमीदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम,4950 की धारा 429-के 

| 2धाश-| ्ध '. बाद एक नयी धारा 329 ख निम्नकत्‌ जोड़ दी जायेगी। ह श्र 

; मे पोडा जाना ..._429-ख उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि कक अधिनियम, 4950 . ॥|। 

| . आगे जिसे मूल अधिनियम, कहा गया: है) की धारा 454 2 (0)(क),884... 

। 2) (ड़ च 4 (4)(3) के प्रयोजन के. लिए * श्रेणी के 
(4) (2) (ड़) ,54(4) (2) (च),तैथा454 ( ! 005 0205 0 


| हो भूमिधर कहलायेगै- 
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(3) विशेष श्रेणी के भूमिधर | ह ॥ 
3 मूल अधिनियम की धास 452 के बाद एक नयी धारा 452- निम्नवत्‌ 
जाडआी जाएगी ए शा 452-क निम्नवत्‌ 

(0) 52-क संकमणीय अधिकार वाले .भूममिधर द्वारा भूमि अंतरण हेतु कोई 

मुख्तारनामा ऐसे 2 के 004 में किया .जा सकेगा जो धारा 
7,772,474_ अथवा 475 के अन्तर्गत आते है। और ऐसा मुख्तारनामा 
ऐसे ब्यक्ति के विद्यमान न होने की दशा में किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष 
में ५3 के कलेक्टर की पूर्वानुमति से अथवा विदेश में रहने वाले 
8.33. के मामले में भारतीय दूतावास की पूर्वानुमति से किया जा 
सकेगा। 

(2) जब तक बढ़ाई गई समय सीमा जिले के कलेक्टर 
द्वारा सकारण अभिलिखित नही कर दी जाती है, दिनांक 42,09.2003 
को अथवा उससे पहले निष्पादित भूमि के विकय हेतु पंजीकृत 
मुख्तारनामा बैध होगा यदि ऐसे मुख्तारनामा के आधार पर 34.03.2004 
या उससे पहले मुख्तारनामें में उपबन्धित किसी समय सीमा पर 
विचार किये बिना, विकय विलेख निष्पादित कर लिया गया हो। - 

4, (3) संकमणीय अधिकार वाला भूमिधर . उत्तरांचल राज्य के 
धारा 29 में धारा 444.. उल्लिखित किसी भी श्रेणी के खातेदार अथवा 
उत्तरांचल में रिथत किसी अचल सम्पति के स्वामी ज़िसने 42.09,2003 या 
उससे पूर्व में ऐसी सम्पति अर्जित कर ली हो अथंवा ऐसे खातेदार या 
सम्पति के स्वामी के परिवार का जाना कोई सदस्य जिसका आशय पति, 
पत्नी तथा उनकी संतान, सौत्तेली तथा दत्तक संतान सहित, माता-पिता 
दादा-दादी, भाई और अविवाहित, विधवा, पृथक्ता तथा तलाकशुदा बहन 
से है, के पक्ष में अपनी भूमि विकय. कर सकेगा।' 

(4))क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए कोई 
भी ब्यक्ति अपने परिवार की और से (परिवार का तात्पर्य पति,पत्नी 
ओर नावांलिक संतान से है ) भले ही धारा 429 के अधीन 
खातिदार या उत्तरांचल में किसी अचल सम्पति का स्वामी न हो बिना 
किसी अनुमति के अपने जीवन काल में अधिकतम 500. वर्ग मीटर भूमि 


कय कर सकता है। 3037 ता 

(ख) जब तक -कि किसी बढाई गई समय सीमा जिले के कलेक्टर द्वारा 

सकारण .अभिलिखित नही ' कर दी जाती है, भूमि के विकय हेतु 2. 
09..2003 को' या उससे पहले निष्यादित पंजीकृत विकय के करार के. 

- विलेख पर, ऐसे विलेख में उपबंधित किसी समग सीमा पर विचार. 

किये बिना दिनांक 3.03.2004 तक निष्पादित विकय विलेख बैध होगा। 


(६) (2) धारा।54(3) की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि किसी 
ब्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के पक्ष में भूमि का अंतरण निषिद्धन 

(क). राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा कम्पनी सा अधिनियम,4956 की 
धारा 647 में परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा सांविधिक संस्था अथम 
निगम अथवा बोर्ड जो किसी संविधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया ' 
गया हो ओर राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के स्वामित्व का हो .' 
एवं उसके द्वारा नियंत्रित हो-- ' 


(ड़) 


(च) 
(ज) 
(इ) 


(2) 
(क) 


(१) 
(2) 


(3) 


(ख) 


(4) 
(5) 
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कोई ब्यक्ति जो निम्नलिखित कारणों से खातेदार न रहा गया हो- 
यदि उसकी भूमि लोक प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन अधिनियम 
अधीन अधिग्नहीत की गयी हो, अथवा। मर आ 
यदि उसकी भूमि इस अधिनियम के अधीन किसी खातेदार में निहित 
ही गयी होः- | 
कोई भी ब्यक्ति जो खातेदार न हो, राज्य आवास विकास परिषद्‌ 
अथवा किसी विकास प्राधिकरण अथवा राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा 
पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थांपित किंसी अन्य सांविधिक निगम 
से मकान या दुकान बनाने के लिए भूमि खरीदता है या खरीदना 
चाहता है अथवा बना-बनाना मकान या दुकान खरीदता है:-- 
कोई ब्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से भूमि खरीदना चाहता है जिसके पक्ष 
में गा प्राधिकारी द्वारा नक्शा (ले आउट प्लान) अनुमोदित कर दिया 
गया है:- त 
कोई ब्यक्ति अथवा कम्पनी उत्तरांचल की औद्योगिक नीति 
अनुसार । 
(3) एकीकृत औद्यौगित विकास केन्द्र, (2) औद्यौगिक क्षेत्रा (3) 

औद्यौगिक आस्थान में भूमि खरीद सकता. है:- 


' धार्मिक प्रयोजनों के लिए कोई ब्यक्ति.सोसाईटी अथवा नन्‍्यासः- 


उत्तरांचल का भूमिहीन मजदूरः:अथवा । 
उत्तरांचल का अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई भी 
भूमिहीन ब्यक्तिःअथवा पा । 
उत्तरांचल का ग्रामीण शिल्पी:अथवा | 
उत्तरांचल का कृषि से सम्बद्ध कार्य करने वाला भूमिहीन ब्यक्ति। ' 

धाश 454 के प्रतिबंधों के अधीन रहते हुये कोई व्यक्ति, सोसाईटी अथवा 
निगमित निकाय उत्तरांचल में सरकार की पूर्व अनुमंति से कृषि . 
और औद्यानिकी से भिन्‍न निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए जो विहित 
किये जायें,भूमि कय कर सकता है-- । 07० 
चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयोज॑नों के लिये, यवि वह उत्तरांचल 
की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नीति कि अगुरूप होः 

किसी होटल, ठहरने का स्थान ,अतिथि गृह,मोजनालय,मरद्मयशाला,सजनिज 
झरना, मार्ग में सुविधायें अथवा सैरगाह के लिये यदि वह राज्य की 
पर्यटन नीति के अनुरूप हो: 8 हब 

शिक्षा विभाग की संरतुति पर शिक्षा सम्बन्धि प्रयोगनों के लिए: 
सांस्कृतिक प्रयोजन के लिए: हि | न 
धारा 454(4)(2)के उपखण्ड (ड़) में उल्लिखित स्थलों से मिन्‍न स्थलों पर 
औद्यौगिक इकाईयां स्थापित करने एवं ऐसे अन्य प्रयोजनार्थ। 


कोई ब्यक्ति सोसाईटी अथवा कम्पनी,कृषि अथवा औद्यानिका प्रयोजनों के लिए 
इस आशय का शपथ प्रा प्रस्तुत करने के पश्चात -कि ऐसी भूमि का . 
उपयोग केवल कृषि अथवा औद्यानिकी हेतु और ऐसे उपयोगों के लिए किया 
जायेगा जो कृषि अथवा औद्यानिकी से सम्बन्धित तथा आनुषांगिक हो, हक 
के कलेक्टर की पूर्व अनुमति से भूमि .कय कर सकेगा। यदि शपथ-पत्रा में. 
उल्लिखित भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जाता है। तो अन्तरण शून्य हो. 


जायेगा और 7 के परिणाम लामू होंगे। ध का 
जायेगा और धारा 48 है कोई व्यक्ति यदिं वह खातेदार नहीं... 


परन्तु उपबन्ध यह है कि 


(5) 


(क) 


(ख 


निकलन्‍न्‍करी 


१ ॥ हे ४ ५ प 


है किन्तु धारा 454 (4) (0) (क)॥54 (4) (2) (ड़), तथा 454 () (2) (च के 
अधीन भूमि बिना स्वीकृति के कय करता है अथवा धारा 4 जे अधीन 
प्रदत्त अनुज्ञा से भूमि कय करता है, तो धारा 29-ख के अधनी विशेष श्रेणी का 
भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या 
जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की. अनुमति से ही भूमि कय कंरने के 
लिए अर्ह होगा अग्रेत्तर उपबन्ध यह है कि ऐसा भूमिधर बैंक तथा वित्तीय 
संस्थाओं के त्रद्ण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बंधक ' या दृष्टिबंघित कर 
सकेगा तथा... धारा 429 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने 
वालें अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा। ' 

अग्रेत्तर उपबन्ध यह है कि यदि कोई ब्यक्ति जो खातेदार नहीं है, 
जो बिना अनुमति के धारा 4 54(4)(3)(ड्),54(4)(2)(च) के अधीन भूमि कय करता 
है अथवा धारा 454 (4) (3) के अधीन जिसमें भूमि कय करने की अनुज्ञा 
शासन अथवा जिला अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रदान की गई है, 
दो वर्ष की अवधि के अन्दर जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के 
पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्चर 
जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में... 


अभिलिखित किया जायेगा, उक्त भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन. के. 


लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रवान की गयी है। यदि .वह . ऐसा नहीं 
करता है अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया 
गया था, उससे ,भिन्‍न* किसी अन्य, प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस 

प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्‍न प्रयोजन के लिये. 2 विकय , 


उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण इस अधिनियम 


के. प्रयोजन हेतु शून्य हो. जायेगा और धारा 467 के परिणाम लागू होंगे। 


यदि: । ु 
निबंधक अथवा उपनिबंधक के समक्ष जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम , 908 
के अधीन नियुक्त किये गये हो, ऐसी भूमि के अन्तरण से सम्बन्धित 

विलेख पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर उसके संज्ञान में यह आता है 
अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अन्तरण से धारा 
१54 (3) अथवा454 (4) 8) कीं उल्लंघन होता हैः: अथवा । 
किसी राजस्व अधिकारी को प्रार्थना पत्रा प्रस्तुत किये जाने अथवा किसी स्रोत 
से कोई सूचना प्राप्त होने से अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण' 
है कि जिस भूमि का अन्तर किया गया है. उससे धारा 82-क, पह4 | 
(ड) 454 (4) 2) (वें) अथवा (ड़) 54 (4) (3) के उपंबन्धों का उल्लंघन 
हुआ है, तंब वह उप निवन्धक, निवन्धक अथवा रजस अधिकारी, जैसी भी . 
स्थिति हो, उस जिले के कलेक्टर को सन्दर्भित करेगा जिसमें वह भूमि अथवा 
उसका भाग स्थित है, तो वह उच्च रीति से जैसा विहित किया जाय ,यह 

(ग). (0) इज्य सरकार राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट या किसी ब्यक्ति 
के प्रार्थना पत्रों पर, या स्वयं किसी कार्यवाही या वाद के अभिलेख, 
उसकी या उस पारित आदेश की वैधता अथवा औचित्य पर अब 
समाधान करने के प्रयोजनार्थ मांग सकती है और उसके सम्बन्ध में ऐसा 


आदेश पारित कर सकती है जैसा वह समझे। .. | 
(2) इस उपधारा के अधीन पारित कोई भी आंदेश, जो किसी के 
हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब चर्क 


(2 


नी, 


2॥] 


उस ब्यक्ति का सूनवाई का अवसर न प्रदान कर दिया जाय। 

(0) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि -निरसन एवं उपवाद ब्यवस्था 

अधिनियम ,॥950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2004) (संशोधन) 
अध्यादेश, 2003 एतव्द्वारा निरसित किया जाता है। 

ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (॥) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित 

मूल अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस 
अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के. अधीन कृत 
कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी माने इस अधिनियम में सभी उपबन्ध सारवार 

समय पर प्रवृत्त थे। 


आज्ञा से 


बी0 लाल, 
सचिव। 


274. 


संख्या297सख /2000-27-सि०0--3--40आडिट ,/ 99 


प्रेषक 
श्री डी0पी0सिंह, 
प्रमुख सचिव, 
। उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, 
प्रमुख अभियन्ता, 
सिंचाई विभाग, उ0प्र0 
लखनऊ | 
सिचाई अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक १3 नवम्बर 2000 | 
विषय :- नियमानुसार बिना भूमि अधिग्रहण किये कार्य प्रारम्भ न किया जाना। 
महोदय, 


शासन के संज्ञान में यह आया है कि सिंचाई विभाग की कतिपय परियोजनाओं में 
नियमानुसार बिना भूमि अधिग्रहीत किए ही कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो वित्तीय नियमों के 


विरुद्द है 

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया यह सुनिश्चित करें 
कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और नियमानुसार निर्धारित व्यवस्था के 
अनुसार पहले भूमि अधिग्रहीत की जाय एवं उसके बाद ही योजनाद्ध ढग से कार्य प्रारम्भ किया 


जाय। बिना भू-अधिग्रहण के कार्य कदापि प्रारम्भ न-किया जाय । 
पे कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया .जाय। 


..... भववीय, 
' (डी0पी0सिंह) 
प्रमुख सचिव | 
संख्य: 294 //स॒ ख /2000-27--सि0--03 तब॒दिनॉकित । 
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः 
समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र | | | 


], 
2, समस्त जिलाधिकारी, छ0प्र | | 
3. राजस्व अनुभाग-43 | 
4... निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजरू परिषद, अनु-70 उप्र लखनऊ। 
है आज्ञा से, 
विजय कमार मिश्रा 


उप सचिव। 


2८ श 


संख्या:2294 /4(2)वि-/ 2002... 


प्रेषक, 
केशवदेसिराजु 
सचिव 
उत्तरोंचल शासन 
सेवा में, 
प्रमुख वन संरक्षक 
उत्तरॉचल, 
कैम्प देहरादून | 
बन एवं पर्यावरण विभाग देहरादून:दिनॉक:नवम्बर 29.2002 
विषय: वन भूमि हस्तान्तरण,/लीज प्रकरणों में किये जाने वाले क्षतिपूरक 
वृक्षारोपण / भूक्षरण आदि कार्यो के निष्पादन प्रकिया का सरलीकरण। 
महोदय, 


वन (संरक्षण) अधिनियम, 4980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्यो हैतु वन ,भूमि का 
हस्तान्तरण //लीज पर विये जाने पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण,” भू-क्षरण आदि का कार्य निष्पांदन 
किया जाना एक अनिवार्य प्रतिबंध है। समय-समय पर भारत सरकार, मा9 न्यायालयों द्वारा इस 
प्रतिबंध के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है। वर्तमान प्रणाली को सरलीकंरण करने तथा इस 
५ प्रभावी रूप से किये जाने. को दृष्टि से सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत्‌ प्रकिया निर्धारित की 
ज़ी है | ' 


आरक्षित वन भूमि हस्तान्त्रण : हि 
याचक विभाग द्वारा आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण,” लीज पर लिये जाने पर 


4 
क्षतिपूरक वृक्षारोपण / भू-क्षरण कार्य हेतु निर्धारित धनराशि संबंधित प्रभागीय वनाविकारी को सीधे 


उपलब्ध कराई जायेगी । ' हम 
2 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु हस्तान्तरण होने पर संबंधित वन. 
प्रभाग द्वारा आरक्षित बनों में ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा । के | 

3 यह वृक्षारोपण, कार्य योजना में निर्धारित वृक्षारोपण कार्य जिस हेतु आय-व्ययक से 
धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, के अतिरिक्त कराया जायेगा। रि 

# जा इस हेतु कार्य योजना बनाकर संबंधित मुख्य वन संरक्षक से. अनुमोदित कराया. 
ज़ायेगा। | तप, ह 2 लिया कम जा 
हि आरक्षित वन क्षेत्र में केवल रिक्त वन भूमि या अवनत वन क्षेत्र, ही क्षतिपूरक 
वृक्षारोपण हेतु लिये जायेंगें। 

सिविल एवं सोयम वन भूमि हस्तान्तरण : के 


कननत+ कक जी »>>नरकनीना+-ध ली जन पलनीिनकन-ल >> 


6 सिविल एवं सोयम वनों की भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग में 2 पर . 
_क्षतरिपूरक वृक्षारोपण, भू-क्षरण कार्य हेतु याचक विभाग द्वारा निर्धारित धनेराशि को संबंधित वन 

संरक्षक को सीधे उपलब्ध कराई जायेगी। ह कल द्न 
हा सिविल एवं सोयम वन भूमि हस्तान्तरत हेतु निर्धारित क्षतिपूरक क्षारोपण वन 

पंचायतों के माध्यम से कराया 'जायेगा। वन पंचायतों में अवनत वन भूमि, वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध। 

0 न होने पर उसके निकटस्थ सिविल एवं सौयम वनों की अवनत, भूमि में. 


: वृक्षारोपण वन पंचायतों द्वारा किया जायेगा | 
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9 सिविल सोयम बनों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लिये जाने वाले क्षेत्र के: निकट 
यदि वन पंचायत का गठन नहीं हुआ है तो वहाँ पर भारत सरकार द्वारा फोऐेस्ट डवलेपमेण्ट 
एजेन्सी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही वृक्षारोपण एवं भूमि संरक्षण कार्य संम्पादित किये जायेंगे। 

0 उपरोक्त वृक्षारोपण हेतु माइको प्लान संबंधित वन पंचायत मे जन सहभागिता 
द्वारा बनाकर संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी से अनुमोदित करायो जायेगा। इस हेतु धनराशि वन 
संरक्षक द्वारा सीधे संबंधित वन पंचायत संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। 


भ-क्षरण हैतू अभियांत्रिकी कार्य 


4] भू-क्षरण रोकथाम हेतु वृह्द अभियांत्रिकी कार्य सिंचाई विभाग द्वारा ही 
निष्पादित किया जायेगा। इस हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कार्य योजना . एवं आकलन संबंधित वन 
संरक्षक की सहमति प्राप्त किया जायेगा। संबंधित वन संरक्षक द्वारा इस हेतु धनरिश सीधे संबंधित 


अधिशाषी अभियन्ता को सपलग्ध कशया जायेगा। 

2 वृहदद अभियांत्रिकी कार्य के अतिरिक्त लघु अभियांत्रिकी कार्य तथा जैविक 
तटबंध कार्य संबंधित प्रभागीय वनाधिक़ारी द्वारा आरक्षित वन क्षेत्रों में तथा सिविल एवं सोयम वनों 
में वन पंचायतों के माध्यम से कराया जायेगा । 

उपरोक्त कार्यो, की समीक्षा संबंधित वन संरक्षक तथा राज्य स्तर पर प्रमुख वन संरक्षक व्वारा 
प्रतिमाह विभागीय बैठक में किया जायेगा, जिसमें कार्य हेतु उपलब्ध धनराशि प्रस्तावित कार्यो का 
कियान्वचचन आदि सम्मिलित होगा। नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिमाह उपरोक्त कार्यो से संबंधित 


उपलब्ध धनराशि तथा निष्पादित कार्यो का विवरण प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। 
यह आदेश इस विषय में पूर्व में जारी समस्त आदेशों का अतिकमित करते हुये 


जारी किये जा रहे है।। । ड 
| ह | भवदवीय, ' 


(केशव देसियाजु) 
सचिव। - 


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 
सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सी0जी०ओ0०कांम्पलेक्स, लोधी . 


रोड, नई दिल्‍ली (ध्यानाकर्षण श्री एन०0के0जोशी,अतिरिक्त वन महानिदेशक) 

4 नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 4980, इन्दिरा नगर, वेहरादून। 
समस्त मुख्य वन संरक्षक,उत्तरॉचल | 

समस्त बन संरक्षक, उत्तरॉचल | 


समस्त जिलाधिकारी, उत्तरॉँचल|। 
समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरोचल।॥ 


छा छा के ६.9 


४ आज्ञा से 


(अशोक) 
अपर सचिव | 
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के 


मनी साल ्ा त्ति विभाग 


अजफ्स 4975 / एक--6 / 2002 
देहरादून : दिनॉक 07 नवम्बर, 2002 
अधिसूचना 


चूँकि उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम,2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरॉचल 
शासन,उत्तराचिल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के 
रूप में,.ऐसे अनुकूलन तथा उपानतर कर सकती है,जो आवश्यक व सभीचीन हो 


तथा चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग - समूह “ख” और “ग” सेवा 
नियमावली, 4983 उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम,2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरॉचल राज्य में 


वथावत्‌ लागू 


अतः अब उत्तर प्रदेश अधिनियम,2000 ( अधिनियम संख्या 29 सन्‌ 2000) की 
धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर 
प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह. “ख” और “ग” सेवा नियमावली,4983 उत्तरॉचल राज्य में 


निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी:-- 


उत्तरॉचल (उत्तर प्रवेश राज्य सम्पत्ति विभाग समूह “ख”" और “ग” सेवा 


नियमावली, 4983 (अनुकूलन एवं उपान्तर आदेश, 2002) 
संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ (() यह आदेश उत्तरांचल्र (उत्तर प्रदेश राज्स सम्पत्ति 


विभाग समूह '“ख”" और "ग” सेवानियमावली ,॥983(अनुकूल एवं उपरान्ती आदेश 
2002कहलायेगा | 


(2) यह तत्काल प्रभाग से लागू होगा । 
2 उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढा जाना :-उत्ततरप्रदेश राज्य सम्पत्ति 


विभाग समूह “ख'" और "ग" सेवा नियमावली,॥983 में जहॉ-जहाँ पर शब्द “उत्तर प्रवेश ” आया 
है,वहॉ-वहाँ “उत्तरॉचल" पढा जायेगा। 


द ( पी0सी0 शर्मा ) 
सचिव। 


. संख्या: 4975 / एक--6 /2002,तददिनॉक, ददिनॉक, श बा 
प्रतिलिपि--निम्गलिसित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हँतु वितत 
(0). शागर् प्रमुख सचिव / सिम उत्तरंधिल शासन। |. .... 
(2)... 'राधिव,ओ राण्यपास, उत्तरॉचल | 
(8). समस्त शिलाभिकारी,उत्तरॉयल। पा 
. आज्ञा से, 
: ( पी0 सी? शर्मा ) 
सचिव . 


20 
संख्या : 244 / 34-2जी / 2005 


प्रेषक, 
आरए0्एरा०्टोलिया, 
मुख्य सचिव, 
उत्तरांचल शासन, 
देहरादून | 


सेवा में, 
है सगस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराचल। 
2. समरत कायलियाध्यक्ष, उत्तरांचल | 
प्रशासनिक सुधार विभाग दिनांक : देहरादून 25 अप्रैल, 2005 
विभागाध्यक्ष / निदेशालयों एवं कार्यलध्याक्षों के कार्यालयों में अभिलेखों के 


विषय : 
अभिलेखन करने एवं उन्हें नष्ट करने के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि का विवरण | 


महोदय, | ह ह 
गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सैनिक कल्याग निदेशालय के कार्यालय के 


निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के रख-रखाव उनके निर्दान आदि के सम्बन्ध में कतिपय कमियां 
पायी गयी। यह भी पाया गया है कि कार्मिकों को अभिलेखों के अभिलेखन एवं उनके रख-रखाव 
के बारे में समुचित जानकारी नहीं है। यह स्थिति अन्य कार्यालयों में भी हो सकती है। अतः इस 
बात को ध्यान में रखते हुए कार्यालयों में अभिलेखों के रख-रखाव उनके निर्दान के बारे में पूरी 
प्रकिया एवं उन विषयों की सूची और उन्हें रखने की समयावधि का विवरण सहित जो सामान्यतः 
सभी कार्यालयों में व्यबृहित होते हैं। आपके पथ प्रदर्शानार्थ भेजी जाती है। ' 


(क) निक्षेप पत्रावलियों को अभिलिखिंत रिकार्डिंग करने से पूर्व की कार्यवाई :- 
अभिलिखित करने से पूर्व यह देख लिया जाय, कि पत्नावली मेँ कोई कार्यवाही शेष तो 

नहीं है, और उसमें सभी कागजात पूरे हैं। .. दम ध  , हा 
2. फटे पुराने कबर्स को बदल दिया जाय और पत्रावली संख्या व विषय मोटे अक्षरी में 
' स्पष्ट लिखा जाय। .. | | कक 8 पक जी 
3. रंगीन चीटों एवं अनावश्यक कागजों को हटा दिया जाय। . . . 7 
4. पत्रावलियों के पत्राचार कवर्स में रखे सभी पत्रों को आरोही कम में कमांकित कर लिया, 

जाय। तथा महत्वपूर्ण पंत्रावलियों में प्रत्येक पृष्ट पर एपठ संख्या भी आरोही कम पर 

डाल दी जाय। रन * 2 
5, पत्रावलियों के कवर्स पर कुल कमांक व पृष्ठ संख्याओं कीं उल्लेख कर दिया जाय। 


4. 


'(ख)| अभिलेखन की कार्यवाही ४- 


॥।.. यदि पत्रावलियों की टिप्पणी और पत्राचार हेतु अलग-अलग फलक हैं, तो अभिलेखन की 
, . ' कार्यवाही पत्राचार फलक पा निम्न प्रकार दर्शोई जाय वर्ष माह तर रखी जाय। का 
| 2. जो पत्रावलियां स्थायी प्रकृति की है, उनमें वर्ष माह के स्थान पर 72% 40 कि रा 

.. किया जाय। । ' | 7 
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3... पत्रावलियों को विषयवार, वर्षवार एवं कमवार व्यवस्थित करके 20-20 के बण्डलों में रखा 
जाय। ह 
4: यदि कायलिय में अभिलेख कक्ष है तो पत्रावलियों को बीजक के माध्यम से अभिलेख कक्ष _ 
भेजा जाय। बीजक को निम्न प्रारूप में बनाया जा सकता है। 
अभिलेखन के पश्चात की कार्यवाही :- 
4... नमी से पत्रावलियों को नष्ट 'होने से बचाने के लिए रैक्स दिवार और सिंलिग से एक फिंट 
हटाकर लागाये जाय। ह ॥ 
. 2... धूल से बचाने के लिये समय-समय पर वैक्यूम क्लीनर्स से धूल साफ करा ली जाय। 
3. कीडे मकोडे चूहों आदि से पत्रावली को होने वाले नुक्सान से बचाने के लिय कीटनाशकों 
... का समय-समय पर छिड़काव किया जाय एवं रैक्स के नीचे नैप्थलीन ब्रिक्स को रख दिया 
जाय। सूर्य की सीधी किरणों से बचाने के लिये रैकक्‍्स को ऐसे स्थान पर रखा जाय जहाँ 
पर हवा रोशनी तो आती है लेकिन सूर्य की सीधी किरणें पत्रावलियों पर न पड़ती हो। 
पत्रावलियों को नष्ट करने से पूर्व की कार्यवाही (रिव्यू) :- 
4... जिन -पत्रावलियों को. अभिलिखित कर दिया गया है और उनके रखे जाने की अवधि 
निर्धारित कर दी गई है उन्हें निर्धारित अवधि के पश्चात नष्ट करने से पूर्व एक बार उनका रिव्यू 
करे लिया जाय। रिव्यू में जिन पत्रावलियों की कार्यालय »विभाग के लिये भविष्य में आवश्यकता 
.. समझी जाय उन्हें फिर से अभिजलिखित करके भविष्य के लिये रख दिया जाय। शेष पत्रावलियों को 
. एक .वीडिंग. रजिस्टर में उनकी संख्या व विषय 'नोट करके और सक्षम अधिकारी का अनुमोदन 


' प्राप्त करके न्षष्ट कर दिया जाय। 
मु गोपनीय प्रकति के अभिलेखों को जलाकर एवं. शेष को' फाडकर नष्ट किया जाय। स्थायी 


प्रकृति. के. अभिलेखों को .अलग से. लॉक एण्ड की में रखा जाय... ... 

' सामान्य पत्र व्यवहार विधानसभा. प्रश्न अडिट स्थापना / अधिष्ठान' ,लेखा;आय-व्यग्रकं सम्बन्धी ऐसे 
विषय है जो सामान्यता सभी कार्यालयों में व्यवह्ृत होते है। उनको चिन्हित करके उनसे सम्बन्धित 
अभिलेखों को रखने के बारे में एक विस्तृत सूची तैयार की गई जो आपके प्रयोगार्थ संलगन' करके 
भेजी जा रही हैं (अनुसूची-१) 

: इसके अलावा बहुत से ऐसे विषय है जो विभाग विशेष में ही व्यवहृत होते है | उनके 
निर्दान आंदि के बारे में सम्बन्धित विभाग के मैनुअल्स में व्यवस्था रहती है अतः उनका अभिलेख 
मैनुअल में उल्लिखित व्यवस्था के अंतर्गत क्रिया जाय। जिस विभागों के मैनुअल्स उपलब्ध है उनकी 
सूची संलग्न अनुसूची -2. में उल्लिखित है। इसके अलावा जिन विभागों के मैनुअल नहीं है वे उन 
पत्रावलियों की विभाग / कार्यालय में उपयोगिता . को' देखते हुए निम्न पांच श्रेणियों में वर्गीकृत 


करके .उन्‍्हें भविष्य के लिये रखने की कार्यवाही कर 'सकते है :--.' 


4- . अल्प समय के लिये उपयोगी एक वर्ष 

2-... वांछनीय ... तीन वर्ष 

3-.. आवश्यक . ग : सात वर्ष 

की... महत्वपूर्ण , .... पचह वर्ष 
है आओ ''हमेशा के लिये 


5... स्थायी रूप से ५ 
अभिलेखों की उपयोगिता ,उनयो उ बिद्र रख--रखाव से कार्य करने में सुगमता तो होती ह्ी 


है इसके अलावा इनकी आवश्यकता समय-समय पर आडिट आपत्तियों के निरन्तारण जनता एव 


जगप्रतिनिधियों में प्रश्नों का उत्तार देने विधिक मामलों में 'कार्यवाही करके चथा पूर्ण दृष्ट्यत्त की लिये 
पड़ती रहती है। एमकी महत्ता इसी बात से लगायी जा राकती हैं याद आपकी सेवा पुरितिका कहीं 


खो जाय अथवा आपर्ण ही तो पेशन प्राप्त करने कितनी कठिनाई होगी । पर 
अभिलेखों को व्यवरिथित ढंग से रखने और अनावश्यक अनिलेखों को समय रामय 


नप्ट करते रहने से कार्यालरों में रवस्छता का वातावरण बचा रहता है। जित्तका अप्रत्यक्ष कु 


पर | 
। अतः इस वात को हमेशा ध्यान में रखा जाय कि 


से खारथ्य पर अनमाल प्रभाव पद्धता है | 


07 - 
अनावश्यक अभिलेखों को नष्ट कर दिया जाय ताकि आवश्यक अभिलेखों के लिये स्थान उपलब्ध 
होता रहे। ह 


भववीय, 
ह्‌0 
(डा0आर0एसए0टीलिया) 
मुख्य सचिव | 

संलग्न : 

4. अभिलेखों को रखने की अवधि का विवरण पृष्ट संख्या -१ 

2. विभागों एवं उनसे सम्बन्धित मैनुअल्स की सूची 

संख्या 244 तददिनांक 

प्रतिलिपि-- सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ प्रेषित । 
आज्ञा से 
(सुवर्द्धन) 


अपर सचिव। 
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संख्या--994 /»४2(3)5 / 2005 


प्रेषक, 
एम. रामचन्द्रन, 
मुख्य सचिव, 
ह उत्तराचल शासन । 
सेवा में, 
ह 4-. समस्त विभागाध्यक्ष, 
उत्तरांचल | 
2--... मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, 
उत्तरांचल | ह 
सामान्य प्रशासन विभाग- ... देहरादून दिनांक 04 जनवरी,2006 
का सरकारी कार्यालय में मध्याहून भोजन का समय निर्धारण। 
महोदय, ' 


। मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने ओदश 
संख्या-- 2१02 / तीन--90 ..55/ /4958-सा0 प्र0 अनु0 दिनांक 25 जुलाई 4990 . (जिसंकी प्रति 
संदर्भ हेतु संलग्न है) द्वारा सरकारी कार्यालयों में मध्याहन भोजन के समय निर्धारण एवं प्रकिया के 
बारे में विस्तृत आदेश जारी किये गये थे। हा 
.. . शासन के संज्ञान में यह लाया 7या है कि इन आदेशों के अनुरूप क़ार्यालयों में 
, मध्याहन भोजन के समय एवं इसके उपभोग के बारे में निर्धारित व्यवस्था 'का' अनुपालन नहीं किया 
जा रहा है जिससे आम जनता को कार्यालयों में आने पर असुविधा का जानना करना पंड़ रहा है । 
इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कार्योलयों में मध्याहन भोजनावकाश 
हेतु प्रकिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जासेगी। ं कल, | 
ह भध्याहन भोजन का समय 4.00 बजे अपरान्ह से 230 बजे अपरान्हं के मध्य केवल 


आधे घन्टें का होगा इस अवधि में ही प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी मध्याहेन भोजन के लिए जायेगें। 


सचिवालय में अनुसचिव ,अनुभाग. अधिकारी एवं अन्य समस्त कार्योलय््ों में वरिष्ठ . 
प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी /कार्यलिय अधीक्षक और जहां इस नाम से अधिकारी 
न हो वहाँ पर उनसे वरिष्द अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के आधे घने के 
मध्याहन भोजन का समय इस प्रकार निर्धारित करेगें कि एक बार में लगभग पर तिहाई. ही . 
कर्मचारी मध्याहन भोजन पर जाये। जंहां पर एकल अधिकारी एवं एकल कर्मचारी-ही हो वहां पर वै 
आपसे में मध्याहन्ह भोजन का समय इस अकार 


तय करेंगे कि उनमें से 44258 रा में अवश्य 
उपस्थित रहें । मध्याहन भोजन की विभिन्‍न अवधियों में जाने वाले कर्मचारियों की सूच विभाग में . 


' ठांकी जाय | | 
समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष अपने विभागों एवं कार्यालयों में 
: उपरोक्तानुसार - कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी होगें। हे सी 
ह ' ह 4 ६ बर्व 
ह0 
(एम0रामचन्द्रत) ह 


मुख्यसचिव _ 
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संख्या--994 /2(2२((3)9 / 2005 तद॒दिनांक 


प्रतिलिपि .निम्नाकित- को सूचनाश्र एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 

4 मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तरांचल सेक्टर-4सी-40, डिफैन्स कोलोनी देहरादून को 
उनके पत्र संख्या 60 / मु0सू0आ0 ,/ 2005 दिनांक 3.42.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ । 
2 समस्त प्रमुख सचिव ,“सचिव, उत्तरांचल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे 

अपने नियंत्रणाधीन विभागों में मध्याहन भोजन के समय को उपरोक्‍तानुसार निर्धारित करने हेतु 
अपने स्तर से भी निद्रेश निर्गत करना, सुनिश्चित करें। 

५ 3- सचिव विधान सभा उत्तरांचल । 
4- रजिस्टार उच्च न्यायालय नैनीताल को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही के.लिए प्रेषित 


जिसे मा० उच्च न्यायालय आवश्यक समझे | 


5- महालेखाकार उत्तशंचल ओबराय विल्ड़िग माजरा देहरादून। 
6- सचिवालय के समस्त अनुभाग:। 
7- गार्ड फाईल। 
| आज्ञा से 
ह0 
(राजीव गुप्ता) 


प्रमुख सचिव 
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कम संख्या-89 पंजीकत 

संख्या--यू0ए0 ,“ डी0एन0--30 ,/ 03 थ 

न (लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपमेन्ट) 

रांचल लोक सेवा आयाग चालक सेवा विनियमावली,2004 
भसाग-एक--सामान्य 


4. (3) यह विनियमावली उत्तरांचल लोक सेवा आयोग चालक सेवा विनियमावली, 

2004 कहलाएगी। * 

(2) यह तुरन्त प्रवुत्त होगी। 

2. उत्तरांचल लोक सेवा आयोग चालक सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह “ग” के पद 
समाविष्ट है। 
3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो,इस विनियमावली में- 

(क) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य सचिव,उत्तरांचल,लोक सेवा आयोग से है, 

(ख)'मारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति है, जो संविधान के भाग-दों के अधीन 

भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाय, 

(ग) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है 

(घ)'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तरांचल के शज्यपाल से है, 

(ड़) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है, 

(व) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग से किसी पद पर इस विनियमावली के 
प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त विनियमावली या विनियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त 
व्यक्ति से है, 

(छ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तरांचल,लोक सेवा आयोग, चालक सेवा से है, 

(ज) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो 
तदर्थ नियुक्ति न हो और विनियमों के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी हो और यदि 
कोई विनियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय 
विहित प्रकिया के अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी हो, 

(झ) 'सचिव' का तात्पर्य सचिव, उत्तरांचल,लोक सेवा आयोग से है, 


(ञ) "भर्ती का वर्ष का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारमा होने वाली * 


बारह मास की अवधि से है। सा 
भाग दो-संवर्ग 


4.(3) सेवा की सदस्य संख्या उतंनी होगी जितनी सरकार ह्वारां समय-समय पर अवधांरित 


की जाय।.... 
(2) जब तक कि उप विनियम[()के अधीन पारित 


जाय,सेवा की सदस्य संख्या निम्न प्रकार होगी +- . 
पदकानाम ४.४ ' पदों की संख्या .. 

' चालक 07 

; परन्तु रह 

... . _»« (क) नियुक्ति प्राधिकारी 

राज्यपोल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित 

होगा, या सिम बम 

(ख) राज्यपाल समय-सम्रय पर ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन 
'कर सकते हैं, जिन्हें वे उचित समझें | 


आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया . 


किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकेंगे या 
गित रख सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं... 


ड्ढढ 
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भाग तीन -भर्ती 


5. सेवा भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। 

6. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 
आरक्षण,समय-समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित 
जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण)अधिनियम,4994 
(अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश,200। और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों 
के अनुसार होगा। 

भाग चार-अहताएं 


7. सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी -- 
(क) भारत का नागरिक हो, या 
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई निवास्र के अशिप्राय से पहली जनवरी,/962 
के पूर्व भारत आया हो, या 
(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 
पाकिस्तान,बर्मा,श्रीलंका या किसी पूर्वी अफीका देश केनिया,युगांडा,यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ 
तंजानिया(पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो- 

परन्तु उपर्युकत श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना 
चाहिए,जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, 

परन्तु यह और कि श्रेणीख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि 
वह पुलिस उपमहानिरीक्षक,अभिसूचना शाखा,उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर 


लें: 
परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता 
का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे 
अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह 
भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। । 
टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी कों जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र 
आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो, न देने से इन्कार किया गया हो, किसी 
परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस 'शर्त पर अनन्तिम रूप 
से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया 
जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय। ह 3 
8. सेवा में ज्वर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष जिसवूर्ष 
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रिक्तियाँ अधिसूचित की जाय, पहली जुलाई को 2 वर्ष की आयु 
प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु-प्राप्त न की ही : को 
| परन्तु अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य अ्रेषियोँ के 
अभ्यर्थियों की दशा में जो सरकार द्वारा सगय-रामग पर अधिसूलित की जाय॑ं,उच्चतर आयु 
सीगा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। ह ५ 
सेवा में चालकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अन्यर्थी- सिंवि ४७4० हब सदी न 
(क) ने कक्षा 8 की परीक्षाउत्तीर्ण कर ली हो और देवनागरी लिपि में. हिन्दी... 
। पढने और लिखने की योग्यता रखता हो, हे 
३) नियम-45 के अधीन रिक्तियों की अधिसूचना के दिनांक के चीन वर्ष पूर्व की अन्यून अवधि री 
धिमान्य ड्राइविंग लाइसेन्सरखता हो, 
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: (ग) मोटरयान अध्िनियम,988 की धारा 448 के अधीन बनाये गये सड़क विनियम,4989 के नियमों 

का ज्ञान रखता हो। 

0. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा-- 

(एक) जिसने हाईस्कूल परीक्षाउत्तीर्ण कर ली हो, 

(दो)जिसने प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 

(तीन) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, 

(चार)जिसें मोटर यांत्रिकी का ज्ञान हो। 

॥4. सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए 'कवह सरकारी सेवा 

में 25008 लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान 

कर लेगा | 

टिप्पणी +- संघ सरकार याकिसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के 

स्वाभित्वाधीन या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक उद्यमता 

के किसी उपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। 

32. सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा,जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ 
जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी 
पहले से एक पत्नी जीवित हो : 

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है,यदि 

उसका यह समाधान हो जायें कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। 
43. किसी व्यक्ति को सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा,जब तक कि मानसिक 
और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न 
हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का वक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो,किसी 
अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की 
जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड-दो,माग-3 के अध्याय-3 में दिये गये मूल 
नियम(फण्डामेण्टल रूल )40 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार सर्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत 
करें| ४ ' 

भाग पांच--भर्ती की प्रकिया 


4. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनिद्रम-86 के 
अधीन अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों क॑ लिए आरक्षित की जाने वाली 
रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी,तद्समय प्रवृत्त सरकार के नियमों और 
आदेशों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को कल की सूचना देगा, और वह प्रमुख 
समाचार-पत्रों में रिक्तियां विज्ञापित भी कर सकता .है। कं द ला लक कक 
45. () सीधी भर्ती के प्रयोजन के' लिए एक चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित 
सदस्य होंगे :- हक ४ | 


अध्यक्ष | 


(एक) नियुक्ति प्राधिकारी... ्रः रे । अप कि 2४ 
(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियाँ या अनुर जातियों का. 
3 जनजातियों का ने ' 


एक अधिकारी,यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित कक 
हो, यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो. 
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से मिन्‍न 
् सदस्य | 


कोई अधिकारी- े क्त 
(वीन) सम्भागीय परिवहन अधिकारी,देहरादून या उसका नाम निर्दिष्ट. 20220 


सहायक. सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो 
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(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारासीधे या सेवायोजन कार्यालय द्वार प्राप्त आवेदन-पत्रों 
की संवीक्षा की जायेगी,जो ऐसे व्यक्तियों को साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के लिए बलों 
इन विनियमों के आधीन आई प्रतीत हो। े 

(3) साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के पश्चात्‌ चयन समिति अभ्यर्थियां की उनकी 
प्रविणता कम में जैसा कि साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के 
योग से प्रगट हो,एक सूची तैयार करेगा। यदि दा या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें 
तो आयु मेंज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामां की संख्या रिकक्‍तयों की 
संख्या से अधिक(किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) चयन समिति उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को 
अग्रसारित करेगी | 


भाग छः-नियुक्ति,परिदीक्षा.स्थायीकरण और ज्येष्ठता 
6.() नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी कम में लेकर जिसमें वह,विनियम-45 के अधीन 
तैयार की गयी सूची में आये हों,नियुक्तियों करेगा। 

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जांय तो 
एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा,जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख,चयन में * 
अवधारित ज्येष्ठता कम में किया जायेगा। 

7. (५) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रतयेक व्यक्ति दो वर्ष की 
अवधि के लिए परिवीक्षाघीन रहेगा। 

(2) नियुवित प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगेअलग-अलग मामलों में 
परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक भी निदेष्ट किया जायेगा,जब तक अवधि 
बढ़ाई जाय : 
परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक और 
किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी । 

(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या 
उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों को 
पर्याप्त उकिया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा 


सकती हैं। 
(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसकी सेवाएं उप विनियम(3) के अधीन समाप्त की 

जांय,किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। नि न 
गर-आवश्नि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा-अवधि के 


48.(0) किसी परिवीक्षाधीने व्यक्ति को परिवीक्षा-- 
अनत में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायंगा, यदि- । 
(एक) उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाया जाय, ' हे रा 
. (दो) उसकी सत्यनिष्ठाप्रमाणितं कर दी जाये, और र | गे कि त जी 
(तीन) नियुक्ति प्राविफारी का यह रामाधान हो जाय कि वह रथायी किये जाने के लिए | 


अन्यथा उपयुक्त है! ॥ मियक्त व्यक्षियों की ज्येष्ठता 
39. जालक को पद पर मौलिक रूप मोलिक रूप से नियुक्त व्यॉक्तिवों का ज्यखता 


- समय-समय पर यथासंशोधित झत्तरंधल सरवागरी सेवकास्येष्ठता निर्धारण) नियभावल्ी,2002 के 
अनुसार अवधारित की जायगी। 
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भाग सात-वेतन इत्यादि 


20.(3) सेवा में चाहे मौलिक,स्थानापनन या अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय 
वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। 
3050--75-3950--80-4590 
24.(7) मूल नियमों(फण्डामेंटल रूलस में किसी प्रतिकल उपबन्ध के होते हुए भी. 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से सीयी सरकारी सेवा में न जो,समयमान में उसकी प्रथम 
वेतनवृद्दि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली -हो और द्वितीय 
वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी तब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो 
और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो : 
परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ाई जाय तो 
इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति 
प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें | 
(2) ऐ व्यक्ति को जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा 
हो,परिवीक्षा अवधि में वेतन,रुसगल मूल नियमों (फण्डामेंटल रूल्स) द्वारा विनियमित होगाः 
परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ाई जाये तो 
इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के बिना नहीं की जायेगी,जब तक कि नियुक्ति 
प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें। 
(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में या परिवीक्षा-अवधि में 
वेतनराज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों ' पर सामान्यतया लागू सुसंगत 
नियमों द्वारा विनियमित होगा। | 


भाग आठ-अन्य उपबन्ध 


22. इन विनियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर,चाहे 
लिखित हों या मौखिक, विच्चार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की और से अपनी भभ्यर्थता के 
लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनह. 
कर देगा। । नर. | 

23. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली या विशेष 

आवेशों के अन्तर्गत न-आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यालयों के... 
सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और. 
आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगें। .. «5 5 8 का प्र ह 20 


यदि राज्य सरकार का यह रामाधान हो जायये कि सेवा में नियुक्त शक्तियों । 

नी सेवा की शर्तों को विगियमित करन वाले किसी विनियम के प्रवर्तन से 
: किसी विशिष्ट मालें में अनुयित कठिनाई होती है, ती वह उस्त गावल # ला। 
विनियगों में कियी बात के होते हुए भी, आदेश द्वार उस ियम की... 
अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह 
मामलें में न्‍्याससंगत और साम्यपूर्ण रीति रो कार्यवाही करने के लिए आधवष्यक 
समझे, अभिमुक। या शिथिल कर सकती ह#। 


24, 
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कम संख्या--9 गज कल 
संख्या-यू0ए0 ,/ डी0एन0-30 / 03 हु 
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपमेन्ट) 
समूह “घ” कर्मचारी सेवा नियमावली,2004 
भाग-एक 
सामान्य 

4... संक्षिप्त नाम और प्रारमभ-(3) यह नियमावली समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली,2004 
की जायेगी। 

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

2... सेवा नियमावली का लागू होना-(॥) इस नियमावली जैसा कि नियम 4 के खण्ड(ज) में 
हक परिभाषित सभी अधीनस्थ कार्यालयों में नियम 6 में निर्दिष्ट'घ" के सभी पदों पर लागू 
होगी । 

(2) कोई विशेष पद गेर-तकभीकी पद है या नहीं,.ऐसा मामला सरकार के कार्मिक विभाग को 

निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा। 

3... इस नियगावली का अभिभावी प्रभाव-इस नियमावली और किसी विभाग में उपर्युक्त किसी 
पद से सम्बन्धित किसी विनिर्दिष्ट नियम या नियमों के बीच कोई असंगति होने की दशा मे 


(एक) इस नियमावली में दिये गये उपलबन्ध असंगति की सीमा तक अभिभावी होंगे यदि 

विशिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों, 

(दो) विशिष्ट नियमों में दिये गये उपलबन्ध अभिभावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ 

होने के पश्चात्‌ बनाये जायें। 
4... परिभाषायें-- जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में - 

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे विशिष्ट विभाग में किसी 

ऐसी श्रेणी या श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में, जिस पर यह नियमावली लागू होती 

हो,नियुवितत प्राधिकारी विनिर्विष्ट किया जाये, | 

(ख) “भारत का नागर्कि” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन 

भारत का नागरिक हो या समझा जायें, 

(ग) “संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है, हे 8 

(घ)अधिष्ठान" का तात्पर्य समूह “घ” के उस अधिष्ठान से है जिसके अन्तर्गत पद हो, 

(डी “सरकार” का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है, . । 

(वी "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है, 

(8) "उच्च न्यायालय” का तात्पर्य उच्चा न्यालय, नैनीताल से हि पे म आ 22 

(ज) ” अधीनस्थ कार्यतिय” का तात्पर्य सरकार के नियंत्रण मैं सभी कार्यालय से है; किन्तु 
इसके अनार्गत सचिवालय, राज्य विधान भण्डल, लोक आयुक्त, लॉक सा आयोग उच्च 
न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण गें अधीनस्थ न्याय[ल्रया, महाँधितकता:, . 
उत्तरांवल के कार्यालय और महाधिवकता को नियंत्रण मे अधिष्टान नई है; 
(छा) “ छटनी किया गया कर्मचारी " वा तात्पर्य उस व्यक्ति से है- न व 2 
(एक) जो राज्यपाल की नियम बचाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर रस्सी हा व 
या सथानापचन रूप में कूल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये जिसमें थे कम सर के कण 

मगास की सेयथा विरचचर सेवा क॑ रूप्गें होगी चाहिए, नियोजित था; दम 
(दो) जिसे आधिष्ठान में कभी या । 
किया गया हो या किया जा सकता है; और 


बजाजशा शोजा जे आम | 
ज॥ सवा से जनपुपा। 


उसका परिसमापन किये जाने क॑ कार 
उसका पारसमाप [99७ ४ै। 7 वाररि 


“० तीन *' 
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॥7 र्‌ हज र्‌ ५९ कि थ। «दर 
(पीन) का का गें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनी किया गया कर्मचारी होने का 
प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत केवल न्‍ 
५ ्क , फीन्‍्तु इ त केवल तदर्थ आधार 
कोई व्यक्ति नहीं है; बा ब 0220 
(ट) “भर्ती का वर्ष " का तात्पर्य किसी कलैण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 


बारह मारा की 


अवधि रो है। 


भाग दो 
संवर्ग 


5. रोवा की रादस्य रांख्या-किसी विशष्ट विभाग, कार्यालय में समूह "घ” के अधिष्ठान की 


सदस्य संख्या 


उतनी ऐ गी जितनी रारकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये; 
परन्तु नियुतित प्राधिकारी किशी पद या किसी वर्ग के पदों को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं 
गा राज्यपाल उरी जारणगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न 


होगा । 


भाग तीन 
भर्ती 


6.भर्ती का योत -- समूह “घ” के विभिन्‍न श्रेणियों के पदों पर भर्ती का स्रोत निम्नलिखित 


होगा: 


पनीवाल,गिश्ती टिंडेल, ठेशागैन अभिलेख उठाने वाला 
और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद 
(खा) चपरासी-जमादार 


पवार, 


(ग) दफतरी / जिल्द--साज / साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर 


(घ)फराश-जमादार 


व्वारां, 
(ड़) :॥१॥ नि 
पदोन्‍्नाव हारा, 
(वप्रधान गाली 
द्वाश, 


परन्तु यदि ऐसे 


छठी, प्रगेन्न॑ति वो 


मदर 
ाप्र 


लिये को 


द्वारा भरा जा राकता है। 


किसी विशिष्ठ पद पर जिसे पदोन्नति द्वारा भश 
ई पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उस पर कौ 


(क) चपराशी,रांदेशवाहक,चौकीदार,माली,फर्राशसफाईकार,सीधी भर्ती द्वारा, 


स्थायी चपरासी में से पदोन्नति 


अर्ह चपरारियों रान्देशवाहकों या 
"न्नति हारा, 


फर्रशों में .से पदोन 


' स्थायी फर्राशों में से पदोन्नति 


स्थायी सफाईकारों में से 


: स्थायी माली में से पदोन्नति . 


जाना अपैक्षित हे 
सीधी भर्ती 
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भाग चार 


अ्हता 


7.आरक्षण-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य-श्रेणियों के अभ्यर्थियों के 
लिये आरक्षण,भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा। 
टिप्पणी- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित 
पद पर कंवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जा 
सकती है। सामान्य अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। 
8. रष्ट्रीयता-समूह “घ” के पद भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी- 
(क) भारत का नागरिक हो, या 
(ख)तिव्यत्ती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली 
जनवरी,4962 के पूर्व भारत आया हो, या 
(ग) भारतीय उद्भव का,ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 
पाकिस्तान,बर्मा,औलंका या किसी पूर्व अफ़ीका देश-केन्या,उगाण्डा या यूनाइटेड 
रिपब्लिक आफ तन्‍जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रव्॒जन किया हो : 
परन्चु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके 
पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो : 
परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी ॥कवह 
पुलिस उप महानिरीक्षक,गुप्तचर शाखा.उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर 


ले: 
परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का 
प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे 
अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जबकि वह 
भारत की नागरिकता प्रापतत कर ले। | 
टिप्पणी-ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, 
किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से ही इन्कार किया गया हो, किसी 
परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम 
रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वात प्राप्त कर 
: लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये। । ' 
आयु-समूह'”घ" के पद पर सीधी भर्ती के लिये ओयर्थी की आयु भर्ती हा वर्ष की प्रथम 
जुलाई को 48 वर्ष की हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :. 
परुतु अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो 
सार हारा सनय- समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति 
गेतल्ततर आयु सीया उतने वर्ष अधिक होगी,जितनी विनिविष्ट है जाये। | 
40, शैक्षिक अर्टताएं- () धपरासी,सगदेशवाहक या साइक्लीस्टाइल ऑपरटर के पद पर 
$ कभ से का पांचवी का उत्तीर्ण होना चाहिय जो कम से कम 


मी] 


गती के ने अभ्यर्श 

- देवनागरी लिपि में छिग्दी लिख और पढ़ सकता हैं। दि 
(2) कोई व्यविति माली क॑ पद पर नियुक्त क॑ लिये पात्र नहीं होगा जब तक (| 
उसे गाली के कार्य का अपेक्षित छाम और रामुधित अनुभव न | सर 
' (9) कोई य्यविति दफतरी जिन्दराज के रूप में नियुक्ति को जिय पात्र नहीं ह 
! 


४ द् न निज वा न भर्य॑ का हक बम मर /ज 
के उरी जिल्दसाजी के काय का अपत ज्ञा 


' 


, जोबे तन 
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() कोई व्यवित्त साइकलोर्टाइल ऑपरेटर के रूप में या किसी अन्य पद पर 


जिराके लिगे तकनीकी ज्ञान अपेक्षित न हो,नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब 
उरो अपेक्षित तकनीकी ज्ञान-और विशिष्ट कार्य के सम्बन्ध में समुचित अनुभक्ष न शो क 


(5) समूह “ध” के प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि 


अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो,परन्तु यह शर्ते महिला अभ्यर्थियों तथा पर्वत्तीय क्षेत्र के 
पदों पर लागू न होंगी। 


6) अन्य बातों के समान होने पर,ऐसे अभ्यर्थी को अधिष्ठान में सीधी भर्ती के 


मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की नयूनतम अवधि तक 
की रोवा की हो। 
१4. भूतपूर्व रौनिकों और कतिपय अन्य श्रेणियों के लिये छूट-भूतपूर्व रैनिकॉबिकलांग 


छः 


'चंग़न समिति का 


रौनिकों.युद्द में मृत सैनिकों के आश्रितो,उत्तरांचल सरकार के सेवकों की सेवा में रहते 
हुये मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों और खिलाडियों के पक्ष में अधिकव्म आयु 

रीमा शैक्षिक अर्हता या और भर्ती का किन्हीं प्रकियात्मक अपेक्षाओं से छूट/यदि कोई हो, 
भर्ती के समय इस निमित्त प्रवृत सरकार के सामान्य नियम या आदेश क़े अनुसार 


'होगी। ' 
 चरिच्र-- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये औयर्थी को चरित्र ऐस होना चाहिए 


#कवह अधिष्ठान में सेवायोजन-के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुवितत 
प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा | कवह इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। 
टिप्पणी -- राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ 
सरकार या किसी शज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या 
निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। 
नैतिकता अधमता के किसी उपराध के लिये दोषसिद्द व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। 


वैवाहिक प्रास्ध्थिति -अधिष्ठान में नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पत्र. न होगा 


जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी 
जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो,परन्तु 
सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका 
समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं। 


शारीरिक स्वस्थता-किसी भी अभ्यर्थी को अधिष्ठान 'में तभी नियुक्त किया जायेगा जब 


मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक 
दोषों से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का -दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने 
की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये . 


जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेप्टल रूल ॥0 के अधीन 


बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्ड-बुक,खण्ड दो,भाग तीन के अध्याय तीन में दिये . 
गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे। ह ह 

: झागपाँच, .  . #.ा| 

- भर्ती की प्रकिया. +. ला 
गठन-सीधी भर्ती एक चयन समिति द्वारा की जायेगी,जिसमें 


नियुक्ति प्राधिकारी | ह हू 
। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हैं तो 
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई . 


मियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम--निर्विष्टि 
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एक अधिकारी। गाय वियुक्ति प्राधिकारी अनुरूचित जाति या अनुसूचित जनजाति : 

तो नियुक्षित प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अनुसूचित का हो, 

जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडे वर्ग का न हो।६ । ् उमा 

(3) यदि नियुवित्त प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का न हो तो नियुक्ति 

अन्य पिछडे वर्ग का एक अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा जो अन्य बिक 

अनुसूचिज जाति था अनुसूचित जनजाति का न हो : | 

परन्तु यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध 

ऐसा अधिकारी, नियुवित प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिला 02480 2 

किया जायेगा और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने 

में कं रहे तो ऐसा अधिकारी मण्डलायुक्‍त द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा। 

36. भर्ती प्रति पर्ष की जायेगी-इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये. चयन प्रतिवर्ष या 
जब फभी आवश्यक हो, किया जायेगा। 

37. मयन की प्रफ्िया-(3) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की 
संख्या और आयुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित 
की जाने थाली रिवित्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा,रिक्तियों की सूचना सेवायोजन 
कार्या लग को गेजी जायेगी। 9५533 प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से भी,जिन्होने सेवायोजन 
कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया हो,आवेदन-पत्र सीधे आमंत्रित कर सकता है। 
इस प्रयोजन के लिये नियुक्ति प्राधिकारी नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपकाने के 
अतिरिका किसी स्थोनीय वैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित क्रायेगा। ऐसे 
रागर्त आवेदग-पंत्र च्रथन समिति के समक्ष रखे जायेंगे। ; ह । 

(2) जब चयन समिति द्वारा सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्वित अभ्यर्थियों (जिनके. 
लिये रारकारी आदेशों के अधीन रिक्तियां आरक्षित करना अपेक्षित हो ) दोनों के नाम प्राप्त 
हो जाये तब वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी और विभिन्‍न पदो के लिये. अभ्यर्थियों का 


चयन करेगी। बे 
(3) चयन समिति चयन करने में छंटनी किये गये कर्मचारियों को महत्व (वेटेज) 
देने के लिए निम्नलिखित रीति से अंक देगी। . ' हा 
(एक) प्रथम वर्ष की पूरी सेवा के लिये - .. . .... 5 अंक 
(दी ) प्रत्येक आगामी एक पूरे वर्ष की रोवा के लिये+ . 5 अंक : - 
परन्तु छंटनी किये गये किशी कर्मचारी को इस उपनिश्रम के अधीन दिया जाने 
वाला अधिकतम अंक 45 अंक से अधिक नहीं होगा। है हब 
(4) चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की रांख्या ऐसी रिक्तियों की जिनके लिये 
चयन किया गया है, संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं होगा। 
चयन सूची में नाम साक्षात्कार में दिये गये अंकों के अनुसार रखे जायेंगे। आकर 
॥8, शागान्य रूनी-जव चयन किये गये रामान्य और आरक्षित दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के 
गा ग्राप्स हो जाये तब निशुक्तित प्राधिकारी उन्हें एक सामान्य सूची में कगबद्ध करपा। 
प्रशम नाग सागान्य अभ्यर्थियों की सूची से और उसके पश्चात्‌ आरक्षित का नाम होगा 
इसी प्रकार आगे भी। इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूची चयन के दिनांक री _ 


और 

एक ॥र्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। कर मम 
349. पदोन्नति की प्रक्रिया-(7) राभी पदो के सम्बन्ध में पदोन्‍नति का मानदण्डअयुपयुक्ा का 
अस्वीकार करते हुए,ज्येष्ठता होगी। कि हि 0 कट कर हि कि 
(2) पदोन्नति एक ही अधिष्ठान में, पात्न अभ्यर्थियों में से विभागीय चयन करके क। 
जागेगी। विभागीय चयन समिति का गठन जिसाः 
आवदेशानुसार किया जायेगा। 


्जज 


९५ 
»] डे 


तीन सदस्य होंगे, विभागाध्यक्ष के ४. 
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मांग छः 
नियुक्ति,परिवीक्षा,स्थायीकरण और ज्येष्ठता 


20. |नैशुक्ति--) गौलिक रिक्तियां होने पर,नियुक्ति प्राधिकारी,यथारिथति नियम 20 या 24 
के अधीन तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची में नियुक्तियां उसी कम में करेगा जिसमें 
उनके नाम सूची में आये हों। ' 

(2) गियुवित प्राधिकारी स्थानापन्‍न और अस्थायी रिक्तियों में भी उक्त ऊँ 
उपनियम(१) में रीति से नियुक्ति करेंगे। * १0088 हो 

27. परिवीक्षा-(॥) अधिष्ठान में, किसी पद पर,स्थायी रिक्त में नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक 
व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगाः ह 

| परन्तु अधिष्ठान के किसी पद पर स्थानापनन या अस्थायी रूप से की गयी 
निरन्तर सेवा को उस पद के लिए परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने में गिने जाने के 
लिये की जा सकती है : बा ' 
परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारंणों से जो अभिलिखित 
किये जायेंगे,आलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा 
दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाग्रेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जायेगी :.... - 
परन्तु यह और कि परिवीक्षा-अवधि एक' वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाबी 


जायेगी। | 

' (2) यवि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी .परिवीक्षा-अवधि के दौरान किद्नी 

भी समय .या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को -ंह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन 

व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में 

अन्यथा विफल रहा है तो उस. पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, .प्रत्यावर्तित 

किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार, न हो तो उसकी 

सेवायें समाप्त की जा सकती हैं जिससे इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रतिकंर का 
हकदार नहीं होगा। ..... । ् ब 

72. स्थायीकरण-किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को,यथास्थिति,परिवरीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी . 
परिवीक्षा-अयघ्नि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और 
आचरण सम्तोषजनक पाया जाये,नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थायी किये जाने के योग्य समझे और 


उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये। । गिल आर 

23.ज्येष्ता--(॥) एतद्पश्वात्‌' यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पद पर व्यकियों 
की ज्येष्ठधा मौलिक वियुनित के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति का एक 4202 साथ 
नियुक्त किये जाये गो उस कम में जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, 


की जायेगी : | ८ ह शा ् | हि 
की जायेगी क्‍ . परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश से क्रिसी व्यक्रति की 42820! रूप से | 
नियुविद्य का कोर्ड. विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक , को क्‍ 
मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, और अन्य मांगों में 'उत्तका तात्पर्य, . 
आदेश जारी किये जाने के दिनोक से होगा। 0 20778 
(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्ति किये गये 
व्यक्ति की पररपर ज्येप्ठता वह होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो ०] न 
परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपने ज्येष्ठता खो रा है 
यदि फिसी रिक्त पद का प्रस्तावित किये जाने पर वह युक्तियुक्त की के 28 /# 
ग्रहण करने में विफल रहे। युक्तियुक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय 


अन्तिम होगा। 


294. 


(3)पदोन्‍्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वह ही 
हा ५ 5 ताव 
[गी जा उरा रापर्ग में रही हो जिससे उसकी पदोन्नति की गयी। हे 


भाग सात 
बेतन इत्यादि 


शत, वेततसान--() अधिष्ठान में विभिन्‍न श्रेणियों के पदों परचाहे मौलिक या 
स्थावापतन रुप में हो था अस्थायी आधार पर,नियुक्‍त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा 
हीगा,जशा रासकार द्वारा समय-रामय पर अवधारित किया जाये। 
(2) इस नियमायल्ी के प्रारभ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये है :- 
पृद का भाग 
गैतनगाच (रू0) ह 
(की). मपरासी,संदेशवाहक,चौकीदार,माली,फर्शश,सफाईकार, 
2650 -65--2600--00--3200 
पनीवाल,गिश्ती,टिडेल,ठेलामैन,अभिलेख उठाने वाला 
भीर प्रत्येक अन्य गेर तकनीकी पद। 


(५). गंपरासी-जगादार | मु 
(गभ).. दाएरी / जिल्‍्व-साज /साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर 
260--60--380-05-3540 

घ)।. फर्रश-णमाधार 

छ)... राफाईकार-जगादार 

थे). प्रधान गाजी | कं 
्, परिवीक्षा-अवधि में वेतन-,(॥) फण्डामेन्टल खल्स में किसी प्रतिकूल 
उपलब्ध क॑ होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को,यदिं वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में 
ने हो, समयगाम में उसको प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की 
सन्तोषप्रद रोवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि तभी दी ज़ोयगी जब, स्सें स्थायी 


फर दिया गया हो : 

परन्तु यदि सनतोषप्रद रौवा प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि 

बढ़ाई जाये तो इस प्रकारण बढ़ाएं गयी अवधि की ३३४ वेतनवृद्दि के लिये नहीं की 
जायेगी जब तक कि गियुगित प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न की | कक 

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पछले से रारकार के : कोई' पद धारण कर रहा 

गे,परिवीक्षा-अवधि मे बेतन रुसंगत्त फण्झामेम्टल रूल्स द्वारा विनियमित हांगा : 


शग्योप प्रदाग ग॒ कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाये वो. 


ऑल 3७ 


5 


पर््तु यदि * ता लिये आह जायेगी जब तक कि 
इश प्रकार बढ़गी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब त 
नेयवित प्रातिकारी अन्यथा निर्देश दे। रेत वेतन श॒ज्य ै 
नियुवित प्राधिकार हे कारण परिवोक्षा-अवधि में वेतन शांज्य, 


(3) ऐरो सदि सम्तोष प्रदान न कर सकते के का 


के कार्यफलाप के सम्बगंध में सेवारत रारकारी रोवकों पर सामान्यता लागू पुप्तनतत त्ियमों ' 


पारा विनियगित्त होगा। 


# % कह कक 


220. 


श्री, 


22 


भाग आठ 
ु अन्य उपबन्ध 


पक्ष रागर्णन -पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों डे अधीन अपेक्षित 
सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक,विचार नहीं विद्या जायेगा। किसी 
ज्भ्यर्थी को ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्य् रूप से 
राभर्शन प्राष्प करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये क्नर्ह कर देगा। 
अन्य विषयों का विनियमन-ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से 
हरा नियमावली या विशेष आवेशां के अन्तर्गत न आते हों,विभिनन 
विभागों / कार्यलियों में पदों पर नियुक्त व्यक्ति राज्य कल कार्यकलाप के 
साबन्य में रोपाशत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों ,”विनियमों 
और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे। ' 
शेचा की शर्तों में शिथिलता- जहां राज्य सरकार का. यह समाधान हो जाये 
कि जअधिष्ठान में नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा में शर्तों को विनियमित करने 
भाजे किसी नियग के प्रवर्तन से किसी विशिष्ठ मामले में अनुचित कठिनाई 
ऐती है, वहां वह,उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी 
आदेश द्वार उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहा हुए, जिन्हें वह 
मागलों में भ्याथशंगत और साम्यपूर्णरीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक 
शमशे, उसे नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल 
कर सकती है। - ः 

भाज्ञा से, 


नृष सिंह नपलच्याल, 
प्रमुख संचिव, 


सं0. 4709--- 


लीड ह' 
सरकारी गजट उत्तर प्रदेश 


उत्तर प्रदेश सरकार द्वाया प्रकाशित 


इलाहाबाद शनिवार , फरवरी ,498॥ ई0 (माघ 48,4902 शक संवत) 


| ह भाग +-क 
नियम,वार्य-विधियां ,आज्ञाये, विज्ञप्तियां ,जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ,विभिन्‍न विभागों 
के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद ने जारी किया | 
राजरत विभाग . (ख)"परिषद” का तात्पर्य राजस्व परिषद उत्त्तर प्रदेश से है 
30 अक्तूबर, 4980 ई0 (ग)" भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो 


न्‍4 ०90-445«-वी-4-02-रांविधान के 'संविधान के भाग दो के अधीन. भारत का नागरिक हो या समझा 


अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शविति का प्रयोग जाय। ; 
करके और शा विभय पर रामस्त विद्यमान नियमों और (ध) “आयुक्‍त" का तात्पर्य किसी प्रभाग के आयुक्त से है। 


आदेशों का अतिकगण करके राण्यपाल,उत्तर पदेश 


(ड.) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है, 


जिला कार्यालय (करतेक्टरी) लिपिक वर्ग सेवा में भर्ती (च) "जिला अधिकारी” का तात्पर्य किसी जिले के जिला 
और उसम नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों कों अधिकारी से है, ह 
विनियमित करने के लिए निम्नलिखित गियमायली बनाते (छ) “सरकार” का तात्पर्य ,उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है, ' 


उत्तर प्रदेश कार्यलिय (कलक्टर) 
सेवा नियमावली, ॥980: 


4- राक्षिप्त नाम और प्रास्भ--(१) यह नियमावली ,उत्तर 
प्रदेश जिल्ला फार्याशाय (कलक्टरी) लिपिक वर्ग सेवा 
नियमावली 4980 कही जायेगी । 

(2) यह तुर् प्रवृत्त होगी। 

2- सेवा की प्रारिथति उत्तार प्रदेश जिला 


(ज) "राज्यपाल " का तात्पर्य ,उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है, 
लिपिक वर्ग (&)" सेवा का सदस्य” का तात्पर्य सैवा में किसी पद पर इस 
ह .. नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त 
भाग एक-सामान्य: ... नियमों या आदेशों के अधीन मोलिक रूप स नियुक्त व्यक्ति से 


है, 0 

(ट) "भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली 
जुलाई से प्राराभ होने वाली बारह मास की अवधि से है। 

! ()) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को भरे हुए छोड सकता 
(कलक्टरी) है या (राज्यपाल उसे अस्थिगत रख सकते है, जिससे कोई 


लिपिक वर्ग सैधां एक अशजपत्रित सेवा है जिसमें व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, 


रामूह"ग" के पद सम्गिलित हैं। जो 
, 2>परिभाषायें- उोब तक विषथ या संवर्ग में कोई (2) 
प्रतिकूल बात भ हो ,इस नियमावली में :- भस्थायी पदों 


सो 
राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या 
| का सृजन कर सकते है, जिन्हें वह उचित समझे। 


(क)" नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य कार्यालय ,अधीक्षक 
की दशा -में, प्रभाग के आयुक्त से ,और अन्य समस्त 
परद्दों फी दशा में ,्स्तका तात्पर्य जिले के ज़िला . 


अप्निकारी शे है, 


भाग दो--संदर्ग ह 
4-सेवा का संवर्ग -() सेवा की सदस्थ संख्या और 
उस में प्रत्येक जि में प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या 
'उतनी होगी जितनी 'शण्यगाल द्वारा रमय-संगय पर 


. अपधारित की जाय। । 
' 0) सेवा की सवस्य संख्या और उसमें प्रत्येक जिले मैं 


प्रत्येक श्रेणी के पदों को संख्या ,जब तक कि उपनियम 


-. () के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश दिये , 
! जाय, उतनी होगी जितनी इस. नियमावली, के परिशिष्ट . 
एक में दी गयी है। हक 

पर इक ० | हर 


भाग तीन-भर्ती 


8 - गती थे पोपत-रोता में विभिन्‍न श्रेणीके पदों पर 
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भर्ती निम्नलिखित म्रोतों से जिलावार की जायेगी :- 


श्रेणी -"क” 


सहायक विज जिफिक, अहलगद,नायंब नाजिर,ओणी दो) 
पुराकालब लि।पिरहाथक नैयक लिपिक सहायक राजस्व 
लिपिक,शंहायक राजस्व सहायकाओणी तीन) शस्त्र प्रपत्र 
पाल,आगील अहणजगद,राहायक अभिलेखपाण, व्यवस्थापक, 
निर्दावा. (वीहर)प्रतिजिपिक,राहायक रथामीयनिकाय 
सझिगिक, रयाह नतीरा, याद लिपिक, न्यायिक मोहर्रिर, 
राजस्व मोहरिर, वर अमीकराहायक अभिलेशपाल , (अनु 
कमणीकार), नगर जिपिक, टंकक, भगि आर्जन लिपिक, 
सहायक आवकारी लिपिक, रहाप लिपिक, शहायक 
अगिलेशपाल(राणरव), सहागवा अगिलेखपाल (न्यायिक), 
राप्रेपक, राह अभिलेखपाल(लेखपाल) राजनैतिक पेंशन 
लिपिक, स्थानीय निकाय लिपिक, शहायक आयुक्त का . 
जिविया, फौएा लिपिक,कनिष्ठ लिभिक,राहायक सत्र 
क्षिपिक,, मजूल जिपिकशहायक गोहरिर.. न्यायिक) 
गरभुवभरण.. लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, स्वतन्त्रता संग्राम 
सेनानी लिपिक,परिवाद लिपिक, राहायक सागान्य लिपिक, 
अल्यवधत जिपिक,अवैतनिक स्यागालय लिपिक, गीलाम 
जिविक, गोद लिपिक[म्रेणी दो), भूगि अभिनेख लिपिक, 
आमान्तरण.... लिपिक,सहायक.... अभिलेखपाल,वूरगुद्रक 
प्रचालक (दिलीप्रिष्शर आपरेटर] सहायक वासिल बाकी 
नधीस,अधिकतश शीमा. मिर्धरिण. (सीलिंग) लिपिक, 
शहायता गुर्य.. राजरव लेखाकार कृषि हक आयकर 
लिपिकरारकारी शज्य लिपिक,गहाज़नी लिपिक[मन 
बला, वित्त और राजस्व लिपिक , मेला लिपिकशहायक , 
वाद लिपिक, जिलेदार राज्य सम्पत्ति और 20-820 ४0 
के वेतनमान में कोई अन्य लिपिक “वर्गयि पद। 


विल्ल लिपिक, नेत्यक् लिपिक, त्यायिक अभिलेखंपाल.शरत्र 
लिपिक, आबकारी लिपिक, भायब भाणिर स्थानीय निकाय 
लिपिक, ओणी एक) स्पस्प सिपिकराहयक न्यायिक 
लिपिक,(ज्ैणी दो) राहावक ईच्विष्य शहायक(अेणी दो| भूमि 
अर्ज़न लिपिक, पेशकार, शागाग्य लिपिक (एंथप्ल), ज़्येष्ठ 
लिपिक,(स्वतंत्रता संग्राम सेमानी).राध 
, प्राल,परशना लिपिक, शष्ट्रीय धयत थो 
लिपिक, भूमि अभिलेख ऐेशकार, अगिलेशपाल, अधिष्ठान 
लिपिक,बाबलिपरिक, भाद जितिक(म्रेणीएक) प्रधान दरमुद्धक 
प्रधालन(टेलीप्रिन्टर आपरेटर) वासिल वाकी चवीस, था 
लिप्रिक,अधिकतगसीमाविर्धारण (सीलिंग) लिपिक, ज़मीदारी 
विनाश प्रव्निकर लिपिक, ज्येष्ठ लेखालिपिक, गंयूल लिपिक 
और 290-385 रू0 के वेतनमान में कोई अन्य 

वर्गीय पद | 5० 


यक अंग्रेजी अभिलेख 
जाना लिपिक, विपत्ति . 


सीधी भर्ती द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 
अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग [सीधी भर्ती) 
नियमावली १975 ई0के उपबन्धों के अनुसार समूह 
“घ” के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वाराः 

“परन्तु नियम-6 के उपबन्धों के अधीन रहेते 
हुए जहां इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व 
शासनादेश संख्या-बी-2876 एक बी0 -49 बी-59 
दिनांक ॥0 अगस्त, ॥904 ई0 के अनुसार वैतनिर्क 
शिक्षु भर्ती कर लिए गए हों वहां श्रेणी “क" के पदों 
पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती और पदोन्‍ति द्वार 
नियुक्तियों करने के पूर्व उन्तके मामलों पर यदि 
उपलब्ध हो ,विचार किया जायेगा। 


. श्रेणी -“ख” 


श्रेणी -क गें उल्लिखित पदों के स्थायी परदधारियों 


में से पदोन्‍नति द्वारा : 

परन्तु प्रधान दूरमुद्रक प्रधातक टटेलीप्रिन्टर 
आपरेटर) पद पर पदोन्‍नति के लिए अंग्रेजी टंकण 
में कम रो का 40 शब्ध प्रति मिनट की गति रखने 
"वाले अभ्यर्थी को अधिकमान दिया जायेगा | 
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हा शणी -नग 
श200- वह रह] थी | बंगान हु पृछताफ़ लिपिक : 


श्रेणी -ख- में उल्लिखित पदों के स्थायी पदधारियों 
से पदोन्नति द्वारा , 


| ॥ ;ल्‍ भेणी 07 8 ; 
जय शहागक जिसके अना्गप भाणिस न्यायिक राहयक , : श्रेणी "ख” और “ग" में उल्लिखित पदों के 


राजस्व राहायक, राजरव जगिलेख पाज़ ,अग्रेजी 
अगिलेखाल, मुस्य राजस्व लेखाकार और 280-460 
रू0 के वेतनमान का कोई अन्य लिपिक बर्गीय पद भी 
है] 
टिपणी--- (॥) शेणी ध के पदों पर पद्मरोग्नति के 
प्रयोजवार्थ एक संयुक्त भरोष्यता सूती तैगार की जायगी 
जिसें पूछताछ लिपिक और सराके पश्चात्‌ श्रेणी ख 
के पदधारण करने बाते व्यव्त्तियों को नाम जॉप्ठता कम 
में रखें जायेगें | 

९) जहाँ किशी ध्यवित्त को दोनों ही श्रेणी “ग” 
और “घ” के पदों वो जिए बंधन किया जाय वहां श्रेणी 
'घ का पद सवसे पहले र्येष्ठाता व्यक्ति को 'दिय़ा 
जायगा। । 


शेणी “६ 
कायलिय जधीक्षक (450 
“700 ४0 में बेनभान में) 


श्रेणी “ध” के पदों के 
सशथाग्ी परदधारियों में से 
परदोन्नति द्वारा। 


ओणी "४"' 
(एक) आशुलेखक- श्रेणी 
दो (250-425 रू0 को . 
वेतनमान में ) 


सीधी भर्ती, द्वारा 


250-425 २0 के वेतनमान 
के स्थायी आशु्ेखको में 
'शें प्रदोन्‍्नति के लिए 
उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध 
| हो तो पद भ्रीधी भर्ती 
द्वाश गश जा सकता है। 

0०... आरक्षण --आनुमूविष जातियों ,अनुसूधित जंग 
जातियों और अन्य शेणी को आश्यर्धियों के लिए आरक्षण 
भती के समय प्रवृत शशकार के आदेशों के अनुसार 


(दो) आशुलेखक -जेणी 
एक (300-500 रू0 मो 
वेतनमान में). 


किया जायगा।. . 

0५ मा आहतायें 

।-भणी "क के पदों शैसा ' कि अधीनस्थ 
कार्यलिय लिपिक वर्ग 


के लिए 
। 4975 में विहित है: 


(सीधी भर्ती ) नियमावली 


प्राप्त कर लें, 


स्थायी पदधारियों में से पदोन्नति द्वारा , 
भाग चार-अर्हतायें 

7- रष्ट्रिकता -सेवा में किसी-पद पर सीधी भर्ती के 
लिए यह आवश्यक है. कि अभ्यर्थी-- 
(कि) भारत का नागरिक हो या 
(ख) तिब्बती शरणार्थी 'हो जो भारत में स्थायी रूप से 
निवास करने के अभिप्राय से 4 जनवरी 962 के पूर्व 
भारत आया हो, या 
(ग). भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत 
में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 
पाकिस्तान .वर्मा,अऔलंका, केनिया,, उगाण्डा और 
यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका 
और जेंजीवार) किसी पूर्वी अफीका' देश 'सें प्रब्रंजन ' 
किया हो: परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख़) या (ग| के 'अभ्यर्थी 
को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य 
सरकार द्वार पात्रता का .प्रमाण पत्र जारी .किया गया 


होः ; ०8. 

' परन्तु यह और कि स्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी 
अपेक्षा की जायगी कि बह पुलिस उप-महानिरीक्षक, 
गुप्तंचर शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र 


. परन्तु यह भी कि यदि कोई अच्यर्थी है | 
श्रेणी (7) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एकवर्ष से ' 
अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा आर 
ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में 


. इस, शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की 


नागरिकता प्राप्त कर ले। हि 
टिप्पणी -- ऐसे अभ्यर्थी -को ज़िसके मामले में 
पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह 
जारी किया गया हो और. न देंगे से इनकार किया जा | 
सकता हैं और ,उसे छृस शर्त पर अंनन्तिम रूप से 
नियिकत भी किया जा सकता है कि आवश्यक: प्रमाण 
पत्रउसके द्वारा प्राप्त कर लिया जायगा या उसके पक्ष 
में जारी कर दिया जाय । है 

8- शैक्षिक अर्हताये- सेवा में विभिन्‍न पदों पर सीधी , . 
गर्ती लिए ..यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित ... 
अर्हताये रखता हो- 02४ 8 > 
टिपपणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वाग्य 
संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या 
नियन्त्रण म॑ किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम 
था निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर 
नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगे नैतिक अधमता के 


११ | टकक के पद की 
दशा में अभ्यर्थी की हिन्दी 
टंकण में कम सेकम ' 25 
शब्द प्रति मिनट की गति 
भी होनी आवश्यक है। 
परन्तु यह और कि 
दूरमुद्रक प्रचालक 
टटिलीप्रिन्टर आपरेटर) के 
पद के लिए अभ्यर्थी की 
अंग्रेजी टंकंण में कम से 
कम 40 शब्द प्रति मिनट 
की गति भी होनी 
अवश्यक है। 
(एक) माध्यमिक .शिक्षा 
प्ररिषद उत्तर प्रदेश की 
इन्टरमीडिएट परीक्षा या 
' शज्यपाल॒ द्वार उसके 
संमकक्ष गान्यताी प्राप्त 
. कोई परीक्षा, और 
(द) हिन्दी 'आशुलिपि" में 
कंम से कम 80 शब्द प्रति 
मिनट की गति और हिन्दी 
टंकण में कम से कम, 30 
। शब्द प्रति मिनट की गति। 
9-अधिमानी आईतायें >ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने (एक) 
प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा 
कीहोया, ॒ क 
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त 
किया हो अन्य बालों के समान होने पर सीधी भर्ती के 
मामले में अधिभान दिया जायगा। 
॥0-आयु-(आयु)-(॥) ओऔणी “क” के पदों पर सीधी 
भर्ती के लिए अभ्यर्थी 
लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली ,॥975 मैं विहित 
/ आयु सीमा के भीतर होनी चाहिए। है 
(2) आशुलेखक के पद पर सीधी भर्ती क लिए अभ्यर्थी 
की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की 
पहली जनवरी को यदि पद पहली जनवरी से 30 जून 
की अवधि में विज्ञापित किए जाय॑ और पहेली जुलाई 
को यदि पद पहली जुलाई से 34 दिसम्बर की अवधि 
में विपपित किए जाये, 24 वर्ष की हो जानी चाहिए 
और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो 
परन्तु अनुशूबितत जातियों अनुसूचित जन जातियों 
और ऐसी अन्य ओेणी के थी रार्कार थक समय समय 
पर गगिरृधित की जाय 


2- आशुलेखक (ओेणी 
एक था दो) 


विनिर्दिषट की जाय। 
[- चरित्र सेवा में कियी पद पर सीधी 


“ प्रस्तुत्त करें, 


की आयु अधीनस्थ कार्यालय 


अभ्यर्थियों की. -दशा' में 
उच्चतर आयु शीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी 


भर्ती के लिए 
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का अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं 
| 
32- वैवाहिक प्रास्थिति - सेवा म॑ किसी पद पर 
नियुक्ति के “लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा 
जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी 
महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसके ऐसे पुरूष से 
विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो 
' परन्तु राज्यपाल क्रिसी व्यक्ति को इस नियम के 
प्रवर्तन के छूट: दे' सकते है यदि उनका समाधान हो , 
का कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान 
। 
43-शारीरिक स्वस्थ्यता - किसी भी अभ्यर्थी को सेवा 
में किसी पद पर तब तक. नियुक्त नहीं किया जायेगा 
जबतक की मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका - 
स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष 
से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक 
पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो किसी 
अभ्यर्थी के नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से: अनुमोदित 
किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह ' 
फण्डामैन्टल रूल 40 के अधीन बनाये, गये और 
.फाइनेसियल हैण्ड बुक, खण्ड दो ,भाग तीन के अध्याय 
तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता' प्रमाण पत्र 


परन्तु प्रोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से 
स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी, 
' भाग -पांच भर्ती प्रकिया... ' 

(4- रिक्तियों का अवधारण.- नियुक्ति प्राधिंकारी:वर्ष 


के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या व नियम 


6 के अधीन अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति, एवं 


. अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित किये जायेगे, 


आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की रांख्या भी 
अवधारित करेगा और तंत्समय प्रतृतत नियमों और 
आदेशों के अनुसार उन्हें, यथास्थिति, सधिव,जिला चयन 
समिति या सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा। 

5- श्रेणी"क" के पद्दों पर सीधी भर्ती प्रकिया- नियम ' 
5 में श्रेणी “क" में उल्लिखित पदों पर सीधी मर्ती 
समय -'समय पर यथासंशोधित' अधीनस्थ कायलिय 


ई लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, ॥975 में निर्धारित 


प्रकिया के अनुसार की जायेगी। 

6-आशुलेखक के पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया-() 
आशुलेखक के पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक 
चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित 


होगे -. , 


में. [एक) जिले का. जिला. अधिकारी, कक 
पा जिला अधिकारी द्वारी, नाम . निदिष्द जिले. के द्वो 80 
अन्य अधिकारी ;जो डिप्टी कलक्टर सै निम्न पदके न... 
हो ० 7 मा क 27 0०280 570 0000 7020 


आरशी का परियव शा एॉवी वी | कि नह राश्कारी 
शेवां गें नियोजन के लिए री पवार रे उपयुक्त हो 
सके। गियुविष्त प्राधिकारी करा मम्क्‍् गें. अपना 
शमाधान फरेगा। 

(2) घन रामिति आवेदन पी वे त्मीक्षा करेंगी और 
पात्न आश्यार्थियों रो प्रतियोगिता परी और राक्षाप्कार में 
तपरिशत होने की अपेशा करेगी। 

थिणी-- प्रतियोगिता परीक्षा पा पारस विवरण और 
प्रकिया परिशिष्ट- 2 गे दी गयी है। 

8) चयन रामिति लिशिए परीक्षा में अध्यर्थियों द्वारा 
प्राप्त किये गये अंको को सारणीवद्ध करने के पश्चात 
नियम 6. की शनुसार आनुर[गित जातियों,अनुसूचित 
जनजातियों,अनुसू वित्त जनजातियों और अन्य श्रेणी के 
अधार्थियों का राग्यक परतिनिगिष्त सुनिश्चित करे की 
आवश्यकता को ध्यान में रखते ४ए रधीत्काए के लिए 
उतनी रांख्या गे आश्ियों को बुलागेगी जितनी 
विशित परीक्षा फे परिणाग के आधार पर इस राष्यंध में 
शगिति ध्वीरा. निर्धारित गाचक तय पहुँच शाको 
हों।शाक्षाप्कार को प्रव्गोक आध्यर्थी को दिये गये अंक 
लिखित परीक्षा में उसको द्वारा प्राण॑भंकों गें जोड़े 
जायेंगे। | 
(5) चयन रामिति अध्यभिशों की योग्यता कम में जैसा 
कि शिखित परीक्षा और शाक्षाप्कार में उनके द्वारा प्राप्त 
किये गये अंकों के कुल योग रो प्रकट हीएक सूची 
तैयार करैगी। यदि थी या अधिक अंभ्य 
 बराबर--वराबर अंक प्राक्षाकरें ती लिखित परीक्षा में 
अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप। करने वाले अभ्यर्थी को 
शूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों 
की रांश्या से अधिक ( किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक 


नहीं ) होगी। ह 
॥7- कायलिय अधीक्षक को पद से गिन्‍् प्रदों पर 
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-गियम 5 गें सल्लिखित 
श्रेणी "“ख“ग/धघ” और आशुलेखेक श्रेणी पक के पदों 
पर भर्ती नियम 46 (0) फे अधीन गठित शामिति के 
माध्यम रो,अनुपयुक्त को रवीकार करते हुए ज्येप्ठता के 
आधार पर की जायेगी। 
(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता- कम में 
एक शणीवार पात्रता शी तैयार करेगा और प़स सूची 
को सनकी भरिले पौधा गो और पगरी राष्यन्धित अन्य 
अगिलेख के साथ जो सवित रगओे जायें सेयन सगिति 
मे: समक्ष रखेगा 
(9) उयन समिति,उंपनिय्म (2) गे गिर्षिष्ट चरित्र 
पंजियों और अभिलेश के आधार पेर अभ्यर्थियों के 
गोमते पर विवार पोरेगी और यदि वह आवड सगझे 
तो बह अध्य्ियों का राक्षाप्फार भी कर सकती है। 
(५) चंधंग सभिति चयन किये गये अभ्यर्थियों के 
थार कोरंगी और उसे 


स्ष्ठता कग में एक शूपी ते 


' रखी जायेगी। 
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(एक) प्रभाग का आयुक्त 

| उस जिलेका जिसमें रिक्ति हुई है ,जिला मजिस्ट्रेट 
और 

(तीन) प्रभाग के आयुक्त द्वारा नाम निदिष्ट एक अन्य 
ज्येष्ठ अधिकारी ,जो अपर जिला मजिरक्षेट के निम्न 
पद कान हो 

(2) कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती के लिए, 
आयुक्त, उरा जिले के ... जिसमें रिक्ति' होने की 
सम्भावना हो , ओेणी “घ” के पांच ज्येष्ठतम सहायकों 
के नाम मंगायेगा। उनके नाम श्रेणी में उनके 
शथायीकरण के दिनांक के आधार पर ज्येष्ठताकम में 
रखे जायेगे और इस प्रकार तैयारी की गई .सूची से 
चयम समिति द्वारा चयन किया जायेगा। 

(3) यह सूची, उसमें सम्मिलित व्यक्तियों की चरित्र 
पंजियों और उससे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेख के 
साथ, जो उचित समझे जाय॑, चयन समिति के समक्ष 


(0) चयन समिति, उप नियम (3) में निदिष्ट चरित्र 
पंजियों और अभिलेखों क आधार पर अभ्यार्थियों के 
मामले पर विचार करेगी और यदि वह "आवश्यक समझे 
, तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। 
(5) चयन सत्तिति चयन किये गये अभ्यर्थी का नाम 
नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 
भाग छ:- नियुक्ति,परिवीक्षा- स्थाईकरण और ज्येष्ठता। 
9- नियुक्ति- () मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियुक्ति 
अभ्यर्थियों को उस्च' कम में लेकर,जिसमें 
उनके नाम यथास्थिति,नियम ,. 45/0,67,और ॥9 
अधीन वैयार की गई सूची मेँ. हो,नियुक्तियाँ करेगा। 
(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और रथापन्न रिक्तियों 
में भी उपनियम (॥) में, निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियाँ 
कर सकता है,यदि इसे सूचियों का कोई अभ्यर्थी 
उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली 
के अधीन -नियुक्तिः के लिये पात्र द्यक्तियों में सै 
कर सकता. है परन्तु श्रेणील का मं 
राम्मिलित पदों पर: ऐसी नियुक्तियाँ छः माह 
अनधिक. अवधि के लिए यथा अगला चयन किये जाने ' 
तक इनमें जो भी पहले हो.की जायेगी और शैर्ष पदों पर . 
ऐशी नियुवितयाँ एक “वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या. 
अगले घथन किये जाने तक इनमें जो भी पहले हीं 
रहेगी। । ह 
20-- परिवीक्षा-(॥) सेवा में किसी 
शिक्षित या उसके प्रतिनियुवित किये 
व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये 
जायेगा। हा है 
(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कोरगी गोजो 
किये जायेगेअलग-अल॥। मामलों 


बढ़ा सकता है,जिसमें ऐसा दिनकि 


भी पद पर मौलिक ' 

जाने पर प्रत्येक  . 
प्रिवीक्षां पर रखा... . 
में परिवीक्षा अवैध, .. 
विनिर्दिष्ट किया... 





नियुक्ति ! घिकारी का अग्रसारित करेगी। 
१8-कार्षा.।य अधीक्षक के पद पर भर्ती की प्रकिया--(॥) 
किशी णिल्य कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक के. पद पर 
भर्ती उस कार्यलिय के श्रेणी “घ" के स्थायी सहायकों 
में से अन्पयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के 
आधार पर एतदपश्चात निर्धारित रीति से एक चयन 
समिति द्वाय की जायेगी,गजिरामें निम्नलिखित होंगे:- 

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गई परिवीक्षा अवधि 
के दौरान किशी भी समय या उराके अन्त में नियुक्ति 
प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने 
अपने अबपरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या 
सन्तोष प्राप्त करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे 
उसके भौलजिक पद पर,यदि कोई हो,प्रत्यावर्तित किया 
जा सकता है और “यदि उसका किसी पद पर 
धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा 
सकती हैं। 


(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम 3 के : 


अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें 
समाप्त की जायें,कियी प्रतिकर का हकदार न होगा। 

' (5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में राम्मिलित किसी पद 

पर था किसी अन्य रामकक्ष या उच्च पद पर 

स्थानापनन था अश्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा 

की परिवीक्षा शवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ 

गणना करने की अनुमति दे सकता. है। 

2-.. सथायीकरण-किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को 

परिवीक्षा अवधि या ब्रढायी गई परिवीक्षा अवधि के अन्त 

में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा। 

(की उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताथा 

गया हो। ' 

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो और 

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी यह समाधान हो जाय कि वह 

स्थायी किय जाने के 'लिये अन्यथा उपयुक्त है। 

22- , ज्येष्ठता-(॥) सेवा में किसी श्रेणी के पद पर 

ज्येष्ठता जिलेवार होगी,. । 7" 

(2) सेवा में किसी पद पर ज्येष्ठता मोलिक नियुक्ति के. 


आदेश के दिनाक से और यदि हो या अधिक व्यंक्ति' 


एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस कम में,जिसमें 


उनके नाम,नियुक्ति के आवेश में रखे गये हों,अवधारित 


की जायेगी :- 


' परन्तु:- 


परर्य ज्येष्ठता वही होगी जो चर्यन के समय अवधारित 
की गशी हो। े 
(दो) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की 
परस्पर र्वेष्ठता वही होंगी जो पदोन्‍नति के सगय 
उनके द्वारा धप मौलिक पद पर रही हो। की 

टिपणी:-(एक) जहाँ नियुक्ति के आदेश में कोई ऐशा 


(एक)- सेवा में सीधी नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की 
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जायेगा जब तक कि अवधि बढायी जाय। 

परन्तु अपवादिक कारणों के सिवाय प्रिवीक्षा 
अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्जिति में 
दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी। 

भाग-सात 

23-वेतनमान (॥) सेवा में विभिन्‍न श्रेणी के परे पर 
मौलिक या स्थापनन रूप में या अस्थायी आधाह पर 
नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतानमान ऐसा होग्र जो 
सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाड्। 
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान 
निम्नलिखित हैं:- 


पद का नाम वेतनमान 

।-नियम 5 में श्रेणी"क” 200-5-250-दःो. 

में उल्लिखित पद -6-280.. दरो.-8-320 
रू0। 


2. नियम 5 में 

श्रेणी"ख” में उल्लिखित 230--6-290-द.रो. 

पद -9-335 दंरो--40-$85 

रू0| 

3-. नियम 5 में 

श्रेणी ग” में उल्लिखित 250-7-295-द.रो. 

पद | -9-975. द.रो,-40-425 
-.. रू0,| 

4. नियम 5. में 280-8-298-9-350 द, 

श्रेणी"/घ” में उल्लिखित रो.--0-400द.रो. 

पद -+42-460 रू0| 


5-कार्यालय अधीक्षक... 450-25-575-द.रो, 


-25-700 रू0। 
6-आशुलेखक श्रेणी 300-8--924-9-360 दब. 
' "एक" रो.-0-440 दरो, 
ः -2-550 रू0। 


7-आशुलेखक- औैणी 250-7-285-दरो. 
धो ४ ., ,. -“9-आ5 वरोज्न१-वक्षे 
रूपा | हे 


24- पंरिवीक्षा अवधि में वेतन (7) फण्डामेग्टल झह्स ' 
में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होंते हुए भी किसी 
परिवीक्षा अधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी 
रोवा में न हो समयगान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि 
तभी दी जायेगी जब उसने एक" वर्ष की सन्तोप॑जकक , 


रोया पूर्ण क्र ली हो। विभांगयी,पंरीक्षा उत्तीर्ण कर ली .. 


पूर्ववर्ती दिसोंकि निर्दिष्ट किया जाये जब से किसी 
व्यवित की मौलिक रूप से नियुक्ति की जानी हो वहाँ 
उस दिनोॉक को मौलिक नियुक्ति का दिनॉक समझा 
जायेगा। अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी 
किये जाने के दिनाक रे होगा। 

(दो) रीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्शी अपनी ज्येष्ठता 
खो सकता है,यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव 
किये जाने पर वष्द विधि गान्य कारणों के विना कार्य 
ग्रहण करने में विफल रहे,कारणों की विधि मान्यता के 
सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम 
होगा। 

उ३- ऐसे व्यक्ति जो पहले से रथायी सरकारी सेवा में 
हों,परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य कलाप के 
सम्बन्ध में सामान्यतः सेवारत्‌ सरकारी सेवकों पर लागू 
सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा। 

25-दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड-नियम 5 में 
श्रेणी “क" सल्लिखित किसी पद के धारक व्यक्ति को 
(एक) प्रथम दक्षता रोक पार फरने की अनुमति तब 
नहीं दी जायेगी जब तक उसका कार्य और आचरण 
सनन्‍्तोषजणनक न पाया जाय,हिन्दी टंकण में उसकी गति 
20 शब्द प्रति मिनट (टंकक की दशा में 25 शब्द प्रति 
मिनट) की न हो,तवब उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर 
दी जाय। 

(2) द्वितीय पक्षता रोक पार करने की अगमति तब तक 
नहीं दी जासेगी जब तक कि उसने तत्परता और 
अपनी विशिष्ट यथोग्ता से कार्य न किया हो। हिन्दी 
टंकण में ससकी गति 20 शब्द प्रति मिमट (टंकक की 
दशा में 25 शब्द प्रति मिनट) की न हो,तव उसकी 
सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय। 

(2) नियम 5 में श्रेणी “ख” में उल्लिखित किसी पद के 
धारक व्यक्ति को :-- 

(एक) प्रथग दक्षता रोक पार करने अनुमति तब॑ नहीं दी. 
जायेगी जब तक कि उसके सेवा अभिलेख से यह पता 


न चले कि उसने विशिष्ट योग्यता के साथ धीर्यता और 


पूर्ण ईमानदारी से कार्य किया है।और जब तक कि 
उसकी सत्यनिष्ठता प्रमाणित न कर दी जाये। 

(दो) द्वितीय पक्ष रोक पार करने की अंनुगति तब' तक 
नहीं दी जागेगी जब तक कि यह न पाया जाय कि 
वह नियमों और विनियणों से पूर्णतः परिधित है और 
उराने तत्पस्ता और बुद्धिगता स॑ कार्य फिया है और 
जब तक उरायी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय। 

(0) वियम 5 में श्रेणी “१ और “घ” में उल्लिखित 
कियी पंद यो धारक व्यक्ति को +- 

. (एकी प्रथग दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब 
तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने दक्षता पूर्वक 
कार्य न किया हो। और उसको विभागीय नियगा.नियम 


८0५ 


हो और प्रशिक्षण जहाँ विहित हो पूरा कर लिया हो और 
द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी 
दीजायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो 
और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो। 

परन्तु यदि सन्‍्तोष प्रदान न कर सकने के काश्ण 
परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गई 
अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब नहीं की 
मा जब वक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न 

| 


(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन 
कोइ पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन 
सुसंगत फण्डामेंटल रूल द्वारा विनियमित होगा, 

परन्तु यदि सनन्‍्तोष प्रदान न कर सकने का कारण 
परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढायी गई 
अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की 
जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश 
न दे। उसकी -सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय और 
यह प्रमाणित न कर दिया जाय कि कार्यालय के 
कर्मचारी वर्ग पर उसका पर्याप्त नियन्त्रण रहा है उसने 
उचित रूप से कार्य का परिवेक्षण करने की क्षमता है। 
(5) दोनों वेतनमानों में से किसी भी वेतनमान के 
आशुलेखक कोः- 

(एक) प्रथम दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक 
नहीं दी जायगी जब तक कि वह अधिकारी जिसके 
साथ वह सम्बद्ध हो,यह प्रमाणित न कर दे कि 
आशुलेखक के ,रूप में उसका कार्य और आचरण 
सन्तापनजक रहा है और तब॑ तक कि उसकी 
सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय | 


' (दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करनेकी अनुमति तब तक 


नहीं दी जायेगी जब तक कि उसके सेवा अभिलेख से 
यह पता न चले कि उसने विशिष्ट योग्यता के साथ 
धीरता और पूरी ईमानदारी से कार्य किया है।और जब 
तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय। 


भाग-8 अन्य उपबन्ध ह 
26- पक्ष समर्थन- किसी पद या सेवा में लागू नियमों 
के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्‍न किसी अन्य 
सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक,कोई विचार 
नहीं किया जायेगा अभ्यर्थी फी और रे अपनी अभ्यर्थिता 
के लिए,प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन फ्रा्ण करने 
का कोई प्रयास उसे नियुक्ति क॑ लिये अरन्ह कर देगा। 
27-स्थानानतरण--एक ही कार्यालय में एक भद से 
किसी अन्य पद पर रथानान्तरण जिता अधिकारी द्वार 
किया जायेगा। एक ही प्रभाग मेण्क जिले से किर्स 


| 
६ 


अन्य जिले मे स्थानान्तरण आयुक्त द्वारा किया जायेगा। ... 
किसी एक प्रभाग रे अन्य प्रभाग में रथानानतरण शजरस्व / 


परिषद द्वारा या राजस्व परिषद के अनुमोदन से 


जा 


राग्रहपेंशन शाग्बन्धी नियंगो और वित्ञलीय नियमों का 
ज्ञान ने हो और जब तक उरकी रात्यनिष्ठा प्रमाणित 
न कर दी जाय। 

(दो) प्िंतीय दक्षता रोक पार फरन की अनुमति तब 
तक गहीं दी जायेगी जब तक यह ने पाया जाय कि 
वित्तीय मामलों रो राम्यन्धित विभागीय नियमों से पूर्णतः 
परिचित है और पह उत्यम टिप्पणी और प्रालेख लिख 
सकता है और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित 
ने कर दी जाये। 

() कार्यालय अधीक्षक को दक्षता रोक पार करने की : 
अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि पिछले 
5 गरर्षों के दौसव उसका कार्य और आचरण 
रान्तोपजनक ने पाया जाय। 
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सम्बन्धित प्रभागों केआयुक्तों के बीच हुई पारस्परिक 
व्यवस्था करके किया जा सकता है। ऐसा र्थानान्तरण 
करने में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति 
का अनुपालन किया जायेगा। 

28-अन्य विषयों का विनियमन- ऐसे विषयों के सम्बन्ध 
में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष 
आदेशों के अन्तर्गत न आते हों,सेवा में नियुक्त व्यक्ति 
राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवारत्‌ सरकारी 
सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों,विनियमों और 
आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगें। 

29- सेवा की शर्तों में शिथिलता-जहाँ राज्य सरकार 
का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त किसी 
व्यक्ति या सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले 
किसी नियम के परिवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में 
अनुचित कठिनाई होती है वहाँ पर वह उसके मामले में 
लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा 
उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी 
शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें मामले में न्याय संगत 
और सम्पूर्ण रीति से कार्यवाही करनेके लिये आवश्यक 
समझे,अभिमुक्त या शिक्षित कर सकती है। 


आदेशों के अनुसार हि चित जाति ,अनुसूचित 


30-व्याबृति-- इस नियगावली में किसी बात का ऐसे जनजाति और अन्य विशिष्ठ के व्यक्तियों क॑ लिए 
आरक्षण और अन्य शरियायतों पर कोई प्रभाव नहीं व्यवस्था करना अपेक्षित है 
पक्षेगा, जिनकी इशा सम्बन्ध में सरकार द्वारा आज्ञासे 
रामय-रामय पर जारी किएगए एन0सी0सक्सेना 
सचिव। 
परिशिष्ट -एक 
(नियम 4 देखिये) 


रा 


वर्ग अधिष्कान में प्रत्येक श्रेणी के पदों की 


। जनवरी, 498 को जिला कलेक्टरी कार्यालय के लिपिक' वर 5०३ 
संख्या का विवरण -पत्र पदों की श्रेणी (नीचे दी गयी टिप्पणी ) 
का नाम श्रेणी “क" ओणी "ख श्रेणी “४... श्रेणी “व” श्रेणी "ड. 2५2९8 संख्या 
पदो- की संख्या. पदो की पदों की पदो की पदों की संख्या 2230 की संख्या 
अस्थायी स्थायी. संख्या संख्या संख्या अस्थायी स्थायी थायी स्थायी 
अस्थायी अस्थायी 2 ः व 
' स्थायी स्थायी... . स्था पे ला 
2 3. 4 .8 6 7. .8 9 0 हि. श व8 4. 
हरनपुर हि हा ये जछ ७ के के कि थ 5 । । | हा 
पफफरनगर 48. 98 3 6. &« हे 2 
वि 8. 04 , ७ 22 & | ला 0 न ॥ हक 307 की 
' गचदशहर कह. 99 2 ' 6 अप ि क ॒ कं ली 
"जियाब्राद 50... 27 2 0 6.४ ५.9० हर 
५५ ॥. 52. |. ॥2 ४ यो गे या 
गढ़ 48... 6 8 23, 
॥ 40. 84 2 22 6 पा हक की. पल 
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7ैषणी- प्रत्येक श्रेणी के पद अनुलग्नक में दिये गये है। ह 
परिशिष्ट -दो 
(नियम 46 देखिये) 


॥ प्रतियोगिता परीक्षा में एक लिखित परीक्षा और 

क्ात्कार होगा 

| परीक्षा के विषय और प्रत्येक विषय अधिकतम अंक 
गनलिखित होगें, 

) लिखित परीक्षा | 

कर) हिन्दी आशुलिपिक में परीक्षा 400 
है) हिन्दी अंकण में परीक्षा 50 
तीन) हिन्दी ओर अंग्रेजी निबन्ध में संक्षिप्त , 50 
शिक्षा 


6 थ 3 त ; 
7 2 ] 3 4 7६ 


हा यह सनिश्चित कर ले कि उनक सम्बन्ध में कोई गलती न 
| हे 

(ख) साक्षात्कार 

(एक) व्यक्तित्व 25 
(दों) सामान्य ज्ञान और पद के लिये उपयुक्त 

(3)(क) आशुलिपि की परीक्षा में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 
पांच मिनट तक हिन्दी का एक श्रुतलेख होगा। श्रुतलेख की 
आशुलिपि के अभिलेख अनुलेखन और टंकण के लिए एक घंटे 
का समय दिया जायगा [इस गद्यांध का चयन अभ्यर्थियों की 
आशुलिपि में गति के लिए ही नहीं किन्तु उनकी अच्छी हिन्दी 
ज्ञान की भी परीक्षा लेने की दृष्टि से किया जायगा। ऐसा कोई 
भी अभ्यर्थी सेवायोजन के लिये अर्ह नहीं माना जायगा। जिसकी 
परीक्षा में पांच प्रतिशत से आकि अशुद्धियां होगी । 

(ख) हिन्दी और अंग्रेजी निबन्‍्ध की एक लिखित परीक्षा होगी 
जिसके लिये एक घंटे का समय दिया जायगा और उसमें अभ्यर्थी 
से एक पत्र या सामान्य अभिरूचि के किसी विषय पर एक संक्षिप्त 
लेख लिखने की अपेक्षा की जायेगी। 


१88 


प्रेषक, 
मुख्य राजस्व आयुक्त, 
उत्तरांचल, 
26 ई0सी0 रोड़ देहरादून। 
सेवा में, ह 

समस्त जिलाधिकारी, 

(भूलेख अनुभाग), 

उत्तरांचल | 
पत्रांक-629 / जिंस0 / रा0कृ/बीमा//2004-2002 दिनांक देहरादून: 28 .दिसम्बर,2002 
विषय- उत्तरांचल में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू होने पर ग्राम पंचायतवार 

जिन्सवार एवं मिलान खसरा तैयार किये जाने के सम्बन्ध में। 
महोदय, 

उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या-4442 / कृषि,“ 4(3) ,/2002दिनांक 46 नवम्बर 
2002 के द्वारा रबी 2002-03 से प्रेदश में राष्ट्रीय बीमा योजनां लागू कर दी गई है। स्माल काप 
एरिया इस्टरिमेशन विधि के प्रयोग हेतु ग्राम पंचायतवार क्षेत्राफल की आवश्यकता होगी। अतः रबी 
2002-03 से संभी जिंसवांर एवं मिलान खसरा तहसीलवार, ब्लाकवार एवं ग्राश पंणंगरावए लैरार 
किये जायेंगे त्ताकि इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी एवं एक प्रति उप कृषि पिद्ेडझा (६ 
उततरांचल को पूर्व निर्धारित कार्यकम के अनुसार उपलब्ध करायेंगे। 





. भवदीय, 


(सोहन लाल) 
अपर राजस्व आंयुकत, 
कृतै-मुख्य राज़स्व आयुक्त, 
उत्तरांचल देहरादून | 
पत्रांक- /जिंस0/ रा०क0बीमा / 2004-2002दिनांक उपरोक्‍्तानुसारं। -., 
प्रतिलिपि-निस्‍्नलिंखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही 'हेतु प्रेषितः- 
सचिव कृषि उत्तंरांचल शांसन देहरादून। 
आयुक्त कुमॉयू / गढ़वाल मण्डल नैनीताल/ पौड़ी। 
अपर निदैशक,कूंषिं एवं भूमि संरक्षण, उत्तरांचल, पौड़ी कैम्प देहरादून। 
'उप कषि निदेशक़ (सांख्यिकी) उत्तरांचल कैम्प-देहरावून। । 
उप कृषि निदेशक[सॉख्यिकी),उत्तरंचल कुसुमखेडा,हत्दानी, नैनीताल। . 
निदेशक,राष्ट्रीय.प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग), भारत सरकार ब्लाक 
नं।एन0एच0- 4 फरीदाबाद, हरियाणा-42004 | 
7. सहायक निदेशकराष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कषित्रीय संकार्य प्रभाग)35,एम0 -न॑ 


सिविल लाईन, बरेली । 


फ़्छा ओर थक: 


सोहन लाल), 
अपर राजस्व आयुक्त 
कुते-मुख्य राजस्व आयु्का 
उत्तरांचल देहरादून । 


५५ 
प्रतिलिपि शासनादेश संख्या 60 /23--2-97-39 (2)/84 दिनांक लखनऊ 9 मार्च, 4997 
जो लोक निर्माण अनुभाग -2 से समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को. संबोधित है। 


विषय- पथकर वसूली के ठेके की निलामी के लिए हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र 
| लिया जाना। 
प्रदेश के विभिन्‍न सेतुओं पर पथकर वसूली के ठेके को सार्वजनिक निलामी 

में भाग लेने वाले बोलीदाताओं की नियमानुसार संबंधित जिलाधिकारी द्वास प्रदत्त हैसियत 
एवं चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाना अपेक्षित होता है। पूर्व में शासन के संज्ञान मे यह तथ्य 
लाये गए थे कि उक्त निलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों के पक्ष में वांछित प्रमाण 
पत्र प्रदान करने 3 कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा स्वयं अपने स्तर से रूचि न लेकर अपने 
अधीनस्थ अन्य | को प्राधिकृत कर दिया जाता है, जबकि शासनादेश संख्या- 
2893 / 23-सा0नि0वि0-2-59 80 दिनांक 28 जून: 4982 तथा संख्या- 2503 » 
लो0नि0वि0-2-39 (2),/84 दिनांक 29 जुलाई 4992 में उल्लिखित निर्देशानुसार संबंधित 
जिलों के जिलाधिकारियों के हस्ताक्षर से प्रमाणित हैसियत व चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत 
करना आवश्यक है। तदनुसार प्रमाण पत्र न दिए जाने के परिणामस्वरूप वैद्य प्रमाण पत्र 
उपलब्ध न होने के कारण संबंधित व्यक्ति निलामी में भाग लेने से वंचित हो जाते हैं और 
इस प्रकार कड़ी प्रतिस्पर्धा की कमी हो जाने के -कारण राजस्व की क्षति होती है, जो 
शासकीय हित में नहीं है।.. ४2५ ह । 
2. उपरोक्त प्रकार के वांछित प्रमाण पत्र अपने ही हस्ताक्षर से जारी करने की 
अपेक्षा शासन के. पत्र संख्या-5054 / 23--2 -95--39 (2),/84 दिनांक ॥॥ जनवरी, 4986 
: में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों- से पुनः की गई थी, किन्तु शासन के संज्ञान में अब भी 
यह तथ्य समय-समय पर लाये जा रहे हैं कि कतिपय जिला अधिकारी स्पष्ट निर्देशों के 
ब्राद भी अपने हस्ताक्षर से संबंधित व्यक्तियों' के पक्ष में उनकी हैसियत एवं चरित्र प्रमाण 
पत्र जारी न कर अपने अधीनस्थ अन्य- अधिकारियों को प्राधिकृत कर रहे हैं, जो- अत्यंत 
आपत्तिजनक व शासन के स्पष्टं निर्देशों की अवहेलना है।.... ; 
3. यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई जिलाधिकारी स्पष्ट निर्देशों के 
बावजूद अपने अधीनस्थ किसी .अन्य अधिकारी को उपरोक्त प्रकार के प्रमाण पत्र देने के 
. लिए लिखित अथवा मौखिक आदेश जारी करते हैं तो शासन इसे गंभीरता, से लेगा और 
संबंधित जिलाधिकारी के विरूंद्ध शासनादेश की अवहेलना करने केः लिए कार्यवाही करने के 
लिए वाध्य होगा। . '&8 हि! 
4. ' अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया संबंधित व्यक्ति के पक्ष 
में उसकी हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र अपने ही हस्ताक्षर से जारी करें। इस संबंध में पूर्व 
में जारी उक्त शासनादेश संख्या-2893 /23-सा0नि0वि0-2-59 /80 दिनांक 28 जून 49882 
तथा संख्या- 2503 / लो0निएवि3-2-39 (2),//84 दिनांक 29 जुलाई ॥992 तथा 
संख्या-5054 / 23-2 -95-39 (2)/84 दिनांक ॥4 जनवरी, 986 की प्रतियां सुलम 
संदर्भ हेतु संत्रग्न है। _ ा ््ि | .ा 
॒ | अंबदीय 
(बृजेंद्र सहाय) 
मुख्य सचिव 


कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उत्तर प्रदेश 
सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य प्रकीर्ण वर्ग) 
पत्र संख्या-509 एमटीज़ी / 70 एम-83 दि023.4.4984 


सेवा में, 
समस्त मुख्य अभियन्ता, 
क्षेत्र) 
सार्वजनिक निर्माण विभाग 
विषय- सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदारों का पंजीकरण एवं निविदा प्राप्त 
किया जाना। 


उपरोक्त विषय पर शासन के पत्र संख्या-3428 एमएस /23 सा0निए7 
दिनांक 20 अक्तूबर 7984 का अवलोकन करें, जो शासन द्वारा आपको पृष्ठांकित है 
(प्रतिलिपि प्रपत्र सहित संलग्न की जाती है) इस संबंध में सूचित करना है कि इन 
शासनादेशों का कड़ाई से पालन कराने हेतु अपने स्तर से भी अधीनस्थ कार्यालयों को 
आदेश जारी कर दें। 
संत्रग्नक-उपरोक्तानुसार 


कृते-प्रमुख अभियन्ता, 


प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 
4- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग | 

2- समस्त अधिशासी अभियन्ता » कार्याधीक्षक सा0नि0वि0 | 

3- निदेशक, आई0पी0पी0 » अन्वेषणालय सा0नि0वि0 

4-- क्वालिटी कंट्रोल सेल सा०नि0वि0 लखनऊ 

सलंग्नक-उपरोक्तानुसार 


कृते-प्रमुख अभियन्ता, 


